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 श्री  जनादेन  पुजारी
 श्री  के०  नटवर  सिंह

 श्रीमती  कृष्णा  साही

 श्री  के०  प्रार०  नारायणन

 श्रीमती  मारग्र ट  अभ्रल्वा

 श्री  एम०  प्ररुणाचलम

 श्री  एम०  एम०  जंकब

 श्री  पी३  चिदम्बरम

 श्री  फ्रियरंजन  दास  मुशी
 श्री  रामानन्द  यादव

 श्री  प्रार०  के०  जयचन्द्र  सिह



 इस्पात  और  खान  मन्त्रालय  में  खान  विभाग  में  राज्य  मन्त्र  श्रीमती  रामदुलारी  सिन्हा

 कृषि  भन्त्रालय  में  उवंरक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्री  आर  ०  प्रभु

 संचार  मन्त्रालग्म  सें  राज्य  मंत्री  श्री  संतोष  मोहन  देव

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  कुमारी  सरोज  खापड
 संसदीय  कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्री  मती  शीला  दीक्षित
 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  भौर  पूर्ति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्री  शिवराज  दी  ०  प्रादिल

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  कार्यक्रम  क्रियान्वमून  श्री  सुखराम
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 ऊर्जा  मंत्रालब  भें  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्रीमती  सुशीला  रोहतगी
 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  भौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  श्री  ग्रोगेन्दर
 पर्यावरण  श्रोर  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्री  जियाउरंहणान  अंसारी

 ह  ज़प-मृन्जी

 लोक  ज्िकुज़त  पेंशन  मंत्रालय  में  उप-मरंजरे  श्री  वीड्रेन  सिंह  ऐंग्रती

 कल्याण  मूंड्भाज़य  सें  उप-मंत्री  गिरिधर  ग्रोमांगो

 बस्त्र  मंत्रालय  में  श्वी  एस०  कृष्ण  कुमार

 ‘
 (  2४

 )



 लोक  सभा  वाद-विवाद  संस्करण  )
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 लोक  सभा
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 लोक  सभा  11  बजे  म०पु०  समवेत  हुई  ।

 जिध्यक्ष  महोदय  पीठासीन

 निधन  सम्बन्धो  उल्लेख

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  जैसे  कि  झाज  हम  दो  माह  से  अश्रधिक  के  प्रन्तराल
 के  उपरान्त-मिल  रहे  हैं  अतः  सभा  को  वर्तमान  लोक  सभा  के  सदस्य  डा०  के  ०जी०  प्रदियोडी  तथा
 श्री  दलबीर  सिंह  और  हमारे  श्राठ  पुराने  साथियों  श्री  भ्रमजद  डा०  पशुपति  सर्व  श्री
 राम  सहाय  एम०  गोपाल  स्वामी  डा०  बसंत  कुमार  सर्वे  श्री  खुशीराम
 अ्रजीत  सिंह  और  प्रात्मदास  के  निधन  को  सूचना  देना  मेरा  कतंब्य  हो  जाता  है  ।

 डा०  के०जी०  श्रदियोडी  1984  से  वतंमान  लोक  सभा  के  सदस्य  थे  झौर  केरल  के  कालीकट
 निर्वाचन  क्षेत्र  का  प्रतिनिद्ित्व  कर  रहे  पहले  वह  1971-80  के  दौरान  केरल  विधान  सभा  के
 सदस्य  रहे  थे  ।

 एक  सुयोग्य  सांसद  डा०  अदियोडी  विभिन्‍न  संसदीय  कार्यकलापों  में  गहरी  दिलचस्पी  लेते
 वह  बोफोस  सौदे  की  जांच  के  लिये  स्थापित  संयुक्त  समिति  के  सदस्य  वह  सभा  पटल  पर

 रखे  गये  पत्रों  संबंधी  समिति  के  भी  सदस्य  थे  ।

 एक  सर्क्रिय  राजनीतिक  श्औौर  सामाजिक  कार्यकर्ता  डा०  भ्रदियोडी  ने  1971-77  के  दौरान
 केरल  राज्य  के  वन  और  सिचाई  मंत्री  के  रूप  में  कार्य  किया  ।  एक  योग्य  प्रशासक  और  विख्यात
 शिक्षाविद  डा»  श्रदियोडी  श्रप्रैल  से नवम्बर  1984  तक  केरल  राज्य  के  लोक  सेवा  प्यायोग  के
 चेयरमेन  रहे  ।

 पेशे  से चिकित्सक  डा०  अदियोडी  ने  जनजातियों  और  निधधध॑नों  के  लिये  नि  शुल्क  चिकित्सा
 शिविर  वह  केरल  राज्य  में  योजना  और  प्रोद्यौगिको  के  हस्तान्तरण  संबंधी
 केन्द्र  के निदेशक  तालुक  कृषि-विपणन  समिति  के  प्रध्यक्ष  के  रूप  में  कृषि  सुधार  में  उन्होंने  काफी
 रुचि  ली  ।  उन्होंने  क्षेत्रीय  सहकारी  बैंक  के  भ्रष्यक्ष  के  रूप  में  14  वर्ष  काये  किया  |  वह  1974  से

 केरल  राज्य  भारत  स्काऊट  ओर  गाइड  से  भी  संबद्ध  रहे  ।
 डा०  भ्रदियोडी  का  22  श्रक्टूबर  1987  को  61  वर्ष  की  आयु

 में  निधन  हो  गया  ।
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 श्री  दलबीर  सिंह  1984  से  लोक  सभा  के  वतंमान  सदस्य  थे  तथा  हरियाणा  के  सिरसा

 निर्वाचन  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व  कर  रहे  थे  |  वह  1967-70,  1971-77  भ्रौर  1980-84  के  दोरान
 पांचवीं  ओर  सातवीं  लोक  सभा  के  भी  सदस्य  पहले  वह  1952-62  के  दौरान

 पंजाब  विधान  सभा  के  सदस्य  रह  चुके  थे  शओर  वहाँ  1957-62  तक  एक  उपमंत्री  भी  उन्होंने
 सर्वप्रथम  केन्द्रीय  मंत्रीमण्डल  में  1971-77  के  दौरान  एक  उप-मंत्री  के  रूप  में  और  फिर  बाद  में

 1980-84  के  दौरान  एक  राज्य  मंत्री  के  रूप  में  विभिन्‍न  विभागों  का  कार्यभार  बड़ी  योग्यता  से

 निभाया  ।

 एक  योग्य  सांसद  श्री  दलबीर  सिंह  न  केवल  सभा  की  कायंवाहियों  में  श्रपितु  विभिन्‍न  संसदीय

 समितियों  के  कार्य  में  भी  रुचि  लेते  थे  |  वे  भावत्स  समिति  के  चेयरमन  थे  श्रौर  सामान्य  प्रयोजनों

 संबंधी  1987-88  के  सदस्य  व्यवसाय  से  कृषक  श्री  दलबीर  सिंह  ने  कमजोर  वर्गों  के

 कल्याण  के  लिये  काये  किया  ।

 श्री  दलबीर  सिंह  का  नई  दिल्‍ली  में  30  भ्रक्टूबर  1987  को  62  वर्ष  की  श्रवस्था  में  निधन

 हो  गया  ।

 श्री  श्रमजद  प्ली  1957-62  के  दौरान  दूसरी  लोक  सभा  के  सदस्य  थे  श्र  उन्होंने  प्रसम  के

 ड्वरी  निर्वाचन  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व  पहले  वह  1952-57  के  दोरान  पहली  लोक  सभा  के

 मौर  1937-45  के  दौरान  असम  विधान  सभा  के  सदस्य  थे  ।

 व्यवसाय  से  वकील  श्री  भ्रमजद  झली  ने  विभिन्न  शैक्षिक  संस्थानों  म॑  विभिन्‍न  पदों  पर

 कार्य  किया  ।  उन्हें  लूई  चौदह  पर  लिखने  के  लिये  इब्न  खालदुन  स्वर्ण  पदक  से  पुरस्कृत  किया

 गया  था|

 श्री  प्रमजद  झली  का  गुवाहाटी  में  3।  प्रगस्त  1987  को  84  वर्ष  की  श्रायु  में  निधन  हो
 गया  ।

 |

 डा०  पशुपति  मंडल  1967-70  के  दौरान  चौथी  लोक  सभा  के  सदस्य  थे  और  उन्होंने
 पश्चिम  बंगाल  के  विष्णुपुर  निर्वाचन  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व  किया  ।  पहले  वह  1952-57,  1957-62
 झोौर  1962-67  के  दौरान  क्रमशः  दूसरी  तथा  तीसरी  लोक  सभा  के  सदस्य  रहे  ।

 पेशे  से  चिकित्सक  डा०  पशुपति  मंडल  ने  ग्रामीण  भौर  पिछड़े  क्षेत्रों  में  शिक्षा  प्रचार  में  काफी
 दिलचस्पी  ली  ।  वह  कई  शैक्षिक  संस्थाश्रों  से  संबद्ध  थे  ।  उन्होंने  निरक्षरता  को  दूर  करने  तथा  पिछड़े
 वर्गों  के  उत्थान  के  लिये  कार्य  किया  ।  उन्होंने  कृषि  के  विकास  में  भी  सक्रिय  रूप  से  भाग  लिया
 श्रौर  कई  लघु  सिचाई  योजनाझों  का  श्रीगणेश  किया  ।

 डा०  पशुपति  मंडल  का  16  सितम्बर  1987  को  बंकुरा  में  निधन  हो  गया  ।

 श्री  राम  सहाय  पांडे  1971-77  के  दौरान  पांचवीं  लोक  सभा  के  सदस्य  ये  श्रौर  उन्होंने
 मध्य  प्रदेश  के  राजनंद  गांव  निर्वाचन  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व  किया  |  पहले  वह  1962-67  के  टौरान
 तीसरी  लोक  सभा  के  सदस्य  थे  ।

 एक  वयोवुद्ध  स्वतत्रता  सेनानी  श्री  राम  सहाय  पांडे  ने  राजनीति  में  तब  प्रवेश  किया  जबकि
 वह  एक  छात्र  ही  उन्हें  1940  और  1942  में  स्वतंत्रता  संघर्ष  में  भाग  लेने  के  लिये  गिरफ्तार
 किया  एक  जाने  माने  कार्यकर्ता  श्री  राम  सहाय  पांडे  ने  ग्रामीण  लोगों  में  शिक्षा  के  प्रसार
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 तथा  समाज  के  कमजोर  वर्गों  के  उत्थान  में  काफी  रुचि  उन्होंने  युवा  और  श्रमिक  भ्रान्दोलनों  में
 भी  भाग  लिया  ।

 देश  विदेश  में  घूमे  श्री  राम  सहाय  पांडे  1956  में  बलिन  में  विश्व  युवा  सम्मेलन  में  भारतीय
 प्रतिनिधि  थे  ।  उन्हें  1964  में  संयुक्त  राष्ट्र  भ्रमरीका  भ्रौर  इंग्लेंड  की  सरकारों  ने  चनाव  प्रक्रिया
 तथा  सामान्य  अथंव्यवस्था  का  श्रध्ययन  करने  के  लिये  भी  आमंत्रित  किया  था  ।  वह  1965  में
 दक्षिण  पूर्व  एशियायी  देशों  में  भारतीय  संसदीय  प्रतिनिधिमंडल  के  एक  सदस्य  के  रूप  में  भी
 गये  थे  ।  ॥॒

 श्री  राम  सहाय  पांडे  का  21  सितम्बर  1987  को  67  वर्ष  की  आयु  में  बम्बई  में  निधन

 हो  गया  ।

 श्री  एम०  गोपालस्वामी  तेनकोंडर  1962-67  के  दौरान  तीसरी  लोक  सभा  के  सदस्य  थे  झौर

 उन्होंने  तत्कालीन  मद्रास  राज्य  के  नागपट्टिनम  निर्वाचन  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व  किया  ।

 श्री  एम०  गोपाल  स्वामी  तेनकोंडर  ने  1942  में  भारत  छोड़ो  आंदोलन  में  भाग  लिया  और
 जेल  गये  ।  व्यवसाय  से  एक  कंषक  श्री  एम०  गोपाल  स्वामी  तेनकोंडर  ने  समाज  के  कमजोर  वर्गों  के

 कल्याण  के  लिये  कायं  किया  ।  वह  कई  सामाजिक  संगठनों  से  संबद्ध  थे  श्रौर  उन्होंने  हरिजन  कल्याण

 कार्य  में  काफी  रुचि  ली  ।

 श्री  एम०  गोपाल  स्वामी  तेनकोंडर  का  22  सितम्बर  1987  को  77  वर्ष  की  आयु  में  निधन

 हो  गया  ।

 डा०  बसंत  कुमार  पंडित  1980-84  के  दौरान  सातवीं  लोक  सभा  के  सदस्य  थे  प्लौर  उन्होंने
 मध्य  प्रदेश  के  राजगढ़  निर्वाचन  क्षंत्र  का  प्रतिनिधित्व  किया  ।  पहले  वह  1977-79  के  दौरान  छठो
 लोक  सभा  के  तथा  1959-77  के  दौरान  महाराष्ट्र  विधान  परिषद  के  सदस्य  रहे  ।

 डा०  बसंत  कुमार  पंडित  ने  कई  राष्ट्रीय  श्रांदोलनों  में  सक्रिय  रूप  से  भाग  लिया  और  कई
 बार  गिरफ्तार  एक  मान्य  शिक्षा  विद्‌  डा०  पंडित  कई  शैक्षिक  तथा  सामाजिक  संगठनों  से
 संबद्ध  रहे  ।  एक  विख्यात  ज्योतिषशास्त्री  के  रूप  में  उन्हें  भारत  में  सर्वप्रथम  ज्योतिषशास्त्र  में
 एम०ए०  और  पी०एच०डी०  उपाधियां  मिलीं  ।  देश  विदेश  में  घूमे  डा०  पंडित  ने  1966  में  लंदन  में
 और  1975  में  दिल्ली  में  राष्ट्र  मंडल  सम्मेलन  में  भाग

 डा  बसंत  कुमार  पंडित  का  25  सितम्बर  1987  को  66  वर्ष  की  आयु  में  बम्बई  में  निधन
 हो  गया  ।

 श्री  खुशी  राम  शर्मा  1952-57  के  दौरान  पहली  लोक  सभा  के  सदस्य  थे  और  उन्होंने  उत्तर
 प्रदेश  के  मेरठ  के  निर्वाचन  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व  किया  ।

 पेशे  से  वकील  श्री  शर्मा  ने  तीन  वर्ष  मेरठ  जिले  के  भारत  स्काउट  संघ  के  श्रध्यक्ष  तथा  दो
 बपषं  राष्ट्र  भाषा  विद्यापीठ  के  भ्रध्यक्ष  के  रूप  में  कार्य  किया  ।

 श्री  शर्मा  का  29  सितम्बर  1987  को  82  वर्ष  को  आय  में  मेरठ  में  निधन  हो  गया  ।

 श्री  ग्रजीत  सिह  1957-62  के  दौरान  दूसरी  लोक  सभा  के  सदस्य  थे  और  उन्होंने  पंजाब  के
 भटिडा  निर्वाचन  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व  पहले  वह  1952-57  के  दौरान  पहली  लोक  सभा  के
 सदस्य  रहे  ।
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 पेशे  से  कृषक  श्री  श्रजीत  सिंह  ने  समाज  के  कमजोर  वर्गों  के  उत्थान  भोर  पुनर्वास  के
 लिये  कायं  किया  ।  एक  वीर  सेनिक  के  रूप  में  उन्होंने  भारतीय  सेना  में  लगभग  छह  वर्ष  कार्य
 किया  ।

 श्री  अजीत  सिह  का  8  अक्टूबर  1987  को  62  वर्ष  की  आय  में  भटिंडा  में  निधन  हो
 गया  ।

 श्री  आत्मदास  1967-70  के  दौरान  चौथी  लोक  स्रभा  के  सदस्य  थे  भौर  उन्होंने  मध्य  प्रदेश  के

 मुरंना  निर्वाचन  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व  किया  |  पहले  वह  1948-49  के  दौरान  तत्कालीन  ग्वालियर

 राज्य  के  भ्रन्तरिम  विधान  मण्डल  के  शोर  फिर  मध्य  भारत  विधान  सभा  के  सदस्य  रहे  ।

 श्री  प्रात्मदास  से  स्वतंत्रता  श्रांदोलन  में  सक्रिय  रूप  से  भाग  लिया  और  जेल  व्यवसाय
 से  कृषक  श्री  आर्मदास  कई  सामाजिक  संगठनों  से  संबद्ध  थे  श्रौर  उन्होंने  समाज  के  कमजोर  वगों  के

 उत्थान  में  गहन  रुचि  ली  ।

 श्री  प्लात्मदास  का  10  भ्रकटूबर  1987  को  75  वर्ष  की  श्राय्‌  में  ग्वालियर  में  निधन  हो
 गया  ।

 हम  इन  साथियों  के  निधन  पर  उनके  प्रति  श्रद्धांजलि  अ्रपित  करते  हैं  भ्रौर  मुझे  झराशा  है  कि

 सभा  मेरे  साथ  शोक  संतप्त  परिवारों  को  अपनी  संवेदनायें  व्यक्त  करेंगी  ।

 पब  सभा  दिवंगत  प्रात्माप्नों  के  सम्मान  में  थोड़ी  देर  मौन  खड़ी

 तत्पश्चात्‌  सदस्यथगण  थोड़ो  देर  मौन  खड़  रहें  ।

 प्रइनों  के  मोखिक  उत्तर

 बेकों  हारा  वर्ष  1986-87  के  दोरान  दिए  गए  ऋण

 *],  श्री  ए०  चाल्से  :  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 बैंकों  द्वारा  वित्त  वष॑  1986-87  के  दौरान  देश  भर  में  कितने  व्यक्तियों  को  10,000
 रुपये  हजार  स्रे  भ्नधिक  राशि  के  ऋषण  प्रदान  किए  गए

 उन्हें  कुल  कितनी  धनराशि  ऋण  के  रूप  में  दी  गयी  और

 उपर्युक्त  भाग  में  शामिल  राशि  के  भ्रतिरिक्‍त  वर्ष  1986-87  दौरान  बेंकों
 द्वारा  गेर  सरकारी  और  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्तमों  को  कुल  कितनी  घनराशि  के  ऋण  दिए  गए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  जनादंन  :  से  एक  विवरण  सभा  पटल
 पर  रख  दिया  गया  है|

 विवरण

 भोर  भारतीय  रिजवं  बेंक  ने  सूचित  किया  है  कि  वतंमान  झांकड़ा  सूचना
 प्रणाली  से  सारे  देश  में  कतिपय  राशि  से  कम  के  ऋणों  के  संबंध  में  सूचना  प्राप्त  नहीं  होती  है  ।
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 मां  1986  और  मार्च  1987  के  अंत  में  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्र  और  कमजोर  वर्गों  के  ज्न्‍्तर्गत
 सरकारी  क्षेत्र  के  बंकों  के  भ्रग्मिमों  की  बकाया  रकमों  का  ब्यौरा  नोचे  दिया  गया  है  :--

 करोड़

 लाखों

 प्राथमिकता  प्र[प्त  क्षेत्र  कमजोर  वर्गों

 माय  1986  माच  1987  मार्च  1986  मार्च  1987

 खाते  244.33  273.05  183,77  205.72

 राशि  20852.75  «  2455]  ,75  5097,94  6118.78
 प्रति  ऋणकर्ता

 खाता  भ्रौसत

 राशि  8535  8992  2774  2974

 प्राथमिकता  प्राप्त  अग्निमों  को  सरकारी  क्षेत्र  के  बेंकों  के  भप्रिमों  की  राशि
 मा  1986  के  ग्रन्त  में  28775  करोड़  रुपये  से  बढ़कर  मार्च  1987  के  प्रन्त  में  31305  करोड़  रुषये

 हो  गई  ।

 थ्री  ए०  चाल्से  :  प्रध्यक्ष  यद्यपि  मैं  माननीय  मंत्री  के  प्रयासों  की  पूरी  तरह  से
 प्रशंसा  करता  हूं  और  उन्हें  उम्त  तरीके  के  लिए  बधाई  देता  हूं  जिससे  वह  समाज  कै  कमजोर  घर्गों  को

 अपने  भविष्य  के  निर्माण  हेतु  ऋण  देने  की  कोशिश  कर  रहे  मुझे  उत्तर  के  प्रथम  भाग  के  बारे  में

 और  जिस  लापरवाही  से  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  जानकारी  दी  है  उसके  बारे  में  बहुत  ज्रप्रसन्‍नता  है  ।

 यह  बहुत  गलत  बात्त  हैं  कि  यश्चपि  वे  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  दिये  गये  ऋण  के  बड़े  आंकड़े  देने

 में  समय  हैं  लेकिन  कमजोर  वनों  को  दिये  ऋण  का  ब्यौरा  देने  में  प्रसमर्थ  बहुत  स्पष्ट

 है  ।”  माननीय  मंत्री  के  काफी  प्रयत्न  करने  के  बावजूद  कमजोर  वर्गों  को  केवल  बहुत  कम  घन-राशधि

 ही  दी  गई  है  ।  मैं  उनका  ध्यान  प्रश्न  के  भाग  के  दिये  उत्तर  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  :

 प्राप्त  भअग्रिमों  को  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  के  अश्रिमों  की  रांशि
 1986  के  भ्रन्त  में  28775  करोड़  रुपए  से  बढ़कर  1987  के  अन्त  में  31305

 करोड़  रुपए  हो  गई  ।”

 मेरी  इसके  बारे  में  कोई  झिकायत  नहीं  उसे  बढ़ने  मैंने  सरकारी  विभागों  में  कुछ  सोलਂ
 कार्य  किया  है  और  मुझे  इन  साधारण  तथ्यों  को  एकत्र  करने  के  तरीकों  का  पता  बैक  की  प्रत्वेक

 शाक्षा  में  केवल  एक  परिपत्र  भेजना  ही  तथ्यों  को  एकत्र  करने  के  लिए  काफी  होगा  #  मैं  जिर्वेस्द्रमਂ
 केश  है  वह  एक  मछली  बाजार  मछली  से  भरी  गाड़ियां  बाजार  में  आती

 मछुआरिनों  को  जो  वहां  मछलो  खरोदने  श्राती  हैं  प्रत्येक  दिन  के  लिए  प्रति  100  रुपये  के  लिए  10

 रुपये  ब्याज  देना  पड़ता  यह  3600  प्रतिशत  बंठता  कभज्मेर  वर्गों  से  संबंधित  इन  लोगों  की

 सहायता  करने  के  लिए  क्या  में  माननीय  मंत्री  से  जान  सकता  हूं  कि  क्या  उस  जमा  राशि  में  से  जो
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 कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  से  प्राप्त  होती  है  तथा  जो  कुल  जमा  राशि  का  लगभग  70  प्रतिशत  की  कम  से
 कम  आधी  जमा  राशि  को  कमजोर  वर्गों  के  लिए  ऋण  का  भुगतान  करने  के  लिए  नियत  किया
 जायेगा  बशतें  कि  ऐसे  पर्याप्त  प्रावेदन  आयें  जो  सामान्य  शर्तों  को  पूरा  करते  हों  ।

 श्री  जनादंन  पुजारी  :  मैं  कमजोर  वर्गों  के  लिए  माननीय  सदस्य  की  चिन्ता  में  शरीक  हूँ  ।

 यह  एक  जान-बूझकर  किया  गया  निर्णय  औ्रौर  राष्ट्र  को  दिया  गया  वचन  है  कि  हम  कमजोर  वर्गों  की
 आ्रवश्यकताश्रों  को  पूरी  तरह  पूरा  करने  जा  रहे  जून  1987  को  हमने  कमजोर  वर्गों  को

 6,368  करोड़  रुपये  दिये  लक्ष्य  10  प्रतिशत  का  था  पभ्रौर  10  प्रतिशत्र  के  लक्ष्य  की  तुलना  में

 हमने  पहले  ही  लगभग  11  प्रतिशत  दे  दिया  यह  सच  है  जंसाकि  माननीय  सदस्य  ने  बताया
 कि  कप्रजोर  वर्गों  के  लोगों  गंर-सरकारी  उधार  बाजार  में  अधिक  ब्याज  देने  क ेलिए  विवश
 किया  जाता  इसका  कारण  यह  है  कि  हम  कमजोर  वर्गों  के  लोगों  को  सहायता  देते  रहे  हैं  |
 माननीय  सदस्य  के  लाभ  के  लिए  मैं  यह  भी  कह  सकता  हे  कि  हमने  अपने  विभाग  को  कमजोर  वर्गों
 के  लोगों  के  लिए  लक्ष्य  में  वृद्धि  करमे  के  लिए  अनुदेश  दिए  हैं  ।

 श्री  ए०  चाल्स  :  मुझे  खुशी  है  कि  माननीय  मंत्री  ने  अनुकूल  उत्तर  दिया  और  मुझे  यकीन
 है  कि  सम्पूर्ण  देश  में  कमजोर  वर्गों  के लोग  इसके  लिए  उन्हें  याद  लेकिन  यहां  इसमें

 कुछ  खामियां  हैं  भ्रौर  बिचोलियों  द्वारा  कुछ  धोखाधड़ी  की  जा  रही  क्या  मैं  माननीय  मंत्री  से

 यह  पूछ  सकता  हूं  कि  क्या  सम्पूर्ण  कार्यक्रम  पर  निगरानी  रखने  के  लिए  बैंकों  के  कमंचारियों  और
 गर-सरकारी  कमंचारियों  के  प्रतिनिधियों  के  किसी  ऐसे  कक्ष  के  गठन  की  कोई  संभावना  है  जो  यह
 देख  सके  कि  क्‍या  बैक  सभी  उपयुक्त  मामलों  में  ऋण  दे  रहे  प्राककलन  समिति  हमारी  नोटिस
 में  ऐसे  मामले  आए  हैं  कि  बहुत  ही  उचित  मामलों  ऋण  नहीं  दिए  गए  भतः  मैं  जानना
 चाहता  हूं  कि  क्या  ये  ऋण  सभी  मार्सलों  में  दिए  जाते  हैं  प्रौर  क्या  इन  पर  निगरानी  रखने
 के  लिए  निगरानौ  व्यवस्था  स्थापित  को  जायेगी  ।

 श्री  जनादन  पूजारो  :  जहां  तक  एकीकृत  ग्रामोण  विकास  कार्यक्रम  का  सम्बन्ध  वहां  पर
 निगरानी  संस्था  पहले  से  ही  वहां  पर  जिलाधीश  संयोजक  है  और  वहां  गर-सरकारी  व्यक्त  भी

 वे  उस  स्तर  पर  निगरानी  रख  रहे  ब्लाक  स्तर  पर  भी  वहां  निगरानी  एजेंसियां  जब
 प्राककलन  समिति  सिफारिश  करती  यदि  वे  कमजोर  वर्गों  के  लोगों  के  हित  में  होती  तो  हम
 प्राककलन  समिति  की  सिफारिशों  को  निश्चित  रूप  से  कार्यान्वित  करते  हैं  ।

 प्रो०  सधु  दंडबते  :  बिचोलियों  के  ब्वारे  में  उन्होंने  जो  प्रश्न  उठाया  है  उसका  क्‍या  हुआ  ?

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  क्‍या  मैं  यह  जान  सकता  हूं  कि  क्या  यह  सच  है  कि  सरकार ने  त्रिपुरा
 में  ऋण  मेला  प्रायोजित  करने  का  निर्णय  इस  तथ्य  के  बावजूद  लिया  था  कि  त्रिपुरा  के  पुरक  मंत्री
 ने  चुनावों  के ठीक  पहले  इस  प्रकार  के  ऋण  मेला  आयोजित  करने  पर  आपत्ति  की  मैं  यह
 जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  भी  सच  कि  यूनाइटेड  बंक  आफ  इंडिया  के  प्रबन्धकों  ने  काफी  संख्या
 में  नए  प्राबेदन-पत्रों  के  फार्मों  को  ग्रुप्त  रूप  से  कलकत्ता  में  छपवाया  था  ?  भारतीय  रिजवं  बेंक  ने
 इन  कार्मों  का  अनुमोदन  नहीं  किया  इनमें  से  ।,20,000  फाम॑  त्रिपुरा  के  अपने  विश्वसनीय  लॉगों
 में  वितरण  के  लिए  कांग्रेस  के  नेता  को  दे  दिए  गए  थे  ।

 श्रो  जनादंन  पुआरी  :  इनका  ऋण  मेले  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  यदि  श्राप  मुझे  इसका
 उत्तर  देने  के  लिए  कह  रहे  हैं  तो  मैं  इसका  उत्तर  देने  के  लिए  तंयार  हूं  ।
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 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  इसका  ऋण  वितरण  से  सम्बन्ध  ऋण  ऋण  वितरण  के

 लिए  लगाया  जाता  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  पर  प्रलग  से  चर्चा  को  जाएगी  और  श्राप  इस  मुह  को  उस  समय
 उठा  सकते  हैं  ।

 श्री  शांताराम  नायक  :  मेरा  प्रश्न  भिन्‍न  मैं  माननीय  मंत्री  से  पूछना  चाहता  हुं  कि  जब
 कभी  कोई  राष्ट्रीयक्ृत  बेंक  कमजोर  वर्गों  के  लोगों  क  लिए  ऋण  वितरित  करने  क॑  लिए  योजनाएं

 शुरू  करता  है  भ्रौर  यदि  संबंधित  राज्य  सरकार  बीच  में  रुकावट  डालती  है  भौर  उस  क्षेत्र  में  हिसा
 भड़काती  है  तो  वह  क्‍या  कार्यवाही  करगे  ?

 श्री  जनादंन  पुजारी  :  यह  भी  वही  बात  है  ।

 श्री  ज्ांताराम  नायक  *  मैं  ऋण  मेलों  के  बारे  में  नहीं  पूछ  रहा  हूं  ।  मैं  ऋण  वितरित  किये
 जाने  के  समय  राज्य  सरकार  द्वारा  हिसा  भड़काए  जाने  क॑  बारे  में  पूछ  रहा  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसका  उस  विषय  से  क्‍या  सम्बन्ध  हैं  ?
 ह

 श्री  बी०  तुलसीरात  :  अध्यक्ष  अभी-अभी  मंत्री  जी  ने  अपने  बयान  में  बताया  कि
 '

 कमजोर  वर्ग  के  लोगों  को  बेंक  से  लोन  दिलाने  के  यदि  उनको  कोई  भी  कटिनाई  होती  है  तो
 उसको  सुधारने  के  लिए  हम  कदम  उठाते  हैं  ।  कया  मंत्री  जी  के  पास  ऐसी  रिपोर्ट  है  कि  कमजोर  वर्गं
 के  लोगों  के  नाम  से  कुछ  भौर  आदमी  कर्जा  लेते  इस  तरह  से  कमजोर  को  तो  कर्जा  मिलता

 नहीं  और  कमजोर  आदमी  बेंक  में  फिर-फिर  कर  तंग  हो  जाते  हैं  भौर  वहां  पर  भ्रपने  कागजात
 कर  वापिस  चले  जाते  हैं  ।  तो  इसे  सुप्रारने  क ेलिए  भारत  सरकार  के  ध्यान  में  क्या  है और  सरकार
 इसके  लिए  क्‍या  करने  वाली  है  ?

 श्री  जनादंन  पुजारी  :  हमें  राज्यों  से  भी  कुछ  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  रही  कमजोर  वर्गों  के

 लिए  कायंक्रम  जैसे  समेकित  कालीन  विवाद  कार्यक्रम  श्लौर  शिक्षित  बेरोजगार  लोगों  के  लिए
 राज्य  सरकारों  द्वारा  कार्यान्वित  कौ  जाती  हमें  शिकायतें  मिल  रही  है  जिनमें  यह  कहा  गया  है
 कि  वे  सही  लोगों  को  श्लौर  पात्र  लोगों  को  ऋण  नहीं  दे  रहे  है  और  कुछ  श्रपात्र  लोग  भी  ऋण  ले
 रहे  हैं  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  कि  कुछ  लोग  अन्य  लोगों  के  नाम  पर  बोगस  ऋण  ले
 रहे  हैं  ।

 श्री  जनादंन  पुजारी  :  मैं  उस  बात  पर  झा  रहा  हूं  ।  इसका  कार्यान्वयन  राज्य
 सरंकार  द्वारा  किया  जाता  वे  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तग्रंत  कमजोर  वर्गों  से
 संबंधित  लोगों  का  लगाते  यहां  तक  कि  शिक्षित  बेरोजगार  लोगों  के  मामले  में  भी  राज्य
 सरकार  लाभार्थियों  का  पता  लगाती  यह  राज्य  सरकार  का  काय॑  है  कि  वह  ठीक  तरह  से  पता
 लगाए  और  तभी  उन  झावेदन  पत्रों  को  बकों  को  भेजे  ।  यदि  माननीय  सदस्य  को  अपने  राज्य  के
 बारे  में  कोई  शिकायत  मिली  है  तो  वह  राज्य  के  मुख्य  मंत्री  को  पत्र  लिखकर  यह  कह  सकता  है  कि
 इसका  ठीक  प्रकार  से  पता  लगाया  जहां  तक  बेंकों  का  सम्बम्ध  जहां  कही  भी  कोई  कमी
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 है  मैं  स्वयं  उत्त  वर  निगरानी  रखता  मैं  माननीय  सदस्यों  के  पत्रों  पर  कार्यक्रही  करता
 मैं  नागरिकों  द्वारा  दी  गई  शिकायतों  पर  भी  कायंवाही  करता  हूं  श्रोर  हम  उचित  कार्यवाही
 करते  हैं  ।

 डा०  चन्द्र  शेखर  त्रिपाठो  :  ऐसे  उदाहरण  हैं  कि  ऋणों  की  विशेषकर  10,000  रुपये
 की  सीमा  के  भ्रन्दर  के  मामलों  को  बेंकों  ने  कंड्ाई  और  तेजी  से  नहीं  निपटाया  ऐसे  विशिष्ट
 मामले  हैं  जहां  बेंको  ने  एक  वर्ष  से  अधिक  का  समय  लिया  क्या  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  यह
 जान  सकता  हूं  कि  इन  निध्व॑न  लोगों  को  दर्जनों  बार  चक्कर  लगाने  पर  मजबूर  किया  जाता  है  प्ौर
 के  प्रपरी  शक्ति  और  श्रम  नष्ट  कर  रहे  हैं  तो  वह  विशेषकर  इन  निष्व॑न  वर्गों  के  लोगों  से  संबंधित
 ऋणों  की  फाइलों  को  निपटाने  के  लिए  क्‍या  कर  रहे

 श्री  जनादन  पुजारी  :  हमने  10  प्रतिशत  के  लक्ष्य  को  पार  कर  लिया  है  श्ौर
 11  श्रतिशत  के  लक्ष्य  तक  पहुंच  गए  बंकिग  क्षेत्र  स ेलगभग  6368  करोड़  रुपये  कमजोर  वर्गों  के
 लोगों  को  दिए  गए  इन्हीं  बातों  से  यह  पता  लगता  है  कि  कार्यक्रमों  को  कार्यान्वित  किया  जा
 रहा  है  ।  लेकिन  इसका  यह  अर्थ  नहीं  कि  इसमें  सुधार  की  मुजाइंश  नहीं  हम  इस  पर  निगरानी
 रख  रहे  हमने  बंकों  को  इन  मामलों  को  निपटाने  के  लिए  बेंकों  के  भहाते  से  बाहर  महीने  में  दो
 बार  ऋण  मेले  श्रायोजित  करने  की  सलाह  दी  है  श्रौर  उसमें  वह  देखे  कि  यह  ऋण  कमजोर  वर्गों  के
 लोगों  को  हो  दिया

 प्रो०  मधु  दंडकते  :  में  माननीय  मंत्री  से  यह  जानना  चाहता  हुं  कि  कया  उनका  ध्यान
 टाइम्सਂ  में  प्रकाशित  समाचार  की  शोर  दिलाया  गया  जिनमें  यह  उल्लेख  किया  गया

 था  कि  एक  वर्ष  पहले  बंगलौर  में  श्रीमती  इल्दिरा  गांधी  को  पुष्य  तिथि  के  मौके  पर  दो  ऋण  मेलों
 में  लगभग  ।  लाख  फामम  वितरित  किये  गए  थे  ओर  जो  फार्म  कांग्रेस  से  सहानुभूति  रखने  वाले
 और  उसके  समथ्कों  से  प्राप्त  हुए  थे  उनके  कोने  पर  एक  विशेष  सील  लगा  दी  गई  थी  श्लौर  ऋणों  को
 स्वोकृति  देते  समय  उन्हें  प्राथमिकता  दी  गई  थी  ?  माननीय  मंत्री  इस  मामले  की  जांच  करने  झौर
 उसका  उत्तर  देने  क ेलिए  सहमत  हो  गए  थे  ।  लेकिन  भ्रभो  तक  उसका  उत्तर  नहीं  दिया  मया

 श्री  जनादन  पुजारी  :  यदि  अध्यक्ष  महोदय  इसकी  श्रनुमति  दे  तो  मैं  उत्तर  देने  के  लिए
 तैयार  हूं  ।

 ह

 प्रो०  सब  :  मैं  आपसे  झनुरोध  करता  हूं  कि  झ्राप  उन्हें  उत्तर  देने  की
 प्रनुमति  दे  ।

 झ्रष्यक्ष  महोदय  :  कया  आप  उत्तर  देने  के  लिए  हैं  ?

 थ्रो  जनादंन  पुजारी  :  मैं  यहां  तक  कि  श्री  बसुदेव  श्राचायं  को  उत्तर  देने  के  लिए
 तेबार  हें  +

 झध्यक्ष  महोदय  :  हम  इसे  बाद  में  लेंगे  ।

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  वह  उत्तर  देने  के  लिए  सहमत  हैं  मैंने  इसको  प्र॒भी  लेने  के  लिए
 उसकी  भोर  से  निवेदन  किया  था  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  वह  उत्तर  देने  के  लिए  तंयार  श्राप  सुनने  के  लिए  तेयार  हैं॥  लेकिन
 मैं  उसको  अनुम्नत्ति  देने  के  लिए  तंयार  नहीं  हम  इसे  बाद  में  लेंगे  ।
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 प्रो०  मधु  बंडवते  :  यह  मंत्री  के  साथ  बहुत  ही  भ्रन्याय  की  बात  है  ।

 शी  नवल  किश्ञोर  शर्मा  :  इस  तथ्य  को  देखते  हुए  कि  देश  में  और  विशेषकर  राजस्थान
 श्रौर  गुजरात  में  गंभीर  सूखे  की  स्थिति  है  क्या  मैं  माननीय  मंत्री  से  यह  जान  सकता  हूं  कि  क्‍या
 जरूरतमंद  लोगों  की  बीजों  श्नौर  सिंचाई  सुविधाश्रों  के  लिए  सहायता  करने  के  लिए
 बैंकों  को  क्‍या  कोई  प्रनुरोध  दिए  गए  हैं  ?  यदि  तो  उनका  क्या  परिणाम  निकला  है  ?

 श्री  जनादन  पुखारो  :  12  1987  माननीय  वित्त  मंत्री  ने  विशेषकर  सूखों  से
 प्रभावित  लोगों  की  सहायता  करने  के  लिए  एक  बँंठक  बुलाई  15  1987  को  भारतीय
 रिजवं  बैंक  ने  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  जारी  किये  थे  हम  विशेषकर  ऐसे  लोगों  की
 जिनका  माननीय  सदस्य  द्वारा  उल्लेख  किया  गया  आवश्यकताओं  को  पूरा  कर  रहे  हमने

 मुख्य  प्रशासकों  और  चेयरमेनों  को  यह  आदेश  भी  दिया  है  कि  वे  सूखे  से  प्रभावित  लोगों  के  पास

 जाएं  और  यह  देखें  कि  उनकी  आ्रावश्यकताएं  पू्णंतया  पूरी  की

 कपास  ओर  मानव  लिसित  फाइबर  का  आयात

 नौ
 *2  श्री  शोभताद्रोश्वर  राव  :

 श्री  ललितेश्वर  प्रसाद  शाही  :  कया  बस्त्र  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  चालू  वर्ष  के  दौरान  कपास  की  दस  लाख  गाठ  और  पर्याप्त  मात्रा  में

 मानव  निर्मित  फाइबर  आयात  करने  का  निर्णय  लिया

 यदि  तो  इसके  कया  कारण

 कपास  और  मानव  निर्मित  फाइबर  का  कितनी  मात्रा  में  पहले  हो  झ्रायात  कियां  जा
 चका  निकट  भविष्य  में  उनका  कितनी  मात्रा  में  श्रायात  किया  जायेगा  और  इस  पर  कितनी
 घनराशि  व्यय

 क्‍या  कुछ  कपास  उत्पादक  संगठनों  ने  सरकार  से  कपास  का  झ्रायात  न  करने  का  अनुरोध
 किया  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वस्त्र  मन्त्रालय  में  उपमन्त्री  कृष्ण  :  जी  नहीं  ।

 और  «  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 जी  हां  ।

 सरकार  का  इस  समय  रुई  आयात  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 श्रो  शोभनाद्रीश्वर  राव  :  यह  जानकर  खुशी  हुई  है  कि  सरकार  ने  काटन  मिल्स  फेंडरेशन
 के  अनुरोध  की  विक्षब्धता  के  सम्बन्ध  में  सम्पूर्ण  देश  से  प्राप्त  कपास  उत्पादक  संघों  और  परिसंधों  के
 उन  अभभ्यादेपत्रों  का  सकारात्मक  उत्तर  दिया  है  जिसमें  सरकार  से  10  लाख  कपास  की  गांठों  ध्लौर  1.2
 लाख  टन  मानव-निर्मित  फाइबर  का  झ्रायात  करने  की  ग्ननुमत  देने  का  श्रनुरोध  किया  गया  है  लेकिन
 अब  मंत्री  जी  ने  बताया  है  कि  सरकार  ने  भ्रब  तक  उसके  बारे  में  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  हमें  यह
 जानकर  बहुत  प्रसन्‍नता  हुई  इसके  साथ  साथ  मैं  माननीय  मंत्रीजी  से  स्पष्ट  रूप  से  यह  जानना
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 हूं  कि  क्या  यह  संभव  नहीं  है  कि  9  1987  को  एक  सावंजनिक  सूचना  जारी  की  गई  थी
 जिसमें  सरकार  ने  धागे  के  निर्यात  के  बदले  में  कपास  के  आयात  के  लिए  श्रादान  और  उत्पादन
 मानकों  की  घोषणा  की  40  काउण्ट  ओर  उसमें  कम  काउण्ट  के  किलोग्राम  डोरी  वाले  घागे
 के  निर्यात  के  बदले  निर्यातक  को  1.5  किलोग्राम  कपास  के  आयात  की  प्नुमति  इसी  प्रकार  40
 काउण्ट  और  उसमें  कम  काउण्ड  के  काम्ब्द  धागे  के  संबंध  में  1.33  किलोग्राम  कपास  के  झायात  की

 प्रनुमति  गई  है  और  40  काउण्ट  और  उससे  अधिक  क।उण्ट  के  1  किलोग्राम  कामूब्ड
 धागे  के  निर्यात  के  बदले  में  1.39  किलोग्राम  कपास  के  आयात  की  अनुमति  दी  गई  क्‍या  यह
 उत्तर  सरकार  द्वारा  दिए  गए  भाग  के  उत्तर  के  विपरीत  नहों  है  ?  अप्रत्यक्ष  रूप  से  आप  देश  में
 कपास  के  ग्रायात  की  भ्रनुमति  दे  रहेहँँ  ।  नवीनतम  आकड़ों  से  यह  पता  चलता  है  कि  इस  वर्ष  कपास
 का  उत्पादन  पिछले  वर्ष  से  कम  नहीं  होगा  ।  वास्तव  यह  उससे  थोड़ा  जधिक  होगा  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  से  स्पष्ट  रूप  से  यह  जानना  चाहता  हूुਂ  कि  क्‍या  सरकार  कुछ  समय
 पहले  जारी  की  गयी  सार्वजनिक  सूचना  पर  पुनः  विचार  करेगी  ओर  उन्हें  वापस  लेगी  ।

 भ्री  एस०  कृष्ण  कुमार  :  मैंने  वास्तव  में  प्रश्न  के  और  भागों  का
 उत्तर  दिया  प्रश्न  यह  था  :

 सरकार  ने  चालू  वर्ष  के  दोरान  कपास  की  10  लाख  गाठे  और  पर्याप्त  मात्रा  में
 मानव  निर्मित  फाइबर  आयात  करने  का  निर्णय  लिया  है  ।!

 उत्तर  है  महोदयਂ  हमने  स्पष्ट  रूप  से  भी  कहा  है  कि  सरकार  का  हाल  ही  में  रूई  प्रायात  करने
 का  विचार  नहीं  है  ।

 यह  सच  है  कि  सूती  घागा  निर्यातकों  को  आ्लायात/निर्यात  नीति  के  भ्रन्तग्ंत  उनके  द्वारा
 निर्यातित  सूती  धागे  पर  प्रति  पूर्ति  लाइसेंस  की  सुविधा  दी  गयो  इसलिए  है  क्‍योंकि  सरकार

 सूती  धागे  के  निर्यात  के  लिए  सुनिश्चित  वातावरण  पंदा  करना  चाहती  हैं  जिससे  क्षमता  से
 झधिक  चल  रही  रूग्ण  मिलों  को  श्रप्रत्यक्ष  लाभ  होगा  ।  हमें  केवल  सीमिता  मात्र  में  सूती  धागे  के  निर्यात
 की  भ्रनुमति  दी  गयी  है  भर  रूई  का  पारिणामिक  श्रायात  जो  अभी  शुरू  नहीं  हुआ  है  की  अनुमति
 दी  गयी  यह  भपादेश  प्रक्टूबर  में  ही जारी  किया  गया  था  लेकिन  वास्तविक  रूप  से  अभा  तक
 कोई  श्रायात  नहीं  किया  गया  रूई  का  प्रति  पूर्ति  लाइसेंस  के  भ्रन्तगंत  श्रगर  कोई  आयात
 किया  जाता  है  तो  वह  देश  में  कपास  के  कुल  उत्पादन  को  बहुत  थोड़ा  भाग  होगा  ।  इससे  स्थानीय
 कपास  मूल्यों  को  भी  अप्रत्यक्ष  रूप  से  लाभ  होगा  ।  और  सूत  के  मूल्य  में  लाभ  होने  से  हथकरघा
 एवं  बुनकर  रूरण  कपड़ा  मिलों  कौ  भी  सहायता  कर

 यह  एक  परीक्षणात्मक  उपाय  हम  स्थिति  पर  लगातार  नजर  भ्रगर
 निर्यातको  को  दी  जाने  व'!ली  यह  सहायता  एक  अच्छी  कपास  मृल्य  स्थिति  के  रास्ते  में  बाधक  बनती
 है  तो  सरकार  उस  समय  उपचारात्मक  का्यंवाही

 श्री  बो०  शोमानाद्रोश्वर  राव  :  अध्यक्ष  आप  पिछले  व्ं  की  कपास  उत्पादकों  कौ
 असीमित  कठिनाइयां  और  उससे  पूर्व  बहुत  अधिक  बाढ़  के  नुकसान  से  भली  भांति  परिचित  अब
 मंत्री  जी  कहते  हैं  कि बहुत  कम  आयात  हो  सकता  है  लेकिन  भ्राप  एक  ऐसा  रास्ता  खोज  रहे  है  जिसे
 झाज  के  बाद  बंद  करना  कठिन  होगा  झ्रायात्तित  कपास  आने  के  कपास  उत्पादकों  के  हितों  को

 नुकसान  पहुंचेगा  ।  इसलिए  मैं  मंत्री  जी  से  इस  नोठिस  को  वापिस  लेने  श्रोर  इस  पर  पुनः  विचार
 करने  का  प्रनुरोध  करूंगा  ।
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 पिछले  वर्ष  से  इस  वर्ष  प्रनुमानित  उत्पादन  श्रधिक  होगा  ।  पिछले  वर्ष  हमने  कपास
 की  14  लाख  गांठें  निर्यात  की  थी  ।  मैं  मंत्री  जी  से  जानना  चाहूंगा  कि  विदेशी  मुद्रा  कमाने  और  देश

 में  अनुकूल  मूल्य  स्थिति  उत्पन्न  करने  के  लिए  क्‍या  सरकार  कपास  को  कुछ  मात्रा  निर्यात  करने  पर
 विचार  कर  रही  है  |

 वतंमान  औसत  उपज  केवल  235  किग्रा  लिन्ट  प्रति  हेक्टेयर  प्रति  हेक्टेयर  फसल  को  बोनें
 के  लिए  सरकार  कया  प्रस्ताव  करती  है  और  सरकार  नये  समथंने  मूल्य  की  भी  घोषणा  करें  जिससे
 कपास  उत्पादकों  को  वास्तव  में  प्रोत्साहन  मिलेगा  ।

 श्री  एस०  कृष्ण  कुमार  :  कपास  के  मूल्यों  में  अत्यधिक  वृद्धि  के  फलस्वरूप  सूत  के  मूल्य  में

 आई  तेजी  के  कारण  हमने  कुछ  समय  के  लिए  कपास  का  निर्यात  रोक  दिया  है  यद्यपि  कपास के  मूल्यों
 के  साथ-साथ  में  अगस्त  से  कमी  दिखाई  दे  रही  इस  समय  हमारा  निर्णय  है  कि  हम  वतंमान  स्थिति
 को  देखने  के  बाद  निर्यात  के  प्रश्न  पर  पुनः  विचार  करेंगे  ।  माननीय  सदस्य  की  बात  पूर्णतया  ढीक  है
 कि  कपास  की  उपज के  हमारे  पूर्वानुमान  में  अगस्त  की  वर्षा  के  कारण  संशोधन  करना  संभवतः
 वास्तविक  अनुमान  से  लगभग  दस  लाख  गांठ  अधिक  प्राप्त  कर  सकते  मैं  यह  उल्लेख  करना

 चाहुगा  कि  अगर  यह  आशा  वर्ष  1987-88  के  अन्त  तक  पुरी  हो  जाती  तब  भो  हमें  भण्डारण  की

 एसी  स्थिति  का  सामना  करना  होगा  जो  संगटित  बस्त्र  उद्योग  की  तीन  महीने  की  आवश्यकता  के

 सुरक्षा  स्तर  से  भो  नीचे  जा  सकती  इस  मामले  में  हम  निरन्तर  सजग  है  पश्लोर  श्रापको  यह
 आश्वासन  दिलाना  चाहेंगे  कि  सरकार  द्वारा  कपास  उत्पादकों  के  हितों  की  पूर्णतया  रक्षा  की

 सूती  धागे  के  भ्रायात  की  संभावनाये  खुली  रखी  गयी  हैं  क्योंकि  हम  कच्चे  माल  के  बजाय  मूल्य
 वर्धित  सामान  के  निर्यात  में  वृद्धि  करना  चाहते  हैं  ।

 क्रो  ललितेश्वर  शाही  :  मैं  उन  क्षेत्रों  पोर  देशों  के  नाम  जानना  चाहता  हूं  जिन्हें  धागा  निर्यात
 करने  का  विचार  है  और  उन  देशों  के  नाम  क्या  हैं  जहाँ  से  कपास  श्रायात  करनी  है  ।  मैं  यह  इसलिए
 जानना  चाहता  हूं  क्योंकि  हम  प्रपने  पूर्व  निर्यात  कार्यक्रम  में  सूत  का  निर्यात  किया  और  दुलंभ  मुद्रा
 क्षेत्रों  स ेकच्चा  माल  आयात  किया  था  ।  इसलिए  जहां  पर  निर्यात  करना  है  और  जहां  से  आयात
 करना  है  मैं  उन  क्षेत्रों  क  नाम  भी  जानना  चाहता  हूं  ।

 श्री  एस०  कृष्ण  कुमार  :  सूत  यूरोपियन  आथिक  चंकोसलोवाकिया  श्रौर  अन्य  देशों
 को  निर्यात  किया  जा  रहा  है  ज॑सा  कि  पहले  बताया  गया  हमारा  इस  समय  कपास  आयात  करने
 का  इरादा  नहीं  ह ैओर  इसलिए  मैं  श्रश्न  के  श्रन्य  हिस्से  का  उत्तर  नहीं  दे  सकता  हूं  ।

 श्री  इन्द्रजोत  गृप्त  :  विदेशी  मुद्रा  अजित  करने  के  लिए  निर्यात  को  श्रावश्यकता  की  दलील
 एक  उचित  दलील  है  लेकिन  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्‍या  यह  सच  नहीं  है  कि  वतंमान
 महीनों  में  देश  क॑  प्रत्येक  हिस्से  में  एक  और  सूती  धागे  की  कमी  है  और  दूसरी  तरफ  सूती  धागे  को
 कौमत  ऊंची  रही  हैं  इसके  फलस्वरूप  लाखो  हथकरघा  बुनकर  बेरोजगार  हो  गये  हैं  और  उनक
 हथकरघे  भी  निस्क्रिय  पड़े  वह  कपड़ा  मिल  इकाइयों  और  कपास  उत्पादकों  के  हितों  की  रक्षा  के
 विषय  में  काफी  बोले  है  ।  मुझे  उस  पर  कोई  आपत्ति  नहीं  लेकिन  कपड़ा  नीति  जिसे  पिछले  वर्ष
 पिछले  स्वीकृत  किया  गया  था  उसका  उहं  श्य  कमजोर  वर्गों  के  हथकरघा  बुनकरों  के  हितों  को  रक्षा
 करना  क्‍या  यह  सच  नहीं  है  कि  आज  लाखों  हथकरघा  बुनकर  बेरोजगार  बंठे  हुए  उन्हें
 धागा  प्राप्त  नहीं  हो  रहा  है  या  धागा  इतने  ऊचे  मूल्य  पर  प्राप्त  होता  है  कि  जो  उनकी  द्वैसियत  से
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 बाहर  देश  से  सूती  धागा  जो  कि  कपास  का  ग्रायात  करने  के  लिए  प्रोत्साहन  के  रूप  में  मंगाया  जा

 रहा  है  निर्यात  करने  की  इस  नई  नीति  से  किस  ह॒द  तक  हथकरधा  बाजार  में  यह  स्थिति  पंदा  हुई  ?
 झौर  क्‍या  हथकरघा  बुनकरों  की  मदद  करने  के  लिए  कोई  कदम  उठाये  जायेगे  जो  कि  इस  समय
 भयंकर  संकट  में  है  ।

 श्रो  कृष्ण  कुमार  :  इस  वर्ष  हथकरघे  के  लिए  श्रावश्यक  धागे  को  कौमतें  अगस्त  तक

 बड़ी  हैं  भ्ौर  उसके  बाद  कीमतों  में  गिरावट  आती  रही  ।  मुझे  हथकरघा  आायुक्‍त  द्वारा  दिये  गये  आंकड़े
 मिले  हैं  ।  बहुत  से  काउन्ट  के  धागों  की  सूची  लेकिन  भगस्त  से  नवम्बर  के  शुरू  तक  इनकी  कीमतों
 में  पांच  से  दस  प्रतिशत  तक  की  औसत  कमी  हुई  है  |  अतः  हथकरघा  मूल्य  को  वढ़ती  हुई  प्रवृत्ति  रूक
 गई  है  ।  महोदय  यह  सच  नहीं  है  कि  हथकरघा  धागे  के  मूल्य  में  जो  बद्धि  हुई  है  जिसे  श्रगस्त  से  पहले

 प्रनुभव  किया  गया  वह  इस  निर्यात  के  कारण  हम  स्थिति  पर  लगातार  निगरानी  रख  रहे
 हैं  कपास  के  मूल्य  में  लगभग  50  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  है  श्लौर  धागे  का  मूल्य  जो  कच्चे  माल  पर
 रित  है  केवल  कपास  के  मलयों  की  वृद्धि  का  50  प्रतिशत  है  ।  हमने  हथकरघा  मलल्‍यों  को  स्थिर  रखने
 के  उपाय  किए  थे  ।  मेरे  पास  पूरी  सूचों  हमने  इन  निर्देशों  को  राज्य  सरकारों  भ्रौर  एपेक्स
 सोसाइटियों  को  दे  दिया  हमने  राष्ट्रीय  हथकरघा  विक्रास  निगम  श्रौर  एन०टी०सी०  के  माध्यम  से
 योजनाभ्रों  की  एक  पश्यू  खला  शुरू  को  कपड़ा  नीति  में  हथकरघा  श्रमिकों  का  हित  एक  प्राथमिक

 है  श्रौर  हम  उस  नीति  पर  कायम  हैं  ।

 श्रो  इंद्रजीत  गुप्त  :  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  सेकड़ों  हजारों  हथकरघे  बंद  पड़े  हैं  प्लौर  बुनकर
 बेरोजगार  हैं  ?

 श्री  कृष्ण  कुमार  :  महोदय  कपड़ा  अथेव्यवस्था  जिसमें  हृथकरघा  बिजली  करघा  और
 संगठित  कपड़ा  मिलों  के  सभी  खण्डों  की  कुछ  प्रतिशत  क्षमता  पर  बंद  रखी  जाती  है  क्योंकि
 कपड़ा  अथंव्यवस्था  में  भ्रावश्यकता  से  बहुत  श्रधिक  क्षमता  है  ।  वस्त्र  मंत्रालय  का  प्रयास  है  कि  वसरूत्र
 अथेव्यवस्था  के  इन  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  विपरीत  एक  प्रतिस्पर्द्धी  मांगों  में  बनाये  रख  जाये  ।
 हम  इन  क्षेत्रों  के  हितों  में  संतुलन  बनाये  रखने  की  कोशिश  करते  झ्रा  रहे  है  ।

 श्रोमती  बसबराजश्वरो  :  मैं  मंत्री  जी  से  ग्रान्ध्र  प्रदेश  तथा  कर्नाटक  से  पिछले  वे  में  निर्यात
 किये  गये  कुल  घागे  की  मात्रा  जिसमें  कि  लम्बे  रेशे  तथा  अ्रत्यधिक  लम्बा  रेशे  वाले  धागे  शामिल
 के  बारे  में  जानना  चाहता  हूं  |  इस  वर्ष  लम्बे  रेशे  तथा  प्रत्यधिक  लम्बे  रेश  वाले  धागे  का  निर्यात
 करने  के  संबंध  में  सरकार  की  वतंमान  नीति  कया  है  ?

 श्री  कृष्ण  कुमार  :  महोदय  मेरे  पास  श्रान्ध्र  प्रदेश  के  लिए  किस्मवार  आकड़ं  नहीं  है  ।
 लेकिन  ज॑साकि  मैंने  कहा  इस  वर्ष  के  लिए  प्रारम्भ  में  6  लाख  ग़ाठें  का  निर्यात  करने  का  लक्ष्य  .

 रखा गया था लेकिन सिर्फ 4.9 लाख गाठों पर ही निर्यात रोक दिया गया है तथा शेष लाख गाठें निर्यात नहीं की जा रही है |: स्टेट बेक आफ इन्दौर के वादप्रस्त मामले +4. श्री राज कुमार राय : क्‍या वित्त मंत्रो यह बताने की कृपा करेंगे कि : वर्ष झोर के दोरान स्टेट बेंक झ्राफ इंदौर के न्यायालयों में कितने मामले लंबित हैं/कितने मामलों में उसकी हार हुई है भौर उनमें कितनी धनराशि झन्तग्रंस्त
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 इसके  क्‍या  कारण

 बंक  द्वारा  दोषों  श्रधिकारियों/कमंचारियों/वकीलों  के  विरुद्ध  की  गई  कार्यवाही  का

 ब्यौरा  क्‍या  और

 बंक  द्वारा  इस  संबंध  में  उठाये  जाने  वाले  कदमों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ताकि  उसकी
 कार्यालय  में  मामलों  में  हार  न  हो  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  से  एक  विवरण  सभा  पढठल
 It  र  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 स्टेट  बक  भ्राफ  इन्दौर  से  सिविल  दावों  की  उपलब्ध  सूचना  के  जिनमें
 बेक  भी  पार्टी  वर्ष  1983,  1984  और  1985  के  दौरान  विचाराधीन  सिविल  दावों  की
 अ्न्तग्रस्त  रकम  और  हारे  गये  मामलों  की  संख्या  दर्शाने  वाला  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  हैं  :--

 वर्ष  विचा  राधीन  भ्रन्तग्रेस्त  रकम  हारे  गए  मामलों
 सिविल  दावे  की  संख्या

 1983  409  504.77  न

 1984  531  1197.24  न

 1985  594  1264.12

 चूंकि  बेक  ने  वर्ष  1983,  1984  भ्रौर  1985  के  दौरान  कोई  भी  सिविल  दावा  नहीं
 प्रतः  बैंक  द्वारा  इस  कारण  किसी  अधिकारी/कमंचारी/वकील  के  विरुद्ध  कारंवाई  का
 पंदा  हो  नहीं  होता  ।

 थ्रो  राज  कुमार  राय  :  अध्यक्ष  मैं  आपका  प्रोटेक्शन  करता  यह  जो  क्वेश्चन  दिया
 जाता  है  पहले  तो  इसको  एग्जामिनर  खत्म  कर  देते  क्रिमिनल्स  प्रोसीडिग्स  के  बारे  में  83-84
 84-85,  85-86  तक  का  प्रश्न  किया  गया  था  जिसको  85  तक  कम  कर  दिया  गया  ।  भ्रब  मंत्री  जी
 ने  जो  जवाब  दिया  है  उसमें  केसिज  को  सिबिल  केसिज  तक  कर  दियो

 यह  मुकदमा  दोवानी  है  परन्तु  मामला  फौजदारी  का  भी  हो  सकता

 इसमें  बहुत  फर्क  है  झ्नोर  मंत्री  जी  ने  वह  फक॑  बताने  की  कोशिक  नहीं  की  ।  मेरा  ब्वेश्चन

 में  वर्ष  1983,  1984  और  1985  के  दौरान  स्टेट  बेंक  आफ  इन्दौर
 के  कितने  भामले  लंबित  कितने  मामलों  में  उसकी  हार  हुई  और  उनमें  कितनी  घनराशि
 भझन्तग्रेस्त
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 इन्होंने  जवाब  दिया---“स्टेट  बंक  शझ्राफ  इन्दौर  से  सम्बन्धित  सिविल  दावों  को
 उपलब्ध  सूचना  के  जिनमें  बेंक  भी  पार्टी  वर्ष  फलां-फलां  में  संख्या  इतनी  है  ।”'

 इसके  पहले  भी  इस  प्रश्न  पर  कई  प्रश्न  हुये  थे और  सरकार  का  ध्यान  आकर्षित  किया  गया
 था  ।  सिर्फ  तीन  शाखा  में  लगभग  9  करोड़  रुपये  के  घपले  हैं--मद्रास  श्रमाना  देवास

 और  दिल्ली  चांदनी  चौक  शाखा  में  ।  उन्होंने  कहा  था  कि  सी  ०बी  इंक्वायरी  हुई  थी
 और  भी  ड्िस्ट्रिकट  जज  का  फैसला  हुआ  था  ।  कया  मंत्री  जी  बतायेंगे  कि  सारी  क्रिमिनल  प्रोसीडिग्स
 में  पिछले  तीन  सालों  में  जिनके  लिये  यह  सवाल  एडमिट  हुआ  है  कितने  लोग  इन्वाल्व  कितनों  के
 खिलाफ  केस  पेंडिंग  और  उनके  खिलाफ  क्या  कार्यवाही  हो  रही  है  ?  उनमें  कौन-कौन  लोग  हैं  जो

 इनवाल्ब्ड  हैं  ।

 भरी  जनादेन  पुजारी  :  माननीय  सदस्य  कृपया  प्रश्न  का  भाग  देख  सकते  हैं  जिसमें  पूछा
 गया  है  कि  वर्ष  1983,  1984  और  1985  के  दौरान  न्यायालयों  में  स्टेट  बैंक  झ्रफ  इन्दौर
 के  कितने  मामले  लंबित  कितने  मामलों  में  उसकी  हार  हुई  भ्रौर  उनमें  कितनी  धनराशि
 अन्तग्रंस्त  माननीय  सदस्य  ने  1986  के  लिये  पूछा  है  इसलिये  उत्तर  केवल  1985  तक  उत्तर

 दिये  थे  ।

 ओ  राजकुमार  राय  :  भ्रध्यक्ष  मैं  प्रोटेक्शन  चाहता  पहले  तो  1986  की

 जानकारी  नहीं  एग्जामिनर  ने  पहले  ही  उसको  खत्म  कर  दिया  भौर  जिस  जानकारी  को

 पूछने  की  श्रनुमति  दी  उसको  भी  पूरी  तरह  मंत्री  जी  ने  समझने  की  कोशिश  नहीं  को  ।  मैंने  यह
 जानना  चाहा  था  कि  कितने  क्रिमनल  केसेज  चल  रहे  कितने  एफ०भ्राई०आर०  आपकी  तरफ  से

 झौर  कितने  श्रौर  लोगों  को  तरफ  में  दर्ज  किये  गये  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  तो  सही  है  कि  प्रापने  1985  के  बारे  में  नहीं  पूछा  ?

 श्री  राजकुमार  राय  :  उस  पर  तो  एग्जामिनर  की  छुरी  पहले  ही  चल  उसको  पहले  ही
 काट  दिया  गया  और  जो  जानकारी  वर्ष  1983-84,  1984-85  की  चाहो  गई  थी  क्रिमनल  केसेन  के
 बारे  उसको  सिविल  सूट्स  तक  सीमित  कर  दिया  भ्रब  उसके  बारे  में  क्या  सवाल  करूं  ।
 बता  दिया  गया  कि  कोई  घपला  नहीं  इसलिये  मैं  क्या  जवाब  दूं  कि  क्या  कायंवाही  हुई  अगर
 श्राप  इसको  विस्तृत  कर

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  श्राप  सुनिए  जरा  ।

 .
 .  श्रो  जनादंन  पुजारी  :  जहां  तक  बेंकों  का  सम्बन्ध  वे  दीवानों  मुकदमों  की  जांच  कर  रहे

 जहां  तक  फौजदारो  मामलों  का  संबंध  है  यह  एक  राज्य  का  विषय  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  शांति  बनाये  मुझे  मंत्री  की  बात  सुनने
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 अध्यक्ष  महोवय  :  प्राप  बीच  में  क्‍यों  बोल  रहे  हैं  ।

 प्रो०  मधु  बडयते  :  यह  रिकार्ड  में  है  कि  माननीय  मंत्री  जी  ने  कहा  है  कि  भ्रपराध  राज्य  के
 क्षेत्राधिकार  के  अन्तगंत  आता

 श्री  जनादंन  पुजारी  :  मैं  इसे  स्पष्ट  कर  दंगा
 :

 )
 अध्यक्ष  महोदय  :  उनको  स्पष्ट  करने  दी  जिये  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्रीमान  क्या  आप  क्ृपया  अपना  स्थान  ग्रहण  करेंगे  ?  पहले  मंत्री  जी
 की  बात  सुनने  दीजिये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बीच  में  मत  श्राप  सुनिये  तो  सही  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  पहले  सुनें  और  बाद  में  कुछ  कहें  ।

 श्री  जनादन  पुजारी  :  जहां  तक  फौजदारी  मामलों  का  संबंध  ये  राज्य  सरकार  के  प्रधीन
 आते  हैं  और  वे  ही  भ्रभ्ियोगों  को  दायर  करती  हैं  और  उसी  के  पास  जानकारी  होती  प्गर
 माननोय  सदस्य  मुझे  लिखते  हैं  तो  मैं  भी  जानकारी  प्राप्त  करके  इनको  प्रस्तुत  कर  जहां
 तक  दीवानी  मामलों  का  संबंध  हमारे  पास  जानकारी  है  श्रौर  मैंने  यह  प्रस्तुत  कर  दी  है  ।

 )

 श्री  के०  पो०  उन्‍नीकृष्णन  :  बैंकों  के  संबंध  में  आपके  पास  झ्ांकड़  हैं  या  नहीं  ?  श्राप  इसके
 पीछे  अपने  श्रांपको  छुपाइये  मतਂ

 अध्यक्ष  महोदय  :  छुपाने  का  प्रश्न  ही  पंदा  नहीं  होता  ।

 ग्राप  क्‍यों  भ्रापस  में  बहस  कर  रहे  हैं  ।

 जिनुवाव |
 अगर  धझोर  जानकारी  की  आवश्यकता  है  तो  भाप  कह  सकते  हैं  कि  भ्राप  वह  भी  प्रस्तुत  कर

 देंगे  ।
 |

 श्रो  जनादंन  पुजारी  :  मैंने  वह  कह  दिया  अगर  मुझे  जानकारी  मिलती  है  तो  मैं  इसे
 प्रस्तुत  कर  दूंगा  ।  यह  स्पष्ट  जहां  तक  दीवानी  मामलों  में  लगी  घनराशि  आदि  का
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 संबंध  है  मैंने  इसका  उल्लेख  कर  दिया  है  श्लौर  जहां  तक  फौजदारी  मामलों  का  संबंध  है  भ्गर

 माननीय  सदस्य  चाहते  हैं  तो  इसके  बारे  में  भो  मैं  यह  प्रस्तुत  कर

 झध्यक्ष  महोदय  :  वह  जानकारी  इकट्ठी  करके  प्रापको  दे  देंगे  ।

 7 7
 72 A

 उनकी  दी  गई  महत्वपूर्ण  जानकार्री  पर  क्या  कार्यवाहाँ  की  जा  रह  थह  स्वाद  में  श्रव  तक  क्या
 किया  गया  है

 |  ह

 पाकिस्तान  द्वारा  भारतोय  सोमा  पर  गोलाबारो

 *&$,  श्री  कमला  प्रसाद  रावत  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पाकिस्तानी  सेना  ने  भारतीय  सीमा  पर  कई  बार  गोलाबारी  की
 यदि  तो  क्‍या  परस्पर  समझौते  के  लिये  भारत  और  पाकिस्तान  के  बीच  कोई  बंठक

 डुई

 यदि  तो  उसके  कया  निष्कर्ष  निवले  और

 क्‍या  भारत  सरकार  भी  इस  बारे  में  कोई  प्रतिकारक  उपाय  कर  रहो  है  ?

 रक्षा  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  जी  पाकिस्तानी  फोजों  द्वारा  जम्मू  और  कश्मीर
 में  नियंत्रण  रेखा  के  पार  पभ्रकारण  गोलाबारी  की  कुछ  घटनाएं  हुई  हैं  ।

 ओर  इस  प्रकार  को  घटनाओं  के  मामलों  को  स्थानीय  कमाण्डरों  के  बीच  फ्लंग

 बेठकों  में  निपटाया  जाता  परन्तु  पिछले  एक  वर्ष  के  दोरान  ऐसी  कोई  बंठक  नहीं  हुई  है

 हमारी  सशस्त्र  सेनाएं  देश  की  सुरक्षा  को  किसी  खतरे  का  सामना  करने  के  लिये  हमेशा
 पूरी  रक्षा  तेयारी  बनाये  रखती

 ओ  कमसा  प्रसाद  रावत  :  माननोय  भ्रध्यक्ष  मैं  झ्ापके  माध्यम  से  यह  कहना  चाहता  हैं
 कि  मेरे  प्रश्न  का  माननीय  मंत्री  जी  द्वारा  समुचित  उत्तर  नहीं  दिया  माननीय  मंत्री  जी  ने
 बताया  है  कि  कुछ  घटनाएं  हुई  स्पष्ट  नहीं  बताया  गया  कि  प्रब  तक  कितनी  निश्चित
 घटनाएं  हुईं  और  बार-बार  भारतीय  सेना  का  कितना  नुकसान  माननीय  मंत्री  जी  स्पष्ट  बताने
 की  कृपा  करें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  बताने  नहीं  दूंगा  ।  ग्रस्पष्ट  कैसे  बताने  दूंगा  ।  प्रस्पष्ट  बताइये  ।

 )

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  अध्यक्ष  माननीय  सदस्य  ने  जो  प्रश्न  पूछा  वृह  क्‍या
 पाकिस्तानी  सेना  ने  भारतीय  सोमा  पर  कई  बार  गोलाबारी  की  कई  वों  से  जो  जम्मू-कश्मीर
 में  लाइन  आफ  कट्रोल  जो  नियंत्रण  रेखा  उसमें  गोलाबारी  दोनों  तरफ  से  होती
 पाकिस्तान  की  तरफ  से  हुई  है  भौर  जवाबी  हमारी  तरफ  से  भी  होती  यह  एक  सामान्य  सी
 स्थिति  बहां  बन  गई  वहां  पिछले  वर्ष  कुछ  प्रधिक  संख्या  में  इस  बार  कुछ  कम  हुई  ।  मैं  संख्या
 बताने  में  श्समर्थ  जो  पाकिस्तान  कौ  और  हमारे  बीच  की  सीमा  रेखा  उसमें  जब  लड़ाई  हुई
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 तब  तो  जाहिर  है  कि  गोल्लवारी  हुई  |  जब  लड़ाई  नहीं  होती  तब  वहां  ऐसी  कोई  घटना

 नहों  होती  सियाब्िन  के  क्षेत्र  में  हघर  दो  घटनाएं  हुई  लेकिन  वह  इनके  साथ  इसलिये  नहीं
 मिलाता  क्योंकि  वह  श्रपने  में  अलग  घटनाएं  इसके  बारे  में  स्पष्ट  रूप  से  माननीय  सदस्य  ने  नहीं
 पूछा  है  इसलिये  स्पष्ट  रूप  से  जबाब  नहीं  दिया

 श्री  कमला  प्रसाद  रावत  :  माननीय  भ्ध्यक्ष  माननीय  मंत्री  जी  ने  बताया  है  कि  एक
 वर्ष  से  फ्लैग  बंठकों  का  भश्रायोजन  नहीं  किया  गया  जो  कि  कमाण्डरों  के  बीक्  होनी  थी  ।  अगर  ये

 बैठक  हो  जातीं  तो  शायद  इतना  नुकसान  न  हुआ  होता  ।  दोनों  देशों  के  के  बीच
 फ्लेंग  इस  तरह  की  घटनाओं  की  पुनरावृत्ति  रोकने  के  लिये  वयों  नहीं  बुलाई  गई  भर  यह
 किन  अधिकारियों  की  जिम्मेदारी  थी  जिन्होंने  इसमें  लापरवाही  को  और  अब  इस  मीटिंग  को  कब

 बुलाये  जाने  की  संभावना

 थ्रो  कृष्ण  चन्द्र  फन्‍त  :  त्रध्यक्ष  सन्‌  86  में  दो  बार  फ्लेग  मीटिग्स  फ्लैग  मीटिंग्स
 तब  होती  हैं  जबः  कोई  मेजर  इन्सीडेंट  हो  या  किसी  पोजीशन  के  बारे  में  कोई  डिस्प्युट  सन्‌  87
 में  इसकी  ग्रावश्यकता  नहीं  समझो  गई  ।  जो  सियाचिन  में  हुआ  उसके  बारे  में  कोई  लापरवाही  का
 प्रश्न  नहीं  हमारो  तरफ  से  जब  यह  देखा  कि  कुछ  भ्रसाधारण  तरीके  से  वहां  जमाक  हो
 रहा  है  फौजों  का  तो  हमारी  फौज  के  माध्यम  से  उनकी  फोज  के  श्रफ्सरों  से  यह  कहा  गया  कि  यह
 जमाव  हो  रहा  इससे  हमको  चिता  है  श्र  कोई  ऐसी  चीज  न  हो  जाये  जिसमें  कि  हम  लोग
 आपस  में  भिड़  जाए  |  इसको  न  कीजिए  भर  हमने  तो  यहां  तक  एहतियात  बरती  कि  पाक्स्तान
 को  जो  हॉट  लाइन  है  उसके  जरिये  से  मिलिटरी  ने  कहा  कि  न  कोजिये  जब  यह  देखा  कि  वहां
 ग्रसाधा रण  स्थिति  उत्पन्न  हो  सकती  इसलिए  लापरवाही  का  कोई  प्रश्न  नही  है  ।

 श्री  दिनेश  गोस्वाम्ो  :  प्रथम  पूरक  प्रश्न  का  उत्तर  देते  हुमे  माननीय  मंत्री  ने  कहा  कि  सियाचिन
 इस  प्रश्न  के  भ्रन्तगंत  नहीं  भ्राता  फ्रन्तु  बाद  में  उन्होंने  सियाचीन  का  जिक्र  किया  इसलिए  मैं
 उनसे  हाल  ही  में  काठमांडू  में  हमारे  प्रमान  मन्त्री  की  पाकिस्तान  के  प्रधान  मन्त्री  के  साथ  हुई
 चारिक  बातचीत  के  बारे  में  इनके  विचार  जानना  चाहता

 स्पप्टतया  ऐसी  घटनायें  नये  सिरे  से  भ्रारंभ  हो  जाती  हैं  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं
 कि  हमारे  प्रधान  मन्त्री  द्वारा  प्रस्तुत  किये  गये  चिचारों  के  प्रति  पाकिस्तान  के  प्रधान  मंत्री  ने  क्या
 प्रतिक्रिया  जाहिर  की  ?

 थी  कृष्ण  चन्द  पन्‍तਂ  :  यह  एक  ऐसा  प्रश्न  है  जिसका  मैं  उत्तर  नहीं  दे  सकता  मैं
 नहीं  जानता  कि  इस  प्रश्न  के  बारे  में  पाकिस्तान  के  प्रधान  मंत्रो  ने  क्या  उत्तर  दिया  |  मैंने  सियाचोन
 का  उल्लेख  किया  मैंने  सोचा  कि  जब  माननीय  सदस्य  ने  प्रश्न  रखा  तो  उनके  दिमाग  में  यह
 बात  होगी  ।  मैं  जानता  हूं  कि  जिस  तरह  से  हमारी  चौकियों  पर  झ्राक्रमण  किया  गया  है  उस  बारे  में
 समस्त  देश  धोर  यह  सभा  बितित  हमारे  संनिक  बहादुरी  से  लड़  भश्रौर  हमलों  का  कड़ा  जवाब
 दिया  मया  ।  मुझे  पक्का  विश्वास  है  कि  बहादुरी  से  लड़ने  वाले  संनिकों  को  अगर  मैं  मुबारक  बाद  देता
 हूं  तो  यह  सभा  को  माचनाझों  को  अशिव्यक्त  ही  होगी  ।

 जंसाकि  मैं  बता  रहा  था  इन  आक्रमणों  की  जिम्मेवारी  पूर्णतया  पाकिस्तान  पर  भाती है  क्‍यों
 कि  हमारे  अपने  माध्यमों  से  सेनिक  स्तर  पर  दोनों  देशों  के  बीच  हाटलाईन  से  संपक  बना  रहता  है  ।
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 जब  हमने  देखा  कि  वहां  पर  असाधारण  ढंग  से  सेनाभों  का  जमाव  हो  रहा  भ्रौर  अधिक  सेनाए
 झा  रही  हैं  भ्लोर  हमारे  सेना  कर्मांडर  की  सूचना  के  भ्राघार  पर  हमने  पाकिस्तान  के  रक्षा  प्राधिकारियों
 से  संपक  कायम  किया  कि  यह  हमारे  लिए  चिता  का  विषय  है  श्रौर  कृपया  स्थिति  को  उग्र  न  होने
 दें  ।  इसके  बावजूद  स्थिति  दो  स्थानों  पर  उग्र  हो  गयी  ॥  एक  बार  उन्होंने  सितम्बर  के  श्नन्तिम  सप्ताह
 में  ओर  एक  बार  भ्रक्तूबर  के  प्रथम  सप्ताह  में  आक्रमण  किया  ।  इस  प्रकार  हमने  उनको  यह  बताने
 की  कि  स्थिति  को  उग्र  न  होने  सावधानी  बरतने  का  जो  कि  अ्रसाधारण  प्रयास  किया  है  ।  इस  तरह
 की  संभावना  को  टालने  के  लिए  हमने  यह  कदम  उठाया  ।  ऐसी  बात  नहीं  है  कि  किसी  चेतावनी  की
 की  वजह  से  ऐसा  हुआ  है  ।  ऐसा  जान  बूझ्षकर  किया  गया  और  इसलिए  हमें  जवाब  में  कार्यवाही
 कमी  करनी  पड़ी  ।

 श्री  जी०जओी०  स्वेल  :  मेरे  विचार  में  यह  कहते  हुये  मंत्री  महोदय  चालबाजी  खेल  रहे  थे  कि

 वह  सीमा  पर  गोलियाँ  चलने  और  सियाचीन  की  घटना  को  जोड़ना  नहीं  चाहते  मेरे  विचार  में  यह
 उनकी  जिम्मेवारी  है  कि  वह  सभा  को  इस  बारे  में  जानकारी  दें  मैं  चाहेंगा  कि  वह  पाकिस्तान  से
 14000  फीट  ऊंचाई  पर  बेकार  पड़े  इस  बफं  से  ढके  स्थान  के  सामरिक  महत्व  के  बारे  में  हमें  जानकारी
 देनी  चाहिए  जिसके  लिए  वह  अपने  सेकड़ों  लोगों  की  जान  ग्ंवाने  के  लिए  तैयार  हमारे  जवान

 बहादुरी  से  लड़े  ।  हम  उन्हें  बधाई  देते  हैं  ।  इसके  लिए  हमें  प्रसन्‍तता  हमने  ऐसा  कहा  है  ।

 मैं  समझता  हूं  कि  मंत्री
 को

 पासनी  ज्वानी  भोर
 पंजगौड़  के  बारे  मैं  तो  सुना  ही  होगा  |  क्या  उनके  लिए  इन  सभी  स्थानों  का  सैनिक  महत्व  है  और

 इन  स्थानों  का  सेनिक  दृष्टि  से  क्या  महत्व  है  ?

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  गुप्त  बातें  नहीं  बतायी  जा  सकती  ।

 श्री  कृष्ण  चन्द  पन्‍त  :  मैं  नहीं  कि  इस  मामले  पर  इस  तरह  से  सभा  में  चर्चा  की
 जाये  |  अगर  प्रो०  स्वैल  इस  मामले  पर  चर्चा  करना  चाहते  तो  मैं  इसके  लिए  तैयार  हें

 झो  जो०  जी०  मैंने  सभा  में  प्रश्न  पूछा  है  ।

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्‍्त  :  मैं  नहीं  जानता  कि  एक  विशेष  क्षेत्र  के सेनिक  महत्व  के  बारे  में  इस
 सभा  में  हमें  खुले  रूप  से  चर्चा  करनी  चाहिए  ।

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  श्राप  उन्हें  अपने  कक्ष  में  बुला
 श्री  कृष्ण  चन्द  पन्‍त  :  मैं  निश्चित  तोर  पर  उन्हें  इस  बारे  में  बताऊगा  ।  किसी  भी  सदस्य

 को  बताने  में  मुझे  कोई  भी  आपत्ति  नहीं  जो  कुछ  भी  यहाँ  पर  कहा  जाता  हैं  वह  बाहर  जाता  है
 भोर  इसलिए  शायद  वह  मुझसे  सहमत  होंगे  कि  भ्रच्छा  है  कि  इस  मामले  पर  प्रामने-सामने  बंठकर
 चर्चा  की  जाये  ।

 श्रो  पो०  नामग्याल  :  माननीय  भ्रध्यक्ष  मैं  जानना  चा$ता  हूं  कि  पिछले  एक  वषं  में
 सियाचीन  में  हमारी  चौकियों  पर  कब्जा  करने  के  लिए  पाकिस्तानी  सेनिकों  ने  कितने  प्रयास  किये
 झोर  हमारे  तथा  पाकिस्तानी  फौज  के  कितने  व्यक्ति  मारे  गये  तथा  साथ  ही  पाकिस्तान  द्वारा  वहां
 पर  लगाए  गये  प्राधुनिकत्तम  हथियारों  की  संख्या  कितनी  है  एवं  कितने  ऐसे  हथियार  हमारे  सँनिकों
 ने  पकड़  ।  सियाचीन  क्षेत्र  अर्थात  लहाख  में  हमारे  संत्ििकों  ने  क्‍या  किसी  षाकिस्तानी  सैनिकों  को
 गश्त  के  दौरान  पकड़ा  यदि  हाँ  तो  मुझ  उस  बारे  में  ब्यौरा  दिया  जाये  ?
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 झध्यक्ष  महोदय  £  इसके  लिए  भी  आप  उनसे  ही  बात  कीजिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  संख्या  6  श्री  जगन्नाथ  पटनायक  उपस्थित  नहीं  हैं  ।  प्रगला
 श्री  तुलसी  राम  ।

 केन्द्रीय  के  कमंचारियों  को  मंहगाई  भत्ता

 *7,  श्री  बी०  तुलसीराम  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  1  से  30  1987  तक  की  अवधि  में  वस्तुओं  के  मूल्यों  में  5  प्रतिशत
 की  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  घोषणा  किए  जाने  के  बावजूद  कमंचारियों
 को  मंहगाई  भत्ते  की  बकाया  राशि  का  नकद  भुगतान  नहीं  करने  के  क्‍या  कारण

 क्या  सरकार  कमंचारियों  को  मंहगाई  भत्ता  देने  सम्बन्धी  प्रक्रिया  में  परिवर्तत  कर

 रही  और  ”

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ध्लौर  इस  सम्बन्ध  में  श्रावश्यक  कार्यवाही  कब

 तक  की  जाएगी  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  व्यय  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  बो०  के०  :  3
 1986  को  12  महीने  का  प्रौसत  उपभोक्ता  मुल्य  सूचकांक  661.08  था  और  30  1987  को  यह
 687.50  इस  प्रकार  1.1.1986  की-स्थिति  के  प्रनुसार  12  महीने  के  भ्ौसत  उपभोक्ता  -  मूल्य
 सूचक्रांक  608  को  आधार  1.1.1987  को  वस्तुझों  के  मूल्य  में  8.73%  की  वृद्धि  हुई  थी
 प्रौर  30.6.1987  कौ  यह  वृद्धि  13.७.%  की  थी  जिसके  परिणाम  स्वरूप  1  जनवरी  सै  30
 1987  के  दौरान  4.34%  की  वृद्धि हुई  ।

 से  देश  में  सूक्षे  कीं  ग्ट्मीर  स्थिति  प्रौर  समग्र  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते
 कमंचारी  पक्ष  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  1.7.1987  से  देय  मंहगाई  भत्त  को  प्रपने  सामान्य
 भविष्य  निधि  खातों  में  जमा  करने  के  लिए  सहमत  हो  जाएं  ।  बातचीत  अभी  चल  रहो  है  भोर  आशा
 की  जाती  है  कि  अन्तिम  निर्णय  शौछ्कत  ले  लिया  जाएगा  ।

 .

 श्री  बी०  तुलसीराम  :  श्रध्यक्ष  यह  प्रच्छी  बात  है  कि  माम्नीय  मंत्री  जी  ने  यह  तो
 एक्सप्ट  किया  कि  मूल्यों  में  वृद्धि  हुई  भ्रन्यथा  मुझे  डाउट  था  कि  वे  इस  सत्य  से  मुकर  जाएंगे  कि

 मूल्य  बढ़े  हैं  ।

 श्री  बी०  के  ०  बढ़वी  :  तो  सच्ची  बात  कहते  हैं  ।

 थ्रो  वो०  तुलसोराम  :  अच्छी  बात  है  कि  श्राप  सच्ची  बात  कहते  हैं  लेकिन  भ्रध्यक्ष
 भारत  सरकार  के  जितने  कमंचारी  उनमें  बहुत  बड़ी  संख्या  ऐसे  कमंचारियों  की  है  जो  बहुत  कम
 वेतन  लेते  हैं  श्रोर  श्राज  महंगाई  के  कारण  उनके  सामने  विकट  समस्या  उत्पन्न  हो  गयी  वे  परेशान
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 मंत्री  जी  का  यह  कहना  ठीक  है  कि  देश  में  सूखे  की  भीषण  स्थिति  है  और  इसका  सामना  करने
 के  लिए  श्राप  ठीक  दिशा  में  सोच  रहे  प्रापको  सोचना  भी  लेकिन  यह  बात  भी  सत्य  है
 कि  भारत  सरकार  के  छोटे  कमंचारियों  पर  भी  सूखे  श्रौर  मूल्य-वृद्धि  का  भारी  प्रभाव  पड़ा  यदि

 झाप  उनको  शीघ्र  ही  महंगाई  भत्ते  का  भुगतान  नहीं  करेंगे  तो  उनके  सामने  एक-दो  विकल्प  ही  रह
 या  तो  वे  रिश्वत  या  कोई  गलत  काम  करे  भ्रथवा  चोरी  इस  तरह  सरकार  उनको

 चोरी  करना  सिखायेगी  ।  यदि  श्राप  इन  छोटी  तनख्वाह  पाने  वाले  कमंचारियों  गरीब  आादमियों
 को  राहत  नहीं  पहुंचायेंगे  तो  वे  श्रपना  निर्वाह  किस  प्रकार कर  पायेंगे  ।  श्राजकल  महंगाई  के  जमाने
 में  उनके  सामने  कई  तरह  के  कई  तरह  की  कठिनाइयां  पैदा  हो  गयी  वंसे  ही  श्रभी  यहां
 एक  माननीय  सदस्य  पाकिस्तान  बोडेर  की  बात  कर  रहे  वे  कहीं  प्लॉर  न  घुस  इसक  बारे
 में  भी  श्रपको  सोचना  पड़ेगा  ।

 श्री  बो०  के०  गढ़वो  :  अध्यक्ष  माननीय  सदस्य  वैसे  तो  काफी  अनुभवी  हैं  झौर  वे
 जानते  हैं

 अध्यक्ष  महोदय  :  कोन-से  काम  में  श्रनुभवी  हैं  ।

 श्री  बो०  के०  गढ़वी  :  माननीय  सदस्य  जानते  हैं  कि  भारत  सरकार  के  और
 श्रेणी  के  कमंचारियों  की  कुल  कमंचारियों  की  संख्या  का  लगभग  95  प्रतिशत

 श्राप  यह  भो  जानते  हैं  कि  जब  बाजार  में  ज्यादा  पैसा  चला  जाएगा  तो  उसके  कारण  और  ज्यात्त

 मुल्य-वृद्धि  हो  सकती  महंगाई  भत्ते  का  भुगतान  करना  हमारा  दोयित्व  जिसे  हमने  माना  है
 झोर  हम  देने  वाले  हैं  मगर  भ्रभी  हमारे  उनके  साथ  नेगोसिएशन्स  चल  रहे  हैं  कि आप  यह  कबूल  कर
 लें  कि  भापको  जो  पैसा  मिलेगा  ध्राप  अपने  प्रोबिडन्ट  फण्ड  में  जमा  कर  देगे  तो  हमें  भी
 वृद्धि  को  कन्ट्रोल  करने  में  सहुलियत  रहेगी  और  ड्राउट  सिचुएशन  का  भी  हम  फाइनेन्श्यली  अ्रच्छी
 तरह  मुकाबला  कर  सकंगे  ।  इसलिए  भ्रभी  हमारा  उनके  साथ  विचार-विमश  चल  रहा

 भो  बो०  तुलसोराम  :  भ्रध्यक्ष  भाप  एरियर  को  उनके  ध्रोविडंस्ट  फण्ड  में  जमा
 बातचीत  हमें  उसमें  कुछ  ऐतराज  नहीं  मगर  जो  चालू  उसे  तो  श्राप  कम  से  कम  उन्हें
 दीजिए  ताकि  किसी  तरह  की  कठिनाई  न  रहे  क्‍योंकि  मंहगाई  के  कारण  उनकी  स्थिति  खराब
 हो  गयी  भ्राप  कोई  ऐसा  रास्ता  निकालिये  ताकि  जल्दी  से  जल्दी  बातचीत  सैटल  हो  जाए  श्रौर
 उनके  सामने  जो  कठिनाई  हैं  वे  दूर  हो  पुराने  एरियर  को  श्राप  भले  ही  सूखे  के  कारण  प्रोविडेन्ट
 फण्ड  में  जमा  करवायें  परन्तु  महंगाई  के  वतंमान  स्तर  के  भ्रनुसार  उनको  डी०  ए०  का  भुगतान  तो
 कीजिए  ।  मैं  आशा  करता  हूं  कि  भ्राप  शीघ्र  कुछ  सैटल
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 होगा ॥  झोंगा  भछल्से  का  निर्यात
 +#3,  श्री  बाल  गौड़  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  समुद्री  उत्पाद  निर्यात  बिकास  प्रधिकरण  ने  वर्ष  1987-88
 मछली  के  निर्यात  संबंधी  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  किए  हैं

 पिछले  वित्तीय  ब्  में  क्षींगा  मछली  के  निर्यात  के  लिए  मात्रा  के  संदर्भ  में  कितना  लक्ष्य
 निर्धारित  किया  गया

 के  लिए  क्षींगा

 क्‍या  इस  वर्ष  मात्रा  की  दृष्टि  से  इसके  निर्यात  में  भारी  गिराबट  आने  की  संभावना
 और

 यदि  तो  क्षोण  हो  रहे  समुद्री  संसाधनों  का  ध्लौर  विदोहन  करने  के  लिए  विदेशी
 कम्पनियों  को  आमंत्रित  किए  जाने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  सन्‍त्री  तथा  वाणिज्य  मनन्‍त्रो  नारायण  दत्त  और  पिछले
 वित्तीय  वर्ष  के  लिए  एम्पीडा  द्वारा  श्रिम्प  के  निर्यात  का  ग्रनुमान  50,000  मे०  टन  लगाया  गया  और
 वर्ष  1937-88  के  लिए  51,500  मे०  छ्न  हैं  ।

 और  मौजूदा  संकेतों  के  भ्रनुसार  इस  वर्ष  समुद्री  मछली  पकड़ने  में  भारी  गिरावट
 ग्राने  की  संभावना  नहीं  सरकार  ने  गहरे  समुद्र  में  संसाधनों  का  पूरा  उपयोग  करने  तथा
 हमारे  निर्यातों  को  बढ़ाने  के  लिए  संयुक्त  उद्यमों  100  प्रतिशत  निर्यातोन्मुख  एककों  द्वारा  गहरे  समुद्र
 में  मछली  पकड़ने  का  विकास  करने  के  लिए  कदम  उठाए  हैं  ।

 सेन्ट्रल  बेक  आफ  इण्डिया  द्वारा  सूखा  प्रभावित  राज्यों  को  वित्तोय  सहायता
 *6_  श्रो  काननाथ  पटनायक  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सेन्‍्ट्रल  बैंक  श्राफ  इंडिया के  क्षेत्रीय  कार्यालयों  ने  देश  में  सूखा  प्रभावित  राज्यों
 को  वित्तीय  सहायता  देने  को  पेशकश  की  श्लौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादंन  :  भौर  भारतीय  रिजवं  बेंक  ने

 सेंट्रल  बैंक  श्राफ  इण्डिया  सहित  सभी  वाणिज्यिक  बंकों-के  नाम  सूखे  से  प्रभावित  क्षेत्रों  के  व्यक्तितयों  को

 दूसरा  बुआई  श्रर्थात  वैकल्पिक  अ्रल्पावधिक  चारा  आदि  अल्पावधिक  ऋणों  को
 मध्यावधिक  ऋणों  में  बीजों  के  उत्पादन  के  लिए  सहायता  प्रदाम  फसल  काफी
 नष्ट  हो  गई  हो  तो  उस  हालात  में  निवेश  ऋण  का  पुननिर्धारण  लघु  सिंचाई  प्रयोजनों  के  लिए
 शीघ्रता  से  ऋण  मंजूर  करने  तथा  छोटे  भर  सीमांतिक  किसानों  तया  समाज  के  कमजोर  वर्गों  को

 500  रुपए  तक  के  उपभोग  ऋण  देने  भ्रौर  उचित  दर  की  दुकानें  शुरू  करने  के  लिए  वित्तीय  सहायता
 देने  के  संबंध्र  में  विस्तृत  मार्ग-निर्देश  जारी  किए  हैं  ।

 3  वर्ष  या  उससे  अधिक  समय  से  लगातार  सूखे  से  ग्रस्त  क्षेत्रों  में  बेंकों  से  2  वर्ष  के  लिए  या

 धगले  सामान्य  वर्ष  यदि  वह  पहले  देय  रकमों  की  वसूली  स्थगित  करने  के  लिए  कहा  गया

 है  |  बेंकों  को  इन  मामलों  में  दण्डात्मक  ब्याज  बसूल  न  करने  तथा  स्थगित  देय  राशियों  के  ब्याज  को

 चक्रवृद्धि  ब्याज  के  रूप  में  न  बदलने  के  लिए  भो  भनुदेश  दिए  गए  बेंक  3  या  उससे  श्रधिक  बार
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 लगातार  सूखे  से  पीड़ित  किसानों  के  मामले  में  प्लोर  उन  किसानों  के  मामलों  में  जिनके  ऋणों  को

 परिवर्तित/पुनर्धारिण  कर  दिया  गया  5000  रुपए  तक  के  भ्रल्पावधिक  सावधि  ऋणों  पर  10  प्रतिशत
 वाषिक  दर  पर  ब्याज  लंगे  ॥

 सेन्ट्रल  बेंक  ने  सूचित  किया  है  कि  उपलब्ध  सूचना  के  उसने  8.34  करोड़  रुपए  तक
 की  बित्तीय  सहायता  उपलब्ध  कराई  है  श्रौर  7.88  करोड़  रुपए  के  बकाया  ऋणों  के  संबंध  में

 वधिक  ऋणों  को  मध्यावधिक  ऋणों  में  सावधि  ऋणों  को  किस्तों  का  पुनरनिर्धारण  करने  की

 सुविधाएं  दी

 राष्ट्रीयक्ृत  बेंकों  हारा  विदेशों  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  और  भारतोय  रिजवं  बेंक
 के  नियमों  का  उल्लंघन

 *8,  श्री  एम०  यो०  चन्द्रशेशर  मृति  :

 श्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  सरकारी  क्षेत्र  के  बेंक  विदेशी  मुद्रा  क ेअनिवासी  भारतीयों  के  खातों  में

 जमा  प्राप्त  करने  के  मामले  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  प्रधिनियम  ध्रौर  भारतीय  रिजवं  बंक  के
 नियमों  का  व्यापक  उल्लंघन  करते  हुए  पाए  गए

 यदि  तो  सहकारी  क्षेत्र  के  ऐसे  बेंकों  का  ब्यौरा  क्या

 सरकार  ने  इसके  लिए  जिम्मेवार  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या  काय्यंवाही  की  भौर

 सरकारो  क्षेत्र  के  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  क ेकायंकरण  पर  कड़ी  निगरानी  रखने  के  लिए
 सरक्वार  का  कौन  से  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  जनादंन  :  से  यह  प्रश्न
 दिनांक  19  1987  के  एक्सप्रेसਂ  में  प्रकाशित  समाचार  के  झ्राधार  पर
 किया  गया  जांच  से  पता  चला  है  कि  ज॑साकि  समाचार  में  कहा  गया  किसी  केन्द्रीय  भ्रभिकरण
 ने  कोई  रिपोर्ट  पेश  नहीं  की  है  ।  भारतीय  रिजवं  बंक  ने  भी  सूचित  किया  है  कि  उसके  पास  उपलब्ध

 सूचना  के  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  श्ृधिनियम/भारतीय  रिजरवं  बैंक  विनियमों  के  बैंको  द्वारा
 उल्लंघन  के  मामले  जेंसाकि  झ्रारोप  लगाया  गया  है  उसके  नोटिस  में  नहीं  भ्राये  मामले  की  श्रौर
 श्रागे  जांच  करने  के  लिए  रिजवं  बेंक  से  भ्रनुरोध  किया  गया

 निर्यात  संब्धंत  परिद्यदों  को  विशिष्ट  क्षेत्र  निर्वात  योजनांयें

 *9,  डा०  वी०  बेंकटेश  :

 श्री  भव्ेश्वर  तांती  :  क्या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हाल  हो  में  निर्यात  संवर्धन  परिषदों  को  विशिष्ट  क्षेत्रों  भ्रोर  बाजारों  क॑  लिये

 उपयुक्त  व्यापक  निर्यात  योजनायें  तैयार  करने  के  लिये  कहा  गया

 यदि  तो  क्‍या  निर्यात  संवर्धन  परिषदों  ने  निर्यात  योजनायें  प्रस्तुत  कर  दी
 झोर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?
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 वित्त  मंत्री  तथा  वाणिज्य  मंत्री  नारायण  दत्त  :  जी  हाँ  ।

 कुछेक  निर्यात  संवर्धन  परिषदों  ने  निर्यात  के  लिए  कार्य  योजनाएਂ  प्रस्तुत  कर  दी
 इंजीनियरी  निर्यात  संवधंन  रत्न  एवं  आभूषण  निर्यात  संवर्धन  चमडा

 निर्यात  परिषद  तथा  ऊन  ओर  ऊनी  निर्यात  संवर्धन  परिषद  ने  निर्यातों  के  लिए  पहले  ही  कार्य
 जनाएਂ  प्रस्तुत  कर  दी  है  ।

 विदेशों  में  भारतीय  मेले
 #10.  श्री  मोहनमाई  पटेल  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 किन-किन  देशों  में  ग्रब  तक  भारतीय  मेलों  का  आयोजन  किया  गया

 इन  मेलों  से  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  किस  हृद  तक  सहायता  मिली  भौर

 विदेशों  में  श्रोौर  प्रधिक  भोरतीय  मेलों/भारतीय  व्यापारी  मेलों  का  आयोजन  करने  के
 बारे  में  सरकार  की  क्‍या  नीति  है  ?

 वित्त  मंत्रो  तथा  वाणिज्य  मंत्री  नारायण  दत्त  तथा  उन  देशों  के
 नाम  जहां  पिछले  5  वर्षो  भोर  1987-88  1987  के  दौरान  भारतीय  व्यापार  मेला
 प्राधिकरण  द्वारा  विशिष्ट  भारतीय  प्रदर्शनियां  आयोजित  की  में  निविष्ट  हैं  ।  विदेश
 में  प्रदशनियां  आयोजित  करने  का  मुख्य  उद्देश्य  भारत  की  औद्योगिक  तथा  वाणिज्यिक  क्षमताश्रों  को
 प्रक्षिप्त  कारोबार  के  अ्रवसरों  तथा  व्यापार  संवधेन  क॑  लिए  पारस्परिक  सहयोग  की
 नाओं  का  पता  लगाना  भारत  के  विदेश  व्यापार  में  मेलों  और  प्रदर्शनियों  के  अंशदान  की  मात्रा
 का  अनुमान  लगाना  कठिन  है  क्‍योंकि  मेले  श्रौर  प्रदर्शनियां  व्यापार  संबनंन  के  प्ननेक  माध्यमों  में  से

 एक  मात्र  माध्यम  हैं  ।  तथापि  विदेश  में  श्रायोजित  की  गयीं  भारतीय  प्रदर्शनियों  की  सफलता  का
 परिचय  इन  प्रदशनियों  में  बुक  किए  गए  कारोबार  क  प्रांकड़ों  स ेमिल  जाता  है  जोकि  लग्न  विवरण
 में  दशाये  गये  हैं  ।  ि

 भारतीय  प्रदशनियों  क॑  लिए  स्थलों  का  चयन  करते  समय  सर्वाधिक  आशाजनक  स्थानों
 की  झोर  उचित  ध्यान  दिया  जाता  निम्नलिखित  तथ्यों  को  भी  ध्यान  में  रखा  जाता

 (1)  कंवल  उन्हीं  देशों  का चयन  किया  जाता  है  जो  भारतीय  उप्पादों
 '  की  भ्रच्छी  निर्यात

 संभाव्यता  को  पेशकश  करते  हैं  ।

 (2)  केवल  उन्हीं  देशों  का  चयन  किया  जाता  है  जहाँ  महत्वपूर्ण  सामान्य  श्रन्तर्राष्ट्रीय  मेले

 झाधोजित  नहीं  होते  ।

 (3)  ऐसे  देशीं  के  चयन  में  ध्यान  रखा  जाता  है  तहां  थिविध  क्षेत्रों  में  भारत  की  उपलब्धियों

 तथा  क्षमताओं  को  पर्याप्त  रुप  से  प्रक्षिप्त  किया  जाना  बथा

 (4)  प्रत्येक  वर्ष  प्रत्येक  क्षेत्र/उप-क्षेत्र  में  कम  से  कम  एक  भारतीय  प्रदर्शनी  भ्रायोजित  करने
 के  भी  प्रयास  किए  जाते  हैं  ।

 सरकार  भी  जहां  कहाँ  प्लावश्यक  व  वांछनीय  होगा  भारतीय  प्रदशंनियां  प्रायोजित  करती

 रहेंगी  ।
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 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  6  1987

 भ  प्रति  व्यापार

 #%]]  श्री  प्रकाश  वो०  पाटिल  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ?

 प्रति  व्यापार  योजना  शुरू  करने  का  निर्णय  लेने  के  कारण  क्‍या

 प्रति  व्यापार  योजना  शुरू  करने  से  कौन-कौन  से  नये  बाजारों  की  खोज  की  गई
 झोर

 प्रति  व्यापार  द्वारा  भ्रन्य  कौन-कौन  से  लाभ  ग्रजित  किये  गये  हैं  ?

 वित्त  मंत्री  तथा  वाणिज्य  मंत्री  नारायण  दत्त  :  से  सरकार  ने
 विदेशी  मुद्रा  झ्राय  उपाजंनों  को  नये  बाजारों  में  भारतीय  उत्पादों  व  विनिर्माणों  को  प्रबेश
 दिलाने  तथा  नये  विपणन  चेनल  का  विकास  करने  के  उदहं श्य  से  पंजीगत  माल  के  श्रायातों  और  बल्क
 श्रायातों  के  साथ  निर्यात  संबंध  बढ़ामे  के  लिए  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  तथा  गेर-सरकारो  क्षेत्र  के

 उद्यमों  को  प्रोत्साहन  देने  का  निर्णय  लिया  चूंकि  यह  नीति  श्रभी  हाल  हो  में  प्रभावशाली  ढंग  से

 प्रचालन  में  आई  इसलिए  इसके  प्रचालन  की  अड़चनों  का  मूल्यांकन  करना  कुछ  जल्दी  होगा  ।

 कोंकण  के  जिलों  में  पावरलूम  कारखाने

 +]2.,  प्रो०  सधु  दष्डवते  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  बम्बई  ग्रें  कपड़ा  उद्योग  में  लंबी  हड़ताल  के  बाद  काफो  संख्या  में
 विस्थापित  कपड़ा  मजदूर  महाराष्ट्र  के  कोंकण  क्षेत्र  में  सिन्धुदुर्ग  भौर  रत्नगिरि  जिलों  में  चले
 गये

 यदि  तो  इस  प्रकार  वहां  पर  गये  मजदूरों  की  अनुमानित  संख्या  कितनी  श्रौर

 क्‍या  बम्बई  से  झ्राये  मजदूरों  को  रोजगार  उपलब्ध  कराने  के  लिए  कोंकण  क्षेत्र
 के  इन  जिलों  में  केन्द्रीय  सरकार  की  सहायता  से  पावरलूम  कारखाने  स्थापित  करने  के  बारे  में  कोई
 प्रयास  किये  गये  हैं  ?

 वस्त्र  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रामनिवास  :  श्रौर  ऐसा  सूचित  किया
 गया  है  कि  बम्बई  में  गत  लम्बी  भ्रवधि  की  हड़ताल  के  दोरान  भझनेक  वस्त्र  कामगार  महाराष्ट्र  के
 कोंकण  क्षेत्र  सहित  भ्रपने  जन्म  स्थानों  को  लौट  गये  ऐसे  विस्थापित  वस्त्र  कामगारों  की
 संख्या  के  सही  अनुमान  की  सूचना  देना  संभव  नहों  है  जो  कोंकण  क्षेत्र  में  लौट  गये  हैं  ।

 केन्द्रीय  सरकार  को  ऐसे  विद्युतकरधा  एककों  को  स्थापित  करने  में  सहायता  देने  के

 लिए  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुभा  है  ।

 काली  सूची  में  शामिल  कंपनियों  के  मामलों  को  पुनरीक्षा  करने  के  लिए  समिति  का  गठन

 *13,  श्री  इन्द्रजोत  गुप्त  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  काली  सूची  में  शामिल  करोब  20  कम्पनियों  के  मामलों  की  पुनरीक्षा  करने  के
 लिए  कोई  समिति  गठित  की  गई

 यदि  तो  काली  सूची  में  दर्ज  इन  कम्पनियों  के  नाम  क्या  हैं  और  उनके  नाम  कालों
 सूची  में  रखने  के  क्या  कारण  श्र
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 उनके  मामलों  को  पुनरीक्षा  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  बो०  के०  :  से  जो
 कम्पनियां  जानबुझकर  तथा  निरन्तर  करों  को  पर्याप्त  राशि  की  भ्रदायगी  करने  में  चूक  करती  है  वे
 ऐसी  चूक  के  भाधार  पर  कम  तरजोही  व्यवहार  प्राप्त  करती  सचिवों  की  एक  समिति  द्वारा
 इस  सूची  की  समय-समय  पर  पुनरीक्षा  की  जाती  इस  सूची  में  प्रायः  परिवर्तन  होते  रहते  हैं
 क्योंकि  कतिपय  कम्पनियां  जो  देय  राशियों  की  प्रदायगी  कर  देती  हैं  उनके  नाम  सूची  से  हटा  दिए
 जाते  हैं  जबकि  कुछेक  श्रन्य  कम्पनियों  के  जिनकी  संचय-बकाया  राशियां  5  करोड़  रुपये  की
 प्रधिकतम  सीमा  पार  कर  जाती  हैं  भ्रथवा  जिन्होंने  संबंधित  श्रवधि  के  लिए  कर  के  5  प्रतिशत  की
 प्रदायगी  कर  दी  दोनों  में  से  जो  भी  अधिक  इस  सूचो  में  दर्ज  कर  लिये  जाते  है  ।

 लोड  बेंक  योजना  के  संबंध  में  कार्यदल  को  रिपोर्ट

 *|4,  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्‍या  वित्त  मंत्रो  लीड  बंक  योजना  संबंधी  कायंदल  की
 रिपोर्ट  के  बारे  में  25  1987  के  श्रतारांकित  प्रश्न  सं०  450  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  लीड  बंक  संबंधी  कार्यदल  ने  श्रपनी  रिपोर्ट  को  अंतिम  रूप  दे  दिया  है
 झग्रौर  इसे  सरकार  को  प्रस्तुत  कर  दिया

 यदि  तो  इस  रिपोर्ट  में  क्या-क्या  प्रमुख  सिफारिशें  की  गयी  हैं  श्रोर  सरकार  ने  उन
 पर  क्‍या  निर्णय  लिया

 इस  निर्णय  को  किस  तारिख  तक  कार्यान्वित  किए  जाने  की  संभावना  झौर

 यदि  तो  इसमें  विलम्ब  के  क्‍या  कारण  हैं  तथा  यह  रिपोर्ट  किस  तारीख  तक  प्रस्तुत
 किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  जनादंन  :  नहीं  ।
 7”  और  (1)  :  ये  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 कार्यकारी  दल ने  क्षेत्रीय  स्‍तर  पर  अध्ययन  करना  शभ्रौर  स्थानीय  स्तर  पर  मुद्दों  पर
 विचार-विमशं  करना  ग्रावश्यक  समझा  ।  इसमें  कुछ  समय  लग  दल  ने  भ्रपना  काम  लगभग

 पूरा  कर  लिया  है  और  निकट  भविष्य  में  रिपोर्ट  प्रस्तुत  किए  जाने  की  आशा  है  ।

 अनिवासो  भारतीयों  द्वारा  पूंजो  निवेश  किए  जाने  को  प्रोत्साहन

 *15,  श्रो  बालासाहिब  विसे  पाटिल  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  अनिवासी  भारतोयों  को  पूंजी  निवेश  के  लिए  आकष्ित  करने  हेतु  श्रधिक

 प्रोत्साहन  देने  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  श्रौर

 क्‍या  सरकार  सभी  चालू  योजनाओं  की  यह  पता  लगाने  के  लिए  पुनरीक्षा  कर  रही  है
 कि  उनमें  क्या-क्या  सुधार  किये  जा  सकते  हैं  ?

 वित्त  मंत्रो  तथा  वाणिज्य  मंत्रों  नारायण  दत्त  :  जी  नहीं  ।
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 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 अ्लिवासी  भारतीय  निवेश  योजनाश्नों  की  समय-समय  पर  समीक्षा  की  जप्ती  हे  भोर

 जहां  कहीं  प्राक्‍श्यक  होता  है  उपयुक्त  संशोधन  कर  दिए  जाते

 कर्नाटक  में  सूला  पीड़ित  व्यक्तियों  को  सहायता  के  लिए  राष्ट्रोकृत  बेंकों  को  घोजनाएं
 +16,  ओर  ओकांत  दत्त  नरसिहराज  वाडियर  :

 श्रो  एज०  एन  नग्जे  गौडा  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृषा  करंगे  कि  :

 कया  कर्नाटक  के  सूखा  प्रभावित  क्षेत्रों  में  राष्ट्रीयक्रृत  बैंकों  द्वारा  कुछ  योजनाएं  तेयार
 की  गयो  हैं  भ्रोर  उन्हें  लागू  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  राष्ट्रीयकृत  बंकों  से  इस  संबंध  में  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त  की  गयी  है  कि  उन्होंने

 सूद्या  पीड़ित  व्यक्तियों  को  किस  प्रकार  की  सहायता  दी  प्रौर  कितनी  सहायता  दी  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इन  रिपॉर्टों  के  मूल्यांकन  के  क्या  परिणाम  रहे  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  से  :  भारतीय  रिजवं  बेक
 ने  कर्नाटक  सहित  सूखे  से  प्रभावित  क्षेत्रों  के  व्यक्तियों  को  दूसरा  बुभाई  अथवा  वैकल्पिक
 झाल्पायधिक  चारा  झादि  उगाने  श्रल्पावधिक  ऋणों  को  मध्यावधिक  ऋणों  में  बीजों  के
 उत्पादन  के  लिए  सहायता  प्रदान  यदि  फसल  काफी  नष्ट  हो  गई  हो  तो  उस  हालत  में  निवेश

 ऋण  का  पुननिर्धारण  लघु  सिंचाई  प्रयोजनों  के  लिए  शीघ्रता  स ेऋण  मंजूर  करने  तथा  छोटे
 प्रौर  सौमांतिक  किसानों  तथा  समाज  के  कमजोर  वर्गों  को  500  रुपए  तक  के  उपभोग  देने
 झोर  उचित  दर  को  दुकानें  शुरू  करने  के  लिए  वित्तीय  सहायता  देने  के  लिए  वॉलिज्यक  बेकों  के
 नाम  विस्तृत  मार्ग-निर्देश  जारी  किए  हैं॥

 3  वर्ष  या  उससे  अधिक  समय  से  लगातार  सूखे  से  ग्रस्त  क्षेत्रों  में  बंकों  से  2  ब  के  लिए  या
 अगले  सामान्‍य  वर्ष  यदि  वह  पहले  देय  रकमों  की  क्सूली  स्थगित  करने  के  लिए  कहा  भया
 है  |  बंकों  को  इन  मामलों  में  दण्डात्मक  ब्याज  वसूल  न  करने  तथा  देय  ब्याज  को  चत्रवृद्धि  ब्याज  के
 झूप  में  न  बदलने  के  लिए  भी  भनुदेश  दिए  गए  बंक  3  या  उससे  अ्रधिक  बार  लगातार  सूखे  से
 पीड़ित  किसानों  के  मामले  में  और  उन  किसानों  के  मामलों  में  जिनके  ऋणों  को  परिवर्तित/पुन्निर्धारण
 कर  दिया  गया  5000  रुपये  तक  के  अल्पावधिक  सावधि  कणों  पर  10  प्रतिशत  वाधिक  दर  पर
 ब्याज  लेंगे  ।

 समये  देश  के  लिए  भ्रब  तक  प्राप्त  सूचना  के  झनुसार  299094  हिताधिकारियों  को
 206.77  करोड़  रूपए  का  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  कराई  गई  इसके  177845  ऋण
 खातों  के  मामले  में  102.21  करोड़  रुपये  के  झ्बल्पावधिक  ऋण  मध्यावधिक  कणों  में  बदल  दिए  गए
 हैं  प्लौर  ऋण  परिशोधन  का  पुननिर्धारण  किया  गया  है  ।

 रक्षा  सामदो  के  उत्पादन  कार्य  का  गर-सरकारोकरण

 #17,  श्री  सुहलापलली  रामचख्रन  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  सरकार  रक्षा  सामग्री  के  उत्पादन  कार्य  का  पूरौ  तरह  से  प्रथवा  भ्रांशिक  रूप  से
 गर-सरकारौकरण  करने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही
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 कया  रक्षा  सामग्री  के  उत्पादन  के  क्षेत्र  में  गेर-सरकारीकरण  के  लिए  कोई  कदम  उठाये
 गये  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  किसी  गेर-सरकारी  उद्यम  द्वारा  बनाए  गये  तोप  के  गोलों  का
 परीक्षण  कराया  और

 ह॒

 यदि  तो  इन  परीक्षणों  के  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 रक्षा  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  भ्रौर  जी  नहीं  ।  किसी  रक्षा  उत्पादन  यूनिट
 का  गर-सरकारीकरण  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  आयुध  निर्माणियों  द्वारा  अपने  संसाधनों  का

 अत्याधुनिक  और  उच्च  प्रौद्योगिकी  रक्षा  उपस्करों  के  उत्पादन  में  भ्रधिक  से  अधिक  उपयोग  करने
 के  लिए  कम  प्रोद्योगिकी  और  कम  महत्व  वाली  मदों  का  उत्पादन  देश  में  उपलब्ध  क्षमता  के  भ्रनुसार
 सिब्िल  क्षेत्र  तथा  को  सौंपा  जा  रहा

 और  105  मिलीमीटर  तोप  के  गोलों  के  लिए  शेल-फोर्जिंग  निजो  क्षेत्र  के  तौन
 स्रोतों  से  प्राप्त  किए  गए  इन  तीन  फर्मों  द्वारा  शेल-फिजिगो  के  प्रस्तुत  प्रथम  नमूनों  का  सभी
 निर्धारित  प्रक्रिया  के  भ्रनुसार  परीक्षण  किया  गया  और  उन्हें  स्वीकार  करने  योग्य  पाये  जाने  पर  ही
 उनका  थोक  उत्पादन  करने  के  लिए  मंजूरी  दी  गई  ।

 जापान  से  रियायती  ऋण

 *18,  श्री  महेन्द्र  सह  :

 श्री  पो०  एम०  सईव  :  क्‍या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जापान  ने  भारत  में  व्यापक  सूखे  की  स्थिति  को  देखते  हुए  भारत  के  भुगतान
 संतुलन  पर  बोझ  कम  करने  के  लिए  अब  तक  29.5  भ्ररब  येन  (270  करोड़  का  रियायती

 ऋण  दिया

 यदि  तो  इस  ऋण  को  राशि  का  किस  प्रयोजल  के  लिए  उपयोग  किया

 धरोर

 यह  ऋण  किस  योजना  के  भ्रन्तगंत  मंजूर  किया  गया  है  श्रोर  वे  विशेष  वस्तुएं
 कौन  सी  हैं  जिन्हें  भारत  का  ग्रायात  करने  का  विचार  है  ?  ह

 वित्त  मंत्रों  तथा  वाणिज्य  मंत्री  दत्त  जापान  सरकार  ने  यह  संकेत
 दिया  है  कि  वह  भारत  को  सूखे  की  स्थिति  में  किए  जाने  वाले  राहत  कार्यों  श्लौर  आाथिक  पुनरूद्वर
 के  लिए  सहायता  पहुंचाने  के  विचार  से  29.5  झरब  जापानी  येन  270  करोड़  ऋण
 देने  क ेलिए  सहमत  हो  जाएगी  ।

 और  :  इस  ऋण  को  ऐसी  वस्तुप्नों  के  आयात  से  संबंधित  प्रदाममियों  की  पूल
 किए  जाने  के  लिए  उपबब्ध  किया  जो  कि  दोनों  देशों  के  बीच  सहमति  से  तय  की  जाएगी  ।

 ऋण  करार  के  संबंध  में  श्रमी  बातचीत  होनी  बाकी  है  और  इस  निष्पन्न  किया  जाना  शेष  इस
 ऋण का  प्रस्ताव  जापान  की  समुद्रपारीय  श्राथिक  सहयोग  निधि  की  मार्फत  किया  गया  है  ।
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 लौह-भयल्‍्क  जब्योग  को  जिर्यात  अशन  एकर  का  जा

 #19,  श्री  हरिहर  सोरन  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  लौह  अयस्क  निर्यातकों  ने  लोह  भ्रयस्क  उद्योग  को  शत-प्रतिशत  निर्यात  प्रधान

 एकक  का  दर्जा  दिये  जाने  को  मांग  की  और

 यदि  तो  इस्र  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वित्त  मंत्रो  तथा  वाणिज्य  मंत्री  नारायण  दत्त  :  श्रोर  खनन  एवं
 उद्योग  में  जो  कि  कतिपय  क्षेत्रों  में  पूर्णतः  निर्यात  प्रश्चिमुख्र  श्रधिक  लागत  को  देखते  हुए  लौह
 भ्रयस्क  गोवा  के  निर्यातकों  ने  लौह  अयस्क  उद्योग  को  100%  निर्यात  प्रभिमुख
 एकक  का  दर्जा  दिया  जाने  का  प्ननुरोध  किया  सरकार  ने  खनन  क्षेत्र  के  लिए
 100%  निर्यात  अभिमुख  एकक  योजना  संबंधी  लाभ  पहुंचाने  का  विनिश्चिय  किया  इसमें  मौजूदा
 योजना  के  प्धीत  शर्तों  पर  लोह  अथस्क  भी  शामिल  हैं  ।

 राजस्व  आस  चना  निदेशालय  द्वारा  सोना  जब्त  किया  जाना

 +20.  श्री  एम०  रघुमा  रेडडी  :

 शो  धर्मपाल  सिह  मलिक  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  राजस्व  प्रासूचना  निदेशालय  ने  79  लाख  रुपये  का  सोना  जब्त  किया  जंसकि
 17  1987  के  में  समाचार  प्रकाशित  हुश्ना

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  इस  संबंध  में  कोई  गिरफ्तारी  की  गई  भौर

 सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्या  कायंवाही  की  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  के०  :  से  एक
 सूचना  के  अनुसरण  15  1987  को  राजस्व  भ्रासूचना  नई  दिल्‍ली  के
 कारियों  ने  स्वेश्री  सतपाल  भण्डारी  ग्रोर  उसके  पुत्र  रवीन्द्र  कुमार  भण्डारो  के  द्वारा  डेरा  वाला  नगर
 स्थित  प्रावासीय  परिसर  श्रोर  56,  स्टेट  बंक  जीं०  टो०  दिल्ली  स्थित  एक  अन्य
 परिसर  की  तलाशी  लो  तलाशी  के  हीरालाल  नामक  एक  व्यक्ति  को  पकड़ा  गया
 जो  श्रौ  सतपाल  भण्डारी  के  बारे  में  पूछने  के  लिए  श्वपनी  मारूते  कार  से  इस  परिसर  में  आया  था  ।
 श्री  ही रालाल  ने  यह  स्वीकार  किया  कि  वह  श्री  सतपाल  भण्डारी  को  डिलीवर  करने  के  लिए  सोना
 अपनौ  कार  में  लाया  कार  की  जांच  करने  कार  में  एक  गुप्त  खोल  से  लगभग  79  लाख  रु०
 मूल्य  के  दस-दस  तोले  के  विदेशी  मार्क  के  220  स्वर्ण  बिस्कुट  बरामद  किये  गये  सीमा  शुल्क
 अधिनियम  के  तहत  सोना  भौर  85,000  मूल्य  की  मारूति  कार  का  अभिग्नरहण  कर  लिया  गया  था  ।
 भण्डारों  के परिसर  की  तलाशी  के  11  लाख  रुपये  की  भारतीय  मुद्रा  बरामद  हुई  शोर
 उसका  अभिग्रहण  कर  लिया  गया  सर्ंश्री  सतपाल  रवीन्द्र  कुमार  भौर  हीरा  लाल  को
 सीमा  शुल्क  प्रधिनियम  के  तहत  गिरफ्तार  कर  लिया  गया  था  ।
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 लिनुबाद |
 आन्प्र  प्रदेश  में  क्षेत्रीय  प्रामोण  बेंकों  के  कर्मचारियों  को  सुविधाएं

 1.  श्रो  सुरेश  कुरूप  :  क्‍या  वित्त  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ब्वान््र  प्रदेश  के  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंकों  के  कमंचा  रियों/अधिका रियों  को  मिलने  वाले

 भत्त  एक  समान  झ्रोर

 यदि  तो  ग्रसमानताओं  का  ब्योरा  कया  है  भ्रौर  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  जनादंन  और  प्रादेशिक  ग्रामीण
 बेक  1976  की  धारा  17  (1)  के  श्रनुसार  आन्ध्न  प्रदेश  के  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंकों  के
 चारियों  सहित  क्षत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  के  श्रधिकारियों  और  कमंचारियों  के  वेतन  भौर  भत्त  प्रान्प्र
 प्रदेश  सहित  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  के  समकक्ष  श्रणी  के  पदों  क ेलिए  उपलब्ध  वेतन  श्लौर  भत्त  के

 प्रनुसार  निर्धारित  किये  जाते  है  ।  वर्तमान  आँकड़ा  सूचना  प्रणाली  से  राज्यों  में  विभिन्‍न  क्षेत्रीय
 ग्रामीण  बैंकों  द्वारा  दिए  जा  रहे  वेतन  और  भत्तों  के  बारे  में  सही  सूचना  प्राप्त  नहीं  होती
 जब  कभी  सरकार  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बंक  की  जानकारी  में  विसंगतियां  लाई  जाती  हैं
 तो  उनकी  जोच  की  जाती  हैं  श्रौर  जहां  कहीं  श्रावश्यक  समझा  जाता  है  वहां  उपचारात्मक  कारवाई
 की  जाती  है  ।

 मलयों  में  बद्ध
 2.  श्रो  गुरडडी  :

 श्री  हरोश  रावत  :  क्‍या  वित्त  मन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पिछले  कुछ  महीनों  में  वस्तुझों  की  कीमतों  में  समग्र  रूप  से  भ्रसाधारण  श्रौर
 मित  वद्धि  हुई

 यदि  तो  क्‍या  यह  वृद्धि  प्रगस्त-सितम्बर  श्रौर  अक्तूबर  तक  भी  जारी

 मूल्य  में  इस  भ्रत्यधिक  वृद्धि  के  मुख्य  कारण  क्‍या  और

 मूल्य  में  वृद्धि  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ।

 वित्त  सन्च्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  प्लौर  प्रप्नल
 के  बाद  से  चालू  वर्ष  के  दोरान  तथा  पिछले  वर्ष  के  दोरान  समस्त  वस्तुप्ों  के  प्नरूल  भारतीय
 थोक  मूल्य  सूचकांक  1970-71--100)  में  मासिक  घट-बढ़  संबंधी  अ्रपेक्षित  सूचना  इस
 प्रकार
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 मास/वर्ष  थोक  मुल्य  सूचकांक  में  प्रतिशत  घट-बढ़

 1986  1987

 श्रप्रनल  1.0  0.8

 मई  1.5  2.4

 जूनः  12  0.9

 जुबाई  1,4  1.6

 भ्रक्स्त  0.9  1,7

 सितम्बर  (8)  नगण्य  कोई  परिवतंन  नहीं

 सप्ताहों  का औसत

 (&  नवीनतम  उपलब्ध

 और  वर्ष  में  इस  समय  मलयों  पर  पड़ने  वाला  सामान्य  मौसमी  दबाव  सूखे  को
 स्थिति  के  कारण  भौर  बढ़  गया  है  ।

 सरकार  की  मुद्रा  स्फीति  निरोधी  नीति  सरकारी  वितरण  प्रणाली  को  सुदृढ़  सूखा
 ग्रस्त  क्षेत्रों  को  खाद्यान्न  के  अतिरिक्त  भंडारों  का  श्राबंटन  खाद्य  दालों  जेसी
 झ्रावश्यक  वस्तुशों  की  देशीय  उपलब्धता  में  वृद्धि  करना  तथा  प्रणाली  से  नकदी  बाहुलय  को  समेटने
 जैसे  प्रभावी  मांग  भौर  पूर्ति  प्रबंध  शामिल  हैं  ।  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  यह  भी  सलाह
 दी  है  कि  वे  जमाखोरी  काला-बाजारी  में  लगने  व्यापारियों  के  विरुद्ध  सख्त
 कारंवाई

 पारादोप  फ्तन  से  निर्यात  किया  गया  लोह  अयस्क

 3.  श्री  चिल्तासणि  जेन  :  क्‍या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रतिवर्ष  उड़ीसा  में  पाराढदीप  पत्तन  से  लौह  प्रयस्क  का  कितनी
 मात्रा  में  निर्यात  किया

 हे

 लोह  भ्रयस्क  का  निर्यात  किस  एजेंसी  के  माध्यम  से  किया  जा  रहा

 क्‍या  उड़ीसा  माइनिंग  कारपोरेशन  ने  लौह  भ्रयस्क  का  सीधा  निर्यात  करने  की  अनुमति
 दिये  जाने  के  लिए  श्रनुरोध  किया  प्रौर

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  पर  क्‍या  निर्णय  लिया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  प्रिय  रंजन  :  पिछले  3  वर्ष  के  दौरान
 पारादीप  पत्तन  के  रास्ते  उड़ीसा  से  लोह  प्रयस्क  के  निर्यात  इस  प्रकार  रहे  :--
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 मिलियन  मे०  टन  मे ं)

 मात्रा

 2.079

 गोवा  मूल  की  लोह  भ्रयस्क  को  छोड़  लोह  अयस्क  का  निर्यात  केवल  भारतीय  घातु
 व्यापार  निगम  लि०  द्वारा  ही  सारणीबद्ध  जिसका  निर्यात  कतिपय  स्वीकाय  गन्तव्यों  को  गोवा  के

 निर्यातक  सीधे  रूप  से  किये  जाने  की  श्रनुमति  भी  लौह  श्रयस्क  सान्द्र  तथा  पैलेट्स  का  निर्यात
 केवल  कुद्र मुख  भ्रायरन  ओर  कम्पनी  लि०  द्वारा  ही  सारणीबड़  हैं  ।

 तथा  हाल  ही  में  उड़ीसा  माइनिंग  कारपोरेशन  ने  केन्द्र  सरकार  के  साथ  लौह  प्रयस्क
 के  सीधे  निर्यात  की  श्रनुमति  के  बारे  में  कोई  बात  चीत  नहीं  की  है  ।  1983  में  उड़ीसा  से
 प्राप्त  लौह  ग्रयस्क  के  निर्यात  के  लिए  उनके  शअ्रनुरोध  पर  उड़ीसा  माइनिंग  कारपोरेशन  को  निर्यात
 के  लिए  सीधे  श्रार्डर  प्राप्त  करने  तथा  इसके  द्वारा  उन्हें  पूरा  करने  की  प्रनुमति  प्रदान  की  गई  थी  ।

 पश्चिचम  बंगाल  में  करेंसी  नोट  छापने  वाले  मुद्रणालय  को  स्थिति

 4.  श्रो  सानिक  सान्याल  :  कया  वित्त  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिम  बंगाल  में  करेंसी  नोट  छापने  वाले  प्रस्तावित  मुद्रणालय  की  वर्तमान  स्थिति
 क्‍या  झौर

 यह  कब  तक  पूरा  हो  जाएगा  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  जनादन  :  विस्तृत  ब्यवहायंता  रिपोर्ट

 तैयार  की  जा  रही
 निवेश  संबंधी  निर्णय  के  प्रनुमोदन  की  तारीख  से  परियोजना  को  पूरा  करने  में  लगभग

 48  महीने  लगेंगे  ।

 फाइबरਂ  तथा  का  निर्यात

 6.  झो  आर ०  एम०  मोये  :

 श्री  परसराम  भारहाज  :  कया  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केरद्रीय  सरकार  ने  पोलिस्टर  फाइबर  तथा  तन्‍्तु  सूत  के  निर्यात  के  लिए  मूल्य
 बद्धित  सिद्धांत  आरम्भ  किया  ्रौर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  नीति  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मम्त्री  प्रिय  रंजन  दासमु  :  प्लौर  पहले  प्राभो

 पहले  पाप्नो  के आधार  पर  सरकार  ने  पोलिस्टर  फाइबर  झोर  फिलामेंट  यान॑  के  निर्यात  की  भप्ननुमति
 देने  का  निर्णय  लिया  1985-88  की  भ्ायात-निर्यात  नीति  के  परिशिष्ट  19  में  निर्धारित  प्रन्य
 शर्तों  तथा  मूल्य  वधित  मानदण्ड  की  पूर्ति  के  ब्रधीन  पोलिस्टर  फाइबर  ।  फिलामेंट  निर्यात  के  लिए

 अग्रिम  लाइसेंस  भी  प्रदान  किया  जा  सकता
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 सोवियत  संघ  द्वारा  भारतोय  उपकरणों  को  सरोद

 7.  श्रो  गुरदास  कासत  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्रों  बह  बताने  को  कृपा  करंग्रे  कि  :

 क्‍या  सोवियत  संघ  प्पने  तेल  क्षेत्र  के  लिए  भारतीय  उपकरणों  तथा  रसायनों  को
 खरीदने  के  लिए  तंयार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  प्रिय  रंजन  दासमु  :  तथा  अपने  तेल
 क्षेत्र  के  लिए  सोवियत  संघ  ने  भारतीय  उपस्कर  तथा  रसायन  श्रादि  की  खरीद  में  अपनी  इच्छा
 प्रकट  की  है  ।  इस  मामले  को  झ्ागे  बढ़ाने  के  लिए  सितम्बर  1987  में  एक  भारतीय  सरकार-सह-उद्योग
 प्रतिनिधि  मण्डल  ने  सोवियत  संध  का  दौरा  इस  दोरे  के  भारतीय  तथा
 सोवियत  संगठनों  के  बीच  व्यापारिक  बातचीत  प्रारम्भ  हुई  है  तथा  हम  झ्लाशा  कर  सकते  हैं  कि  इनके
 सकारात्मक  परिणाम  निकलेंगे  ।

 पेंसलीन  का  श्रायात

 8.  श्री  बोलत  सिहजी  जदेजआ  :  क्या  वाणिज्य  मन्‍त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पेंसलीन-जी  और  पेंसलीन-बी  के  भ्रायात  की  अनुमति  देने  के  संबंध  में  सरकार  की
 प्लग-प्रलग  नोति  क्‍या

 कया  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  झ्रायात  लाइसेंस  जारी  करने  संबंधी  मार्ग-निदेशों  का
 उल्लंघन  किया  गया  भ्रौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  श्रोर  इसके  जिम्मेदार  अधिकारियों  के  विरुद्ध क्या
 का  येवाही  की  गई  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍त्रो  प्रिय  रंजन  :  प्रायात  नीति  1985-88
 के  अनिवायंता  तथा  देशी  क्लियरेंस  क  प्रमाण-पत्र  के  आधार  पर  स्वीकृत  पूरक  आयात
 लाइसेंस  के  तहत  पंसलीन-जी/बी  के  भ्रायात्  की  भ्रनुमति  है  ।

 चूंकि  पेंसलीन-जी  देश  में  ही  उपलब्ध  इस  लिए  इसका  आयात  घरेल  उत्पादकों  से  वापस
 लेने  से  संबद्ध  करने  की  पभ्रावश्यकता

 इस  समय  पेंसलीन-बी  का  उत्पादन  देश  में  नहीं  होता  है  ।  परिणामस्वरूप  इसके  श्रायात  की

 प्रनुमति  दी  जा  रही  है  जिससे  कि  निर्माता  पेंसलीन-बी  का  कच्चे  माल  के  रूप  में  हस्तेमाल  कर  सके
 न  कि  पेंसलीन-जी  का  ।  चूंकि  पेंसलीन-जी  देश  में  ही  उपलब्ध  है  इस  लिए  कच्चे  माल  के  रूप  में
 पेंसलीन-जी  के  बदले  पेंसलीन-ब्ी  को  प्रयोग  में  लाने  की  भ्रनुमति  नहीं  दी  जा  रही  है  ।

 जी  नहीं  ।

 उपरोक्‍त  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 नई  आध्िक  नोति  को  समोक्षा

 9.  भरी  पूर्ण  चन्द्र  सलिक  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  श्रपनी  नई  प्राथिक  नीति  की  कोई  समीक्षा  की  भौर
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 यदि  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  सन्‍्त्री  दो०  के०  :  और
 भ्रथंव्यवस्था  में  होने  वाले  उतार-चढ़ाव  की  लगातार  पुनरीक्षा  की  जाती  है  ध्रौर  उभरती  हुई  प्रवृत्तियों
 के  ग्रालोक  में  आर्थिक  नीति  में  यथा-प्रावश्यक  परिवर्तन  किए  जाते  वर्तमान  सूखे  को  ध्यान  में
 रखते  उदाहरण  के  लिए  व्यय  में  प्रभावित  क्षंत्रों  के लोगों  को  राहृत  की  व्यवस्था  करने
 झ्लोर  मुद्रास्फति  के  नियंत्रण  पर  अधिक  बल  दिया  जा  रहा

 उत्पाद  शुल्क  को  युक्तिसंगत  बनाना

 10,  श्री  एच०  बो०  पाटिल  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  कतिपय  उपभोक्ता  इलेक्ट्रानिक  वस्तुझों  के  संबंध  में  उत्पाद  शुल्क  की
 दरों  को  युक्तिसंगत  बनाया  और

 यदि  संशोधित  दरों  सहित  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  बो०  के०  :  हां  ।

 विभिन्‍न  प्रभावित  मदों  की  नई  दरे  इस  प्रकार  हैं  :--

 विवरण
 |

 दरें

 (1)  क्लॉक  युक्‍त  रेडियो  सेटों  मूल्यानुसार  बीस  प्रतिशत

 (2)  15  सेंटीमीटर  से  अनधिक  श्राकार  वाली  प्रति  सेट  200,00  रुपए
 स्क्रीन  के  ब्राडकास्ट  टेलीविजन
 रिसोवर  सेट  क्रोम  )

 (3)  निम्नोक्त  संयोजन  वाले  15  सें  ०  मी०  से
 प्रनधिक  भ्राकार  वाली  स्क्रीन  के  ब्राडकास्ट

 टेलीविजन  रिसीवर  सेट

 (I)  क्‍लॉक  प्रति  सेट  200.00  रपए

 (1)  क्लॉक  सहित  प्रति  सेट  250.00  रुपए
 फ्रथवा  क्लॉक  के  बिना

 (11)  कंसेट  र/प्लेय  प्रति  सेट  300.00  रुफ्ये
 क्लॉक  सहित  प्रथवा  बिना
 क्लॉक  के  ।

 (IV)  कंसेट  रिकार्ड  र/प्लेयर  श्ौर  प्रति  सेट  350,00  रुपए
 क्‍्लॉक  सहित  भ्रथवा

 बिना  क्‍लॉक  के  ।
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 विवरण  दरें

 (4)  कलॉक  सहित  अथवा  उसके  बिना  रेडियो  शून्य
 युक्त  15  सें०  मी ०  से  प्रधिक
 लेकिन  36  सें०  मो०  से  अनधिक  पभ्राकार
 वाली  स्क्रीन  के  ब्राडकास्ट  टेलीविजन
 रिसीवर  सेट  )

 (5)  निम्नोक्त  संयोजन  वाले  36  सें०  मी०

 से  प्रधिक  आकार  वाली  स्क्रीन

 ब्राडकास्ट  टेलीविजन  रिसीवर  सेट

 )  -

 (1)  क्लॉक  प्रति  सेट  300.00  रुपए

 (11)  क्लॉक  सहित  प्रति  सेट  350,00  रुपए
 प्रथबा  कक्‍लॉक  के  बिना

 गुजरात  में  ग्रामोण  बेकों  हारा  दिए  गए  ऋण

 11.  भ्री  अमर  सिंह  राठवा  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  में  ग्रामीण  बँकों  से  ऋण  प्राप्त  करने  वाले  लाभार्थियों  की  संख्या  कितनो  है
 और  गत  तीन  वर्षों  के दोरान  कितनी  धनराशि  के  ऋण  दिए

 क्‍या  यह  सच  है  कि  गुजराश  में  कृषकों  और  भ्रन्यों  को  भी  वित्तौय  ऋण
 उपलब्ध  कराने  में  ग्रामोण  बैंकों  का  बहुत  असन्तोषजनक  कायं  निष्पादन  रहा

 यदि  तो  इन  बेंकों  की  दक्षता  में  सुधार  लाने  हेतु  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का
 विचार  ओर  ह

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इन  बेंकों  को  जारी  किए  गए  भ्रनुदेशों  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 जबिस  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्‍त्री  जनादंन  :  पूछी  गयी  सूचना  निम्नलिखित
 तालिका  में  दी  गयी  हैः  —

 तालिका

 दिसम्बर  को  ऋण  खातों  की  संख्या  ऋणों  की  राशि
 समाप्त  वर्ष

 1984  35780  762.87

 1985  53549  1234.81

 1986  81602  1977,83
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 से  उपयुक्त  क्रणों  में  1984,  1985  झ्रौर  1986  के  भ्रन्त  में  कृषि
 भ्रप्रिमों  की  राशि  क्रमशः  492  लाख  839  लाख  रुपए  तथा  1419  लाख  रुपए  गुजरात  के
 9  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  के  सम्बन्ध  में  बकाया  ऋणों  तथा  लाभाधियों  की  संख्या  में  वाधिक  वृद्धि  की
 दर  भखिल  भारत  वृद्धि  की  तुलना  में  भ्रधिक  राष्ट्रीय  कृषि  भौर  ग्रामीण  विकास  बेंक

 तिमाही  आभाधार  पर  प्रलग-प्रलग  क्ष  त्रीयग्रामीण  बंक  को  प्रगति  पर  नजर  रखता  है  तथा  उनके
 कार्यकरण  में  पायी  ग्रयी  त्र्‌  टियों  को  दूर  करने  के  लिए  श्रावश्यकतानुसार  उपचारात्मक  कदम  उठाने
 के  बास्ते  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंकों  को  उपयुक्त  सलाह  देता  है  ।

 आपकर  सम्बन्धी  छापे

 12.  श्री  बिलास  मुस्तेमवार  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  महीनों  के  दौरान  आयकर  अधिकारियों  द्वारा  देश  में  कितने  स्थानों  पर  छापे
 मारे  गये

 इन  छापों  के  परिण।मस्वरूप  पकड़ी  गई  सम्पत्तियों  का  ब्योरा  क्‍या  है  श्रौर  अब  तक
 कितने  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  न्यायालय  में  मामले  दायर  किये  गये  पश्लौर

 शेष  दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  मामले  दर्ज  न  किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  बो०  के०  :  से  आयकर
 विभाग  ने  1.4.1987  से  30,9.1987  के  दौरान  4267  तलाशियां  लीं  परिणाम  स्वरूप

 जवाहिरात  प्रादि  जंसी  49.89  करोड़  रुपये  की  लेखा  बाह्य  परिसम्पत्तियां

 पकड़ी  गई  ।

 पिछले  छः  महीनों  कं  दौरान  ली  गई  तलाशियों  के  परिणामतः  अभियोजन  कारंबाई  के  लिए
 प्रभी  तक  अदालतों  में  कोई  मामला  दर्ज  नहीं  किया  गया  ऐसा  इसलिए  है  क्योंकि  सामान्यतः
 कर  निर्धारण  का  रंवाई  पूरी  हो  जाने  के  बाद  और  प्रथम  झ्रपील  में  उन  पर  निर्णय  हो  जाने  के  बाद
 मामले  भ  भियोजन  के  लिए  दायर  किए  जाते  उन  मामलों  में  भी  श्रभियोजन  कारंबाई  प्रारम्भ

 नहीं  की  जातों  है  जहां  करदाता  तलाशी  के  दौरान  अपने  बयान  में  लेखा-बाह्य  परिसम्पत्तियों  का  मूल्य
 कराधान  के  लिए  स्वीकार  कर  लेता  है  ।  उपयुक्त  मास  के  दौरान  इस  प्रकार  भ्रभ्यपित  राशि
 32.61  करोड़  रुपए  थी  ।

 मछलो  पकड़ने  वाले  विदेशी  जहाजों  को  कर  से  छूट
 13.  डा०  टो०  कहपना  देशो  :  क्‍या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  जलक्षत्र  में  मछली  पकड़ने  वाले  विदेशी  चार्ट  जहाजों  की  उनके  मंत्रालय
 ने  करों  में  शत-प्र  तिशत  छुट  प्रदान  कीं

 मछली  पकड़ने  वाले  चार्ट्ड  जहाजों  से  वर्ष  1986-87  में  कितनी  बिदेशी  मुद्रा  अजित
 की

 |
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 (m)  यदि  तो  तरसंबधी  क्‍या  कारण

 जिस  मस्जालय  में  ध्यक्ष  विमोग  में  शेण्य  मनी  कै०  :
 आमकर  प्रधिसयम  के  उपकंध  भारत  के  महँँदीपीय  शेल्फ  भोर  भारत  के  विशेर्ष  प्रॉथिक  क्षैत्रों

 में  मखुली  पकड़ने  के  कार्यों  के  संबंध  में  लाग  नहीं  हौते  इसलिए  इन  क्षेत्रों  में  मछलों  पकड़ने  थाले
 विदेशी  चार्टर्ड  जहाजों  की  आय  पर  प्रायकर  1961  के  प्रस्तगंत  कोई  कर  नहीं  लगाया
 जा  शकता  हैं  ।

 डालर  12,92,600

 नहीं  ।
 भारत  के  महाद्वीपीय  शेल्फ  भ्ोर  भारत  के  विश्लेष  झ्लाथिक  क्षेत्र  में  मछली  पकड़ने  वाले

 भारतौय  जहाजों  से  हुई  भ्राय  पर  उसे  अन्य  आय  के  समान  हो  कर  लगाया  जाएगा  जो  बायकर
 ग्रधिनियम  के  अंतगंत  प्रन्यथा  छूट  प्राप्त  नहीं  है  ।  भायकर  झधिनियम  के  उपबंधों  के  श्रन्तगंत  किसी
 लारसीय  फर्म  को  सार्वत्रिक  धोय  करांबैय  है  ।  भ्रीयकर  अधिनियम  की  घारा  80  जजम  के
 प्रस्तगेंस  निर्यात  कारोबार  से  होमे  वाले  लाभों  के  संबंध  में  भारतोय  उर्धन  कैटैती  के  लिए  हकदार
 होंगे  ।

 बस्त  निर्यात  निगम

 14,  लो  मुश्लोधर  माने  :  कया  परत्र  संत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  ।

 क्यों  सरकीर  का  वस्त्रों  का  निर्यात  करमे  के  लिये  किशी  निगम  की  स्थादना  करने  का
 विचार  और

 वि  ती  शस्संबंधी  है  ?

 वस्त्र  सेंत्रालथ  में  उपसंत्रो  एस०  कृष्ण  तथा  इस  समय  ऐसा  कौई
 प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 Fgret]

 वेशनल  ई  दयोरंस  केंपनो  कौ  चिकित्सा  धोभा  योजना  नि
 15.  भरी  झ्ांति  थारोवाल  :  क्‍या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  चिकित्सा  बीमा  के  लिए  नेशनल  इंश्योरेंस  कंपनी  की  एक  बीमा  यौजने
 पर  विचार  कर  रही

 बह  तो  सरकार  ते  कंपनी  की  इस  घोजता  के  सर्घंध  में  भव  तक  कैया  कार्यवाही
 की  भौर  े

 यदि  कोई  कार्यवाही  नहीं  को  तो  इसके  बंया  कारण

 बिल  में  रत्य  मंधो  आंधरयंत  :  सौर  (@)  नामक
 एक  चिकित्सा  ओमा  योजना  देश  भर  में  3-11-86  से  पहले  ही  शुरू  को  जा  चकी  है  भोर  इसे  केशनल
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 इंश्योरेंस  कंपनी  लिमिटेड  सहित  भारतीय  साधारण  बीमा  तिगम  की  कार  सहारक  कंपनियों  हारा

 कार्यान्वित  किया  जा  रहा  है  ।
 '
 यह  सवाल  पैद्दा  ही  नहीं  होता  ।

 परिप्थ  पालिसियों  के  भुगतान  में  जोवन  बोसा  निभम  हारा  बिलस्ल

 17.  डा०  चखशेखर  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  ::

 क्‍या  परिपक्व  पालिसियों  का  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  समय  पर  भुगतान  ने  किए
 जाने  के  कारण  पालिसोधारकों  को  प्रसुविधा  तथा  प्रनावश्वक  परेशानी  उठानी  पढ़ती

 यदि  तो  शीघ्र  भुगतान  करने  के  लिए  सरकार  क्‍या  कदम  झठाने  प्रर  विचार  कर

 रही  श्रौर

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  बस्ती  जिले  में  ऐसे  बिशिष्ट  म्रामलों  को  संश्या

 कितनी  है  जिनमें  भुगतान  नहीं  किया  गया  है  तथा  इसके  क्ष्या  कारण  हैं  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  ओर  क्रोब॑ग
 बीमा  निगम  परिपक्वता  दावों  को  प्ररिपकवता  तारीखों  पर  या  उनसे  पूर्व  निपटाने  के  लिए  भरसंः

 प्रयास  करता  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  और  बस्ती  जिले  में  पिछले  तीन  बर्षों  के  दौरान  ध्दांगगी  के  लिए  बकाया

 पड़े  परिपक्व  दावों  की  संख्या  निम्नानुसार  है  :--

 निम्नलिखित  तारीख  को  ऊत्तर  ब्रदेश  में  कसती  जिले  में

 31-3-1985  5  5910  54

 31-3-1986  5973  डैि
 31-3-1986  $189  $2

 ये  दावे  मिम्नलिखित  एक  या  भ्रधिक  कारणों  से  बकाया  पड़े  ये  ।--

 1,  बालिसौधांरकों  से  बुनियादी  भ्र्थात्‌  मूल  पालिसी  भरे  हुए  डिस्वाज
 दाबा  प्रपत्र  झ्राद  का  प्राप्त  न  होना  ।

 रस्कितरड  के  दर्ज  पते  ब्वर  पालिसीध्षा रक्ों  का  उपलब्ध  न  होना  ।

 मूल  पालिसी  कागजात  के  गुम  हो  जाने  पर  क्षतिपूत्ति  बांड  के  प्रस्तुतोकरण  में  बेरी  ।

 1९.  पालिसी  रकम  के  लिए  कानूनों  हकदारी  प्रस्तुत  करने  में  देरी  ।

 ४.  जहां  कहों  प्रावश्यक  विनियम  नियंत्रण  प्राधिकारियों  से  मंज्री
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 सजिजजनन

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  द्वारा  कपड़ा  मिलों  को  अपने  ध्रधिकार  में  लेना

 18.  झलो  के०  पो०  उन्‍्नीकष्णन  :  क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि

 वर्ष  1985-86,  1986-87  श्रौर  1987-88  के  दौरान  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  प्रथवा

 राज्य  सरकार  द्वारा  किन  सूती  कपड़ा  मिलों  का  प्रबन्ध  भ्रपने  हाथ  में  लिया  गया

 तकलियों  करघों  के  रूप  में  उनकी  प्रतिष्ठापित  क्षमता  कितनी

 कपड़ा  उत्पादन  तथा  अमुख  किस्म  के  कपड़ा  मिलों  के  उत्पादन  में  इनकी  उत्पादन

 क्षमता  कितनी

 किन  शर्तों  के  भ्रधीन  इनके  प्रबन्ध  को  हाथ  में  लिया  गया

 क्‍या  बाद  में  कोई  भ्रन्य  मिलें  बन्द  हुई  भौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 संत्रालय  में  उपसंत्रो  एस  ०  कृष्ण  :  से  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  ने

 वर्ष  1985-86,  1986-87  तथा  1987-88  के  दौरान  किसी  भी  कपड़ा  मिल  का  प्रबन्ध  अपने  हाथ  में

 नहीं  लिया  है  |  राज्य  सरकारों  द्वारा  प्रबन्ध  के  अधिग्रहष्न  के  संबंध  में  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 फलों  भौर  सब्जियों  का  निर्यात

 19.  डा०  जी०  विजय  रामा  राव  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  नकद  प्रतिपूर्ति  सहायता  योजना  प्रधिक  मदों  पर  लागू  की

 क्‍या  सरकार  का  विचार  ताजे  सब्जियों  और  संसाधित  तथः  प्रशीतित
 साझा  पदार्थों  का  देश  में  इनकी  कमी  झोर  ऊंचे  मूल्यों  क॑  वावजूद  निर्यात  जारी  रखने  का  श्ौर

 पिछले  तौन  वर्षों  के  दौरान  इन  मदों  का  मद-वार  कितना  निर्यात  किया  गया  और
 बर्ष-वार  इनसे  कितनी  आय  हुई  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  प्रिय  रंजन  :  नकद  मुआवजा  सहायता
 उन  सभी  निर्यात  मदों  को  दी  जा  सकती  है  जहां  योजना  के  प्राचल  के  भीतर  इस  सुविधा  की  अनुमति
 के  भौचित्य  के  लिए  पर्याप्य  तथा  प्रतिनिधिक  लागत  आंकड़े  प्रस्तुत  किये  जा  सकते  हैं  ।

 ताजा  फलों  व  सब्जियों  तथा  संसाधित  खाद्यों  क॑  निर्यात  क  घरेलू  उत्पादन  तथा
 खपत  के  चालू  स्तरों  की  तुलना  में  कम  होने  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इन  मभदों  के  निर्यात  पर  मौजूदा '
 नीति  को  जारी  रखने  का  प्रस्ताव  गेहूं  श्ोर  गर-बासमती  चावल  के  निर्यात  के  लिए  अनुमति
 केवल  सीमित  उच्चतम  सीमा  तक  ही  दी  गई  है  जो  कि  घरेलू  उत्पादन  की  अपेक्षा  मामूली  मात्राओं
 का  द्योतक

 इन  मदों  के  निर्यात  संलग्न  विवरण्ष  में  निदिष्ट

 ६0



 15  1909  प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर

 विवरण

 मूल्य  लाख  २०  में

 1984-85  1985-86+  =—»-1986-87-+

 1.  वाजा  भाग  1412  1637  -.  1200

 2.  भ्रन्य  ताजी  फल  867  793  1300

 3.  ताजा  सब्जियां  2088  1651  1969

 4.  फलों  का  रस  व  डिब्बा  बंदर  तथा
 बोतल  में  बंद  फल  4495  4989  3934

 5.  डिब्बा  बंद  सब्जियां  115  158  172

 6.  निर्जलिय  सब्जियां  333  137  167

 7.  आचार  व  चटनी  544  544  620
 $.  गेहूं  1109  5549  प्र48॥

 9.  बासमती  चावल  12168  *  17323  20678

 10,  गैर-बासमती  चावल  श्न्य  श्न्य  132

 झत-प्रतिश्षत  तिर्मातोन्सुक्के  एकक  योजना  समाप्त  करना

 20.  भो  विजय  कुमार  यादव  :  कया  बालिल्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  का  विचार  श्त-प्रतिशत  त्रियतोन्मुद्धो  एकक  योजना  समाप्त  करने  प्र
 विचार  कर  रहो  भौर

 ॥

 यदि  तो  इस  संबंध  में  त्िंय  कब  तक  लिये  ज़ाने  की  संभावना  है

 वालिज्य  मंत्रालय  में  रफ़्य  संत्रो  प्रिय  रंजन  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  । ..
 बिके  कर  को  दरों  का  निर्धारण

 21.  झोषरो  अख्तर  हसन  :  डया  ब्रिक्ष  संत्री  ग्रह  बताने  की  का  करेंगे  कि

 क्‍या  दिल्‍ली  भौर  पडोौसी  राज़्यों  में  बिक्री  कर  की  दरों  के  प्लाकलन  झौर  तिर्धारण  के

 िषकोेपकैषोर......"ै"फरः

 मतभेद  पृद्वि  वो  क्या  ग्राट्ीय  राजधानी  क्षेत्र  गोज़ड़ा  श्ले  इस  सम्क््या  को  हल  इखे  में
 मदद  मिलेगी  क्‍योंकि  दिल्ली  के  ल्लास-पास  के  कस्बे  इसका  जंग  बस  जाएंगे  ?

 हर



 अश्नों  के  ले  खित  उत्तर  6  1987

 वित्त  मंत्रालय  में  व्यय  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  बो०  के०  :  संविधान  के

 प्रनुसार  बिक्री  कर  राज्य-कराधान  का  एक  विषय  विभिन्‍न  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को
 भिन्‍न-भिन्‍न  दरों  पर  बिक्री  कर  लगाने  तथा  इसके  उगाहने  तथा  संग्रहण  के  लिए
 भिन्न  प्रक्रियाएं  अपनाने  हेठु  शक्तियां  प्राप्त  हैं  )

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 मारतोय  रिज  बेंक  की  बंगलोर  शाखा  के  तुतीय  ओर  चतुर्थ  भेणी  के  कर्मचारियों
 द्वारा  हड़ताल

 22,  श्रो  बो०  एस०  कृष्ण  अय्यर  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 भारतीय  रिजवं  बैक  की  बंगलौर  शाखा  के  तृतीय  झ्रौर  चतुर्थ  श्रेणी  के  करमंचारी  कितने

 दिन  हड़ताल  पर

 उनकी  हड़ताल  के  क्‍या  कारण

 क्‍या  उनको  मांगों  पर  फैसला  कर  लिया  गया

 क्‍या  इस  लम्बी  हड़ताल  के  कारण  जनता  को  भारी  प्रसुविधा  का  सामना  करना  पड़ा
 और

 वाही  की  है/करने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादंन  और  तीसरी  श्रेणी  के  कुछ
 कमंचारियों  की  अनुशासनहीनता  और  उनके  श्रवज्ञकारी  बर्ताव  कौ  धंटना  के  बाद  तीसरो  श्रणी  के
 तीन  कमंचारियों  को  निलम्बित  कर  दिया  गया  था  भौर  पुलिस  पश्रध्िकारियों  के  पास  रिपोर्ट  दर्ज
 करवा  दी  गयी  थी  ।  निलम्बन  को  रदृद  करने  झौर  पुलिस  मामलों  को  बापस्त  लेने  की  अपनी  मांग
 पर  जोर  देने  के  लिए  भ्रौर  भारतीय  रिजवं  बेक  कर्म  चारी  संघ  की  मांग  के  परिणाम  स्वरूप  तीसरी
 श्रेणी  के  कमंचारी  21  1987  से  30  1987  तक  41  दिन  के  लिए  हड़ताल  पर  रहे  ।
 चोथौ  श्रणी  के  कमंचारियों  ने  भी  उनके  समथंन  में  13  दिन  तक  की  हड़ताल  रखी  ।

 से  मुख्य  श्रम  भायुकत  के  हस्तक्षेप  से  बंक  प्रबंधक  झौर  प्रलखिल  भारतीय  रिजरव
 बेक  कमंचारी  संध  के  बीच  एक  समझौता  हो  गया  ।  जिसके  प्ननुसार  संघ  ने  हड़ताल  वापस  लेना
 मान  लिया  था  और  प्रबंधन  ने  संघ  को  यह  पभ्राश्वासन  दिया  कि  मात्र  हड़ताल  में  भाग  लेने  के  लिए
 कर्मचारियों  को  परेशान  नहीं  किया  जायेगा  ।  लेकिन  प्रबंधन  दोषी  कर्मचारियों  के  निलम्बन  को  रंदद
 करने  पर  सहमत  नहीं  हुआ  लेकिन  सक्षम  प्राधिकारियों  द्वारा  जांच  करने  पर  सहमत  हो  गया  ।

 (5)  हड़ताल  की  भ्रवधि  के  दोरान  कुछ  कमंचारियों  की  सहायता  से  भारतीय  रिजव  बेंक
 द्वारा  बंगलौर  में  अनिवायं  सावंजनिक  सेवाएं  बनाये  रखी  समाशोधन  गहों  में  भी  सामान्य
 रूप  से  काम  होता  रहा  |  भारतीय  रिजव  बैक  ने  यह  भी  बताया  है  कि  सभी  सरकारी  भुगतान  किया
 गया  और  हड़ताल  की  भ्रवधि  के  दोरान  जनता  को  किसो  प्रकार  की  भ्रसुविधा  नहीं  भविष्य  में
 भी  सरकार  और  भारतीय  रिजयं  बैंक  का  यह  प्रयास  रहेगा  कि  जनता  को  किसी  प्रकार  कौ  असुविधा ह॒
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 १६  9)  (WR)  प्रश्नों  कै  फलिबित  उत्तर

 मारतोय  औद्योगिक  विकास  बेक  को  प्रौद्योगिको  उन्नयन  योजना

 23.  श्री  सो०  माधव  रेडडो  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  श्रोद्योगिक  विकास  बेंक  ने  पूंजीगत  माल  उद्योग  हेतु  प्रौद्योगिकी  उन्नयन  योजना

 शुरू  की  है  जिसके  भ्रन्तगंत  भाधुनिकीकरण  के  लिए  संघटकों  झ्रौर  उपकरणों  के  श्रायात  हेतु  सीमा

 शुल्क  की  रियायती  दरों  पर  सहमति  हुई  श्रौर

 यदि  तो  कौन-कौन  से  पूंजीगत  माल  उद्योग  ऐसी  रियायती  दरों  के  पात्र  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  व्यय  विमाग  में  राज्य  मंत्री  बो०  के०  :  भारतीय
 भ्रोद्योगिक  विकास  बेंक  को  प्रौद्योगिको  कोटि-उन्‍्नयन  स्कीम  में  अन्य  बातों  के  साथ-सान  चुनिन्दा
 पूंजीगत  माल  उद्योगों  के  प्रौद्योगिकी  कोटि-उन्नयन  के  लिए  पूंजी  उपकरणों  की  विनिदिष्ट  सूचो  में

 दिए  गए  उपकरणों  के  प्लायात  के  लिए  शुल्क  की  रिआयती  दर  के  जरिए  राजस्व  संबंधी  राहत  देना
 शामिल

 दिनांक  17  1987  की  श्रधिसूचना  सं०  317/89  सीमा  शुल्क  के  प्रनुसार
 जो  पूंजीगत  माल  उद्योग  3  5%  मल्यानुसार  की  रिआयतीदर  के  लिए  योग्य  ठहरते  वे

 नुसार  हैं  :--

 (i)  जिसमें  इलंक्ट्रिक  सकिट  ब्र  कर्ज  और  ए०  सी ०
 ड्राइवज  शामिल

 (ii)  विद्युत  उत्पादन  उपकरण  जिनमें  जनित्र  भौर  उनके  सहायक  ज॑से
 उष्मा  कोयला  स्थिर  विद्युत  एब्साइटर  भौर

 यंत्रीकरण  तथा  नियंत्रण  प्रद्धतियां  समाविष्ट

 (iii)  फेरयस  कास्टिंग्ज  भोर  स्टील  फोरजिग्स  ।

 (iv)  मशीन  ट्रल्ज

 (५)  निम्नलिखित  चुनिन्दा  शभ्रौद्योगिक  मशौनरी

 (1)  धातु  कर्मीय  मशीनरी

 (2)  खनन  मशीनरी

 (3)  चुनिन्दा  रासायनिक  मशौनरी

 (4)  चीनी  मिल  मशीनरी

 (5)  रबर  मशौनरी

 (6)  खाद्य  प्रसंस्करण  मशीनरी  ।

 स्वर्ण  तियंत्रण  भ्रधिनियम  में  संशोधन

 24,  औमतो  किशोरी  सिंह  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जवाहरात  झभौर  ग्राभूषण  के  निर्यातकों  ने  झ्रागामी  तीन  वर्षों  में  क्‍प्राभूषणों  के  नि्य्ति
 को  दुगना  करने  के  लिए  स्वर्ण  नियंत्रण  अधिनियम  में  संशोधन  करने  की  माँग  की  भोर

 43



 प्रशतों  क ेलिखित  उत्तर  6  1987

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  के०  :  भ्गले  तीन
 वर्षों  में  रत्न  तथा  जेवर-जवाहिरात  के  निर्यात  को  दुग़तगा  किए  जाने  के  लिए  रुवर्ण  नियंत्रण
 नियम  में  किसी  भी  प्रकार  की  ढील  दिए  जाने  के  बारे  में  रत्न  तथा  जेवर-जवाहिरात  व्यापारियों  से
 कोई  भी  विशिष्ट  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ

 ऊपर  को  देखते  हुए  इसका  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  है  ।

 अवेध  मद्य  निर्माणशालाझों  का  पता  लगाना

 25.  डा०  गौरी  शेकर  राजहंस  :

 श्री  ललितेईवर  प्रसाद  शाही  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्‍या  उत्पाद  शुल्क  अधिकारियों  ने  हाल  ही  में  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  भारी  संख्या
 में  भ्रवेध  मद्य  निर्माणशालाओों  का  पता  लगाया

 ह  यदि  तो  पिछले  मंहीनों  के  दौदान  मारे  गये  इस  प्रकार  के  छापों  का  ब्यौरा
 कया  प्रोर

 उनके  विरूद्ध  सरकार  ने  क्या  कायंवाही  की  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  बी०  के०  :  से  :  चूंकि
 इस  प्रश्न  की  विषय-वस्तु  राज्य  सूची  से  सम्बन्धित  इसलिए  भारत  सरकार  के  पास  इस  सम्बन्ध
 में  सूचना  नहीं  है  )

 उड़ीसा  में  रेशम  कीट  पालन  परियं(जना  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 26.  श्रोमतो  जयन्तो  पटनायक  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्रो  यहे  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  उड़ीसा  में  रेशम  कीट  पालन  परियोजना  की  स्थापना  करने  का  कोई
 प्रस्ताव

 यदि  तो  ऐसी  रेशम  कीट  पालन  परियोजना  कहां  स्थापित  की

 इस  रेशम-कीट  पालन  परियोजना  की  उत्पादन  क्षमता  कितनी  झौर

 इस  परियोजना  के  कब  तक  स्थापित  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  सें  उपसंत्री  एस०  कृष्ण  :  से  1986-87  में  उड़ीसा
 के  गंजम  जिले  में  4.27  करोड़  रु०  के  परिव्यय  से  4  वर्ष  की  श्रवधि  के  लिए  एक  गहन  शहतूत  रेशम
 विकास  परियोजना  क्रियान्वित  करने  की  मंजरी  दे  दी  गई  इसमें  उड़ीसा  केन्द्रीय  रेशम

 वित्तीय  नाबार्ड  का  वित्तीय  सहयोग  प्राप्त  परियोजना  में  कार्यों  का  1.8  लाख
 किग्रा  बढ़ा  हुआ  उत्पादन  की  व्यवस्था  है  जिसके  परिणाम  स्वरूप  कच्चे  रेशम  का  17  मे०  टन  का
 झ्रधिक  उत्पादन  होगा  ।

 बिहार  में  बेंकों  को  शाखाएं  खोलना
 27.  श्री  राम  स्वरूप  रास  :  कया  थित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  करेगे  कि  :



 15  1909  प्रश्नों  के  लिंखिंत  उत्तर

 क्या  सरकार  ने  बिंहारं  के  विभिन्न  क्षेत्रों  में  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  की  नयी  शांखेएं  खोलने
 के  लिए  एक  लाइसेंस  नीति  निर्धारित  की  है

 कया  इस  नीति  में  बँक  सुविधा  रहित  क्षेत्रों  में  बेंक  सुविधाएँ  प्रदान  करने  पर  अ्रधिक
 ध्यान  दिया  गया  भौर

 क्‍यों  सरकार  का  गया  जिले  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बेंकों  की  शाखाएं  खोलने  का
 विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  :  से  भारतीय  रिजवं  ढक
 ने  सूचित  किया  है  कि  वर्ष  1985-90  की  शाखा  लाइसेंसिंग  नीति  पूरे  देश  के  लिए

 t
 गई  है  ।

 यह  नीति  बिहार  राज्य  समेत  सभी  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  पर  लागू  होती  इस  नीति  का  मुख्य
 उद्दे  श्य  प्रत्येक  विकास  खण्ड  के  ग्रामीण  तथा  प्रधंशहरी  क्षेत्रों  में  77,000  की  जनसेंढंया  के  पीछे  प्रौर
 प्रत्येक  गांव  से  ।0  किलोमीटर  की  दूरी  के  अन्दर  कम  से  कम  एक  बेंक  कार्यालय  खोलकर  स्थानिर्क

 दूर्रियों  को  कम  करना  संभावित  विकांस  केन्द्रों  को  पता  .  लगाने  का  काम  भ्रग्मणी  बकों/राज्य
 सरकारों  को  सौंपा  गया  था  |  बिहार  राज्य  सरकार  गया  जिले  में  बंक  शाखाएं  खोलने  के  वास्ते
 भारतीय  रिजवं  बेक  को  पता  लगाये  गये  49  केन्द्रों  की  सूची  भेजी  चूंकि  राज्य  सरकार  द्वारा
 भेजी  गयी  सूचना  अधूरी  भारतीय  रिजवं  बंक  बिहार  सरकार  नीति  के
 निर्देशों  के  भ्रनुसार  प्रपेक्षित  सूचना  तथा  पता  लगाये  गये  कैम्द्रों  की  सूची  भैजेने  के  लिएं  कहा
 राज्य  सरकार  से  प्रपेक्षित  सूचना  प्राप्त  होने  भारतोय  रिजवं  बैंक  द्वारा  पात्र  केन्द्रों  के  प्रोबिर्टन
 के  प्रश्न  पर  विचार  किया  जायेगा  ।

 बस्त्र  निर्यात  के  लिए  खुली  निविदा  भ्रणाली

 28,  श्री  सत्पेख  नारायण  सिह  :  कया  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  नई  वस्त्र  निर्यात  नीति  के  अन्तगंत  वस्त्र  कोटे  के  लिए  एक  खुलौं  निविदा  प्रणाली
 भ्रारंभ  की  गई  है

 यदि  तो  क्या  यह  नीति  अधिक  सम्पन्न  निर्यातकों  के  प्नुकूल  |  तथां  छोटे
 निर्यातकों  को  इसमें  कोई  स्थान  नहीं  दिया  गया  और

 यदि  तो  नीति  में  परिवततेन  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  एस०  कृष्ण

 इस  योजना  के  अन्तर्गत  भाग  लेने  के  लिए  छोटे  निर्यातकों  सहित  सभी  निर्यातक
 पात्र  हैं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 जनता  कपढ़  पर  राज  सहायता  में  यृद्धि  करना

 29.  थ्रो  यशवंत  राव  गडालख  पाटिल  :  क्‍या  वस्त्र  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  जनता  कपड़े  पर  राजसहायेंतां  में  वद्धिं  करने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्योरा  क्‍या  है
 ?
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 बस्त्र  मंत्रालय  में  उप  संत्रो  एस  ०  कृष्ण  :  सरकार  ने  जनता  कपड़े  पर
 उपदान  बढ़ाने  का  कोई  निर्णय  नहीं  लिया

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 नारियल  फे  तेल  का  आयात

 30,  भी  वककस  पुरुवोत्तमन  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1987  के  दौरान  बसायुक्‍त  श्रम्लों  के  निर्यात  के  पुनः  पूर्ति  लाइसेंसों  पर  कुल  कितने

 मूल्य  का  नारियल  तेल  का  भायात  किया

 सरकार  प्रायादित  नारियल  के  तेल  के  लिए  क्या  मूल्य  दे  रही

 प्रायातित  नारियल  तेल  का  किन-किन  प्रयोजनाश्ों  के लिए  उपयोग  किया  जाता
 झोौर

 देश  में  नारियल  के  घटते  हुए  मूल्यों  के  कारण  निर्धन  नारियल  उत्पादकों  की  हो  रही
 कठिनाइयों  को  देखते  हुए  क्या  सरकार  का  नारियल  के  तेल  के  आयात  पर  रोक  लगाने  पर
 विज्ञार  है  ?

 वाणिज्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  फेटी  ऐसिड्स  के

 निर्यात  पर  जारी  किये
 गये  आर०  ई०  पी०  लाइसेंसों  के  श्राध्वर  पर  नारियल  के  तेल  के  आयात  के

 प्रांकड़े  नहीं  रखे  जाते  हैं  ।

 भौर  सरकार  द्वारा  1987  के  दौरान  नारियल  के  तेल  का  कोई  ग्रायात  नहीं
 किया  गया

 चूंकि  नियात  उत्पादन  के  लिए  फेटी  ऐपछिड/फेटी  एमाइन्स  के  निर्यात  के  भ्राघार  पर

 केवल  सीमित  मुल्य  के  नारियल  के  तेल  के  आयात  को  अनुमति  दी  जाती  है  इसलिए  झआर०  ई०  पी०

 लाइसेंसों  के  भ्राधार  पर  नारियल  के  तेल  के  भ्रायात  के  निषेध  करने  का  कोई  भी  प्रस्ताव  विचाराधीन

 नहीं  है  ।

 जनता  कपडे  के  उत्पादन  और  वितरण  के  लिए  लक्ष्य  निर्धारित  करना

 31.  भोसतो  असवराजेदवरोी  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1986  के  दोरान  जनता  कपड़े  के  उत्पादन  आर  बितरण  के  लिए  कितना  लक्ष्य

 निर्धारित  किया  गया  था  भोर  यह  किस  सीमा  तक  प्राप्त  हुआ  और

 वर्ष  1987-88  के  लिए  कुल  कितना  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  ?

 बत्र  संत्रालय  में  उप  मंत्री  एस०  कृष्ण  :  1986-87  के  दौरान  जनता

 कपड़े  के  उत्पादन  तथा  वितरण  संबंधी  निधरित  लक्ष्य  और  उपलब्धि  क्रमशः  500  मिलियन  वर्ग

 मौटर  तथा  460.64  मिलियन  वर्ग  मीटर

 1987-88  के  लिए  जनता  कपड़े  का  कुल  लक्ष्य  525  मिलियन  वर्ग  मीटर  प्तिर्धारित
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 ऋणों  की  श्रदायगो  पर  कर  में  छूट

 32.  श्री  एस०  जसपाल  रेड्डी  :  क्‍या  वित्त  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  रिहायशी  प्रावास  के  निर्माण  अथवा  खरोद  पर  निर्घारिती  द्वारा  भुगतान  कौ  जाने
 वाली  राशि  पर  प्राय  कर  अधिनियम  की  घारा  80  के  भ्रन्त्गंत  मिलने  वाली  प्रस्तावित  छुट
 ऋणों  की  अदायगी  और  किस्तों  के  भुगतान  पर  भी  लागू

 क्या  कोई  निर्धारिती  अ्रपने  रहने  के  लिए  श्रपने  संसाधनों  से  किसी  मकान  का  निर्माण
 झथवा  खरीद  करने  पर  इस  धारा  80  के  अन्तगंत  कटौती  कराने  का  पभ्रध्विकारो  भोर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  संत्रालय  में  व्यय  विभाग  से  राज्य  मंत्री  जोਂ  के०  :  जी  यह
 छूट  प्रायकर  1961  कौ  घारा  80  ग  (2)  (ii)  में  निदिष्ट  मामलों  में  ऋणों  की
 प्रदायगी  झौर  किस्तों  के  भुगतान  पर  भी  लागू  होगी  ।

 ह

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 रूई  और  रूर्ट  के  धागों  के  निर्यात  पर  प्रतिबस्ध

 33.  श्री  जो०  एम०  बनातवाला  :  क्‍या  बस्त्र  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विगत  तोन  वर्षो  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  कितनी  मात्रा  में  क्लोर  कितने  मूल्य  की  रूई
 ओर  रूई  के  घागों  का  निर्यात  किया

 क्‍या  हाल  ही  में  रूई  भोर  रूई  के  धागों  के  निर्यात  के  लिए  भौर  ध्धिक  छूट  प्ौरं
 सुविधाएं  दी  गई

 मन
 क्‍या  सरकार  देश  में  रूई  भ्रौर  रूई  के  धागों  की  भ्रत्यंत  कमी  झौर  उसके  फलस्वरूप

 मूल्यों
 में  हुई  भ्रत्यधिक  वृद्धि  भ्रौर  कामगारों  में  उत्पन्न  संकट  को  देखते  हुए  इसके  निर्यात  पर

 प्रतिबन्ध/रोक  लगाने  पर  विचार  भर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एस०  कृष्ण  :  गत  तोन  वर्षों  के  बोरान
 निर्यातित  रूई  तथा  रूई  यान॑  की  मात्रा  के  मूल्य  निम्नोक्‍्त  है  :---
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 मद  1584-85  1985-86  1986-87

 मात्रा  मूल्य  मूल्य  मात्रा  मूल्य
 ल़ ़खेत प्रा  क्‍:न्‍न्‍ञल्‍न्‍  न  च  ैंह>_हु२_ननन

 करूई  58.92  99.00.  @I13.81  247.81

 कक छहुई  याने  9.06  36.42  10.86  45.37  27.93  100.97

 लाख  रु०  में  तथा  मूल्य  करोड़  रु०  में  ।

 करमात्रा  मिलियन  कि०  ग्रां०  में  तथा  मूल्य  करोड़  र०  में  ।
 हु

 1986-87  में  जहाज  से  भेजी  गई  |985-86  की  फसल  की  9.71  लाख  गांठों  की  शेष
 गांठ  शामिल  हैं  ।

 (4)  हाल  ही  में  कुई  शोर  रूई  के  घाग़ों  के  निर्यात  के  लिए  कोई  छुट  झथवा  सुएषाएं
 नहीं  दी  शई  रूई  के  धागों  के  निर्यात  के  संबंध  में  60  एस  की  माद्रा  की  सीमा  बढ़ाकर  75
 मिलिणसत  किग्रा०  कर  दी  गई  सरकार  ने  1986  में  सभी  काउन्‍्टरों  के  रूई  के  धागों  के

 निर्यात  क ेलिए  8%  की  नगद  मुप्रावजा  सहायता  की  घोषणा  की  |

 तथा  :  रूई/रूई  के  धागों  का  घरेलू  श्रावश्यकताञ्रों  तथा  घरेलू  व

 भन्तर्राष्ट्रीय  बाजारों  में  प्रचूलित  कीमृतों  के  स्तर  को  ध्यान  में  रखते  हुए  रूई/रूई  के  धागों  क
 निर्यात  पर  समय-समय  पर  निर्णय  होगा  ।

 संयुक्त  राज्य  अमरीका  को  काली  मिर्च  का  निर्यात

 34.  प्रौ०  के०  बो०  थासस  :  क्‍या  वाणिज्य  संत्रो  यह  बताने  की  छूपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सुंयुक्त  राज्य  प्रमरोका  को  काली  मिर्च  के  निर्यात  में  संकट  आ  रहा
 यदि  तो  इसक  कया  कारण  हैं

 काली  सम्लिचरे  के  निर्यात  में  सुधार  लाने
 के लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  और

 ग़व  तीन  वृर्षों  के  दौरान  विभिन्‍न  देशों  को  काली  मि॑  की  कितनी  मात्रा  का  निर्यात
 किया  गया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  :  अंर  (a)  संयुक्त
 राज्य  प्रमरीका  मे  भारत  से  काली  मिचं  के  श्रायात  को  संयुक्त  राज्य  श्रमरीका  के  खाद्य  व  श्रौषध
 प्रशासन  ढं।रा  स्वचालित  भ्रवरोधन  क॑  अन्तग्रेत  रखा  गया  इसक  फलस्वरूप  अरब  भारत से  प्रत्येक
 लदान  का  एफ०  डो०  ए०  द्वारा  उसको  संयुक्त  राज्य  प्रमरीका  के  बाजारों  में  रिलीज  करने  से  पहले
 निरीक्षण  किया  जा  रहा  ऐसा  इसलिए  हुआ  है  वयोंकि  हमारे  काली  के  कुछ  लदानों  में
 कुछ  असंगत  सामग्री  पाए  जाने  का  कथित  आरोप  लगाया  गया

 काली  मिच  के  निर्यात  में  सुधार  लाने  के  लिए  उठाए  गए  कदमों  में  गुणवत्ता  नियंत्रण
 निरीक्षण  प्रक्रिया  सख्त  पेकरों  झ्लौर  पोर्ट  ट्रस्ट  प्रथारिटी  कोचीन  को  गोदाम  सुविधाों  में

 सुधार  लाना  तथा  काली  मि्  की  बेहतर  प्रोसेसिग  की  प्रावश्यकता  के  संबंध  में  उपजकर्ताग्रों  को
 शिक्षित  करना  ।

 *
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 मुझुय  बाजारों  में  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  नियतति  की  गई  काली  भिर्च  को  भात्रा  को
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  संसरने  है  ।

 विवरण

 मेत्रो  6  टने

 देश  1984-85  1985-86  1986- 87

 मात्रा  सात्री  मात्रां

 सोधियत  संघ  14893  8256  9468

 संयुक्त  र|ज़्य  भ्रमरौंका  1152  14039  15091

 चेकोसलोवा  किया  1048  826  866

 इटली  989  1153  2220

 युगोस्लाविया  976  934  &83

 जमंन  लोकतंत्र  गणराज्य  814  1349  343

 पोलण्ड  हक्व  1300  410

 हंगरी  555  —  100

 कनाडा  525  937  671

 रूमानिया  590  3096

 जापान  329  373  320

 हुलंगारिवा  160  361  150

 ब्रिटेन  i21  बवा  3589

 सऊदी  अ्ररब  52  438  677

 प्न्य  देश  2364  6307  4853

 योग  :  25322  37520  36660

 स्रोत  :  मसाला  कोचोन  1986-87  शांकड़  प्रनन्तिम  इन  आंकड़ों  में  209  मे०  टन
 सफेद  मिचं  प्रन्‍्य  मिर्च  शामिल  नहीं  हैं  ।

 लघु  बचत  श्राप्त  राक्षियों  में  कमो

 35,  क्रो  कृष्ण  क्‍या  विक्त  संत्रो  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  ।

 क्या  व  1986%87  में  लभे  बचेंतें  से  श्रोप्त  हीने  बालों  धर्मेरात्ति  में  पूँवेरईती  बंथ  की

 तुलना  में  25.69  प्रतिशत  की  कभी  हुई
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 यदि  तो  गत  दो  वर्षों  की  लघु  बचत  की  धनराशि  का  तुलनात्मक  ब्योरा  क्‍या
 भर  चाल  वर्ष  में  इनसे  कितनो  धनराशि  प्राप्त  होने  की  संभावना  भ्रौर

 इसमें  कमी  होने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 विक्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादंन  :  से  गेर-सरकारी  कमंचारी
 भविष्य  निधियों  द्वारा  निवेश  करने  की  पद्धति  को  1-4-1986  से  संशोधित  किया  गया  था  जिसके

 झनुसार  इम  निधियों  की  राशियों  को  डाकधर  सावधि  जमा  में  निवेश  नहीं  किया  जा  सका  ।  डाकघर
 सावधि  जमा  में  निवल  संग्रहों  को  छोड़कर  भ्रल्प  बचतों  के  अन्तगंत  निवल  संग्रह  तुलनात्मक  दृष्टि  से
 इस  प्रकार  थे  :---

 1985-86  3243  करोड़  रुपये

 1986-87  3822  करोड़  रुपये

 चालू  वर्ष  के  दोरान  4200  करोड़  रुपये  एकत्र  होने  का  भ्रनुमान  है  ।

 व्यापार  बढ़ाने  के लिए  भारत  ओर  नेपाल  के  संयुक्त  उच्चम

 36,  श्री  एस०  एम०  गुडडी  :

 झो  जो०  एस०  बसवराज  :  क्या  वाणिज्य  संत्री  यह  बताने  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अनेक  परियोजनाझों  में  संयुक्त  सहयोग  के  द्वारा  व्यापार  और  आथिक  सहयोग
 बढ़ाने  के  लिए  भारत  और  नेपाल  में  समझोता  हुआ  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वाणिक्य  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  प्रिय  रंजन  :  तथा  परियोजनाओं
 में  संयुक्त  सहयोग  द्वारा  व्यापार  और  प्राथिक  सहयोग  बढ़ाने  के  लिए  भारत  और  नेपाल  की
 सरकारों  के  बीच  कोई  झ्रौपचारिक  समझौता  नहीं  है  |  तथापि  1987  में  काठमाष्ड  में  हुई
 अन्तः  सरकारी  समिति  की  बंठक  में  संयुक्त  उद्यमों  के  संवर्धन  के  लिए  कदम  उठाने  का  निर्णय
 लिया  ।

 पोजनेत्तर  व्यय  में  बढ्धि

 37.  श्री  एच०  एस०  पढेल  :  क्‍या  विश  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  के  महीनों  में  1987  योजनेत्तर  ब्यय  में  प्रत्यधिक  वृद्धि

 क्‍या  इसके  फलस्वरूप  मूल्यों  में  असामान्य  वृद्धि  हुई  भोर

 यदि  तो  योजनेत्तर  व्यय  को  रोकने  और  मूल्य  में  भौर  वृद्धि  न  होने  देने  के लिए
 क्या  कदम  उठाये  जा  |

 ह  जिस  मंत्रालय  में  मंत्रो  बो०्के०  :  नहीं  ।

 गौर  :  प्रश्न  हो  नहीं  उठते  ।
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 राष्ट्रीयकृत  बेंकों  क्‍्पै  पूंजी

 38.  श्री  के०  राममति  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीयक्रृत  बेकों  की  पूंजी  में  वृद्धि  करने  के  लिए  उन्हें  पिछले  तीन  वर्षों  में  दी  गयी
 धनराशि  का  वरषंवार  क्या  भौर  is

 राष्ट्रीयकृत  बेंकों  द्वारा  प्रपनी  पंजी  को  बढ़ाने  के  लिए  भ्रधिक  धनराशि  श्रैजितं  न

 किये  जाने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  भोर  वर्ष  1985-86
 और  1986-87  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  की  चुकता  पूंजी  में  हर  साल  400-400

 करोड़  रुपये  का  अभिदान  किया  बैंकों  ने  इस  योजना  के  भ्रनुसार  उक्त  राशि  का  सरकार  को
 विशेष  प्रतिभूतियों  में  निवेश  कर  इसी  प्रकार  के  उपयोग  के  लिए  चालू  व्ं  के  बजट  में
 200  करोड़  रुपये  की  रकम  रखी  गई  है  ।

 राष्ट्रीयकृत  बेंक  अपने  वाधिक  लाभों  से  अपना  प्रारक्षित  निधियां  बढ़ा  रहे  वाषिक
 लाभों  पर  परिचालनों  की  बढ़ती  हुई  भअ्नुमोदित  प्रतिभूतियों  में  रियायती
 पर  उधार  दी  जाने  वाली  राशि  के  अ्नपात  में  वृद्धि  श्रादि  का  प्रभाव  पड़ता  लेकिन  वांछित
 पंजी  प्रनपात  प्राप्त  करने  के  ल्विए  प्रारक्षित  निध्ियों  की  ये  वद्धियां  इन  बंकों  में  जमा  राशियों
 की  वद्धियों  के  भ्रनुरूप  नहीं  हैं  ।

 वस्त्र  निधि  निर्यात  संबंधी  नई  नोति

 39,  भरी  श्रोबल्लम  पाणिग्रही  :  क्या  बस्त्र  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  वस्त्र  निर्यात  सम्बन्धी  नई-नीति  तैयार  करने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  इस  नीति  क ेप्रमुख  उह्ं श्य  क्या  भ्रौर

 इस  नीति  के  कब  तक  आरम्भ  किये  जाने  की  संभावना  है  ?

 ...  असर  संत्रालय  में  उप  मन्‍्त्रो  कृष्ण  :
 से  सरकार  ने  15  अक्तूबर

 1987  को  1  1986  से  3।  1990  तक  की  अवधि  के  लिए  परिधानों  क॑  लिए
 निर्यात  हुकदारी  वितरण  नीति  घोषित  की  हैं  ।  नींति  के  मुद्य  उद्देश्य  हैं  :-

 (1)  बाधिक  सीमाझों  का  अधिक्रतम  ।

 (2)  विदेशी  मुद्रा  की  श्रनुकूलतम  वसूली  ।  ४६  3  १४7  cy

 (3)  उपरोक्त  दोनों  उह्द  श्यों  के  श्रनुरूप  निर्यात  व्यापार  को  क्रमिक  बिंकास  है  —  हु  ह

 फ्रॉंस  से ऋण
 ््

 40.  डो०  एन०  रेड्डी  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  फ्रांस  ने  भारत  को  ऐसी  तीन  परियोजनाप्रों  को  विदेशी  मुद्रा  लागत  कौ  पूरा  करने

 के  लिए  3  भ्ररव  50  करोड़  फेंक  प्र्थात्‌  लगभग  700  करोड  रु०  का
 श

 ऋण  देने  को  पेशकश  क॑
 जिनमें  फ्रांसीसी  फर्म  सहयोग  और

 प  st

 र्श्
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 इस  परियोजनाप्रों  के  नाम  क्ष्या  है  श्रोर  इस  दिशा  में  क्‍या  प्रगति  हुई  है  ?

 वित्त  भन्‍त्रालय  में  व्यय  विश्माग॒  में  राज्य  मंत्रो  द्वो०  झौर
 फ्रांस  ने  जम्मू  प्लोर  काश्मीर  स्थित  दुलहस्ती  पन  बिजली  परियोजना  झौर  बगलोर  स्थित  दूर-संचार
 परिकौजना  के  लिए  कुल  मिलाकर  3.8  अ्ररब  फ्रांक  की  राशि  की  सामुस्चायिक  वित्तीय  सहायता
 देने  की  पेशकश  को  ये  फ्रांस  के  द्वारा  भ्रन्य  सहमतिपूर्वक  निर्धारित  परियोजनाश्रों  के
 वित्तपोषण  के  लिए  दिए  गए  सामान्य  भोतोकोल  ऋणी  के  अलावा  है  ।

 दुलहस्ती  पन  बिजलीपरियोजना  के  संबंध  में  संविदा  निष्पन्न  किए  जाने  के  लिए  राष्ट्रीय
 पन  बिजलो  निगम  झोर  सौ०  जी०  ई०  एल्सश्रेश्व  की  भ्रध्यक्षत्रा  में  मठित  फ्रांसीसी  सहाग्रता  संघ  के
 बीच  बार्तालाप  चल  रहा  है  |  जहाँ  तक  बंगलोर  की  ई०  एस०  एस॒०  Il  फंक्टरी  का  संबंध  निश्चय
 अ्रभी  लिया  जाना  है  ।

 विजया  बेंक  हरा  खोली  दिल्‍ली  में  लगाया  गया  ऋण  शिविर

 41.  श्रोमतो  गोता  सुखर्जो  :  क्‍या  वित्त  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  विजग्रा  बैंक  को  मोत्ती  दिल्‍ली  शाला  ने  हाल  ही  में  एक  ऋण  शिविर
 आयोजित  क्िम्रा

 यदि  तो  कया  सरकार  को  इस  ऋण  शिविर  के  संबंध  में  कोई  शिकायतें  प्राप्त  हुई
 है  जिनमें  इत  सारे  मामले  सें  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  जांच  कराए  जाने  की  मांगे  की  गयी
 बोर

 यदि  तो  तत्सम्बृर्घी  ब्यौरा  हया  है  फ्लोर  इस  पद  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वित्त  सरभालय  में  राज्य  मस्त्री  जनाइंज़  :  ब्रिजया  ब्रेंक  ने  सूक्षित  किया  है
 कि  विभिन्‍न  योजनाप्रों  के  ग्रन्तगंत  ऋण  देने  में  तेजी  लाते  के  लिए  शारतीम  इर्िजवं  बंक  द्वारा
 निर्धारित  मानकों  प्रौर  मार्ग  निर्देशों  का  पालन  करते  हुए  सरकारी  अभिकरणों|भारतीय  रिजवं  बेंक
 की  विभिस्न  योजनाप्रों  के  तहत  ऋण  संवितरण  करने  के  वास्ते  उसने  दिनांक  2  प्रगस्त  1987  को

 मोती  नगर  में  एक  ऋण  शिबिर  झ्ाग्रोजित  किया  था  ।

 भौर  विजग्रा  बक  ने  भागे  सूक्लि  किया  है  कि  उसे  ऋणों  की  प्रनियमितताश्रों  के
 सम्बक्ता  पें  एक  शिकाग्रत  प्राप्स़  हुई  बैंक  द्वारा  शिकायत  की  जांच  की  गई  भौर  यह  पाया  गया
 कि  ऋणों  के  संवितरण  में  कोई  अनिममितता  तहीं  है  ।

 व्यापार  घाटा
 42.  श्रो  विष्णु  सोदी  :  क्या  वाणिज्य  मंत्रो  मह  बताते  की  कृपा  करेंमे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दितांक  12  1987  के  टाइम्सਂ  में
 292  करोड़  फाल  इन  ट्रेड  डेफिसिटਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  श्लौर  दिलाया  गया

 क्या  1986  की  तुलना  में  अप्रल-प्रगस्त  1987  के  दौरान  प्रायात  में

 वृद्धि  हुईं

 (7)  मद्ठि  तो  कितदो  वृद्धि  हुई  है  भोर  इसके  क्या  कारण  और

 (¥)  क्वरक्तार  को  देक्ष  के  ल्‍्लायात  को  दृष्टतम  न्यूनतम  स्तर  पर  रखने  के  ज़िए  क्‍या  कदम
 उठाने  का  विचार  है  ?

 डे
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 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मनन्‍्त्री  प्रिय  रंजन  से  जी
 उपलब्ध  ग्रनन्तिम  प्रांकड़ों  के  अनुसार  भारत  के  अप्र  1987  में  8463.26  करोड़
 रु०  मूल्य  के  हुए  जबकि  अप्रै  1986  में  7492.54  करोड़  रुपये  के  हुए  बे  जोकि  13.0
 शत  की  वद्धि  दर्शाते  हैं  ।

 1986  को  तुलना  में  अप्र  1987  में  जिन  उत्पाद  समूहों  के  संद्ंध  में

 जिनके  वस्तु-वार  प्रांकड़  उपलब्ध  है  भारत  के  भ्रायातों  में  वृद्धि  हुई  है  उनमें  श्ञामिल  हैं  खाद्य

 पेट्रोलियम  पौर  पेट्रोलियम  धातुमय  प्रयस्क  तथा  घात्विक  मूल्यवान  प्र  श्रय॑

 मूल्यवान  इलेक्ट्रिक  परिवहन  कार्बनिक  झोर  झ्काब्ंलिक  कृत्रिम
 रेप्लिक्स  प्लाघिटिक  का  व्यबसायिक  तथा  बेज्ञात्तिक  ब्ियंत्रकु  उपकरण  देश  में

 ग्रावश्यक  मद्रों  की  ख़पत  निवेश  तथा  उत्पादन  के  स्तरों  को  सहारा  देने  के  न्रिए  श्रधिक  आयात  किए
 गए  हैं  ।

 विशेषकर  बल्क  आयातों  के  क्षेत्र  में  छपत॒  आयात  प्रतिस्थापन  के  लिए  विभिन्‍न
 प्रथास  किए  जा  रहे  पोर  भ्रावश्यक  मर्दों  के  आयातों  को  प्रतिगहन  देने  के  लिए  भी  निर्णम्न  लिग्रा
 गया  है  ।

 इलायचो  को  कोमतों  में  गिरावट

 43.  प्लो०  पो०  कुरियन  :  क्या  व.णिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  तीज  बर्षों  से  इलायडोी  के  मूल्य  में  क्गातार  गिस्ाब्रट  क्त  रही
 कया  इसके  परिणामस्वरुप  उत्पादकों  को  भारी  नुकसान  हुम्रा  झौर

 इलायची के  मूल्यों  में  गिरावट  को  रोकने  तथा  इलाग्रची  उत्पादकों  को  लाभकारी  मूढ़स
 उपलब्ध  कराने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गये  है  ?

 वालिज्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  :  तथा  पिछले  तीन
 वर्षों  के  दौरान  नीलामियों  में  इलायची  को  कीमतें  निम्नोंक्त  अनुसार  रही

 या

 (₹०»  प्नति  कि»

 वर्ष  अखिल  भारतीय
 नीलामी  कीमत

 1984-85  199.91

 1985-86  132.80

 1986-87  118.82

 सरकार  ने  निम्नलिखित  कदम  उठाए  है  :

 1.  मसाला  ब्यापार  निगम  ने  कीमतें  स्थिर  करते  के  सिए  खटीददारियां  को  हैं  ऐसी
 झ्राज्ञा  है  कि  जसाला  ब्यापार  निगस  की  खरीददारियाँ  उप्रयर्र्ताओं  को  उचित
 कौमतें  सुनिश्चित  करेंगी  ।
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 2,  मसाला  बोर्ड  उपजकर्ताओं  के  हित  के  संरक्षण  के  लिए  बाजार  प्रवृत्ति  की  कड़ी
 मानीटरी  कर  कर  रहा

 3.  निर्यात  के  लिए  प्रोत्साहन  प्रदान  किये  गये  हैं  जैसे  नकद  मुआवजा  सहायता  और
 7  र०  प्रति  कि०  ग्रा०  को  दर  से  हवाई  भाड़ा  उपदान  ।

 सेना  हारा  भूमि  अधिक्रहोत  करने  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  के  लोगों  को  मुआवजा

 44.  थी  हरीश  रावत  :  क्या  रक्षा  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  उन्हें  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  वर्ष  1962  में  चीन  द्वारा  भारत  पर  हमले  के
 दौरान  सेना  ने  उत्तार  प्रदेश  के  पिथौरागढ़  जिले  के  धारचूला  में  लोथों  की  जमीन  सामान्य  मुश्नावजा
 देकर  प्रधिगह्ीत  कर  ली

 यदि  तो  क्‍या  उन्हें  इस  बात  की  भी  जानकारी  है  कि  इनमें  से  भ्रधिकांश  व्यक्ति

 प्रनुसुचित  जाति  और  भनुसू बित  जनजाति के  झ्रोर

 यदि  तो  क्‍या  उनका  मंत्रालय  आ्थिक  सहायता  के  रुप  में  उम्हें  कुछ  और  ग्रधिक
 धनराशि  देने  पर  विचार  कर  रहा  है  ?

 रक्षा  मन्त्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  ओर  पूति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वी
 से  रक्षा  मंत्रालय  ने  1962  के  दोरान  जिला  पिथौरागढ़  (उ>प्र०)  में  कोई  भूमि

 प्रधिगृहीत  नहीं  की  थी  ।  लेकिन  142.434  एकड़  भूमि  24.2.1973  को  पश्रधिगहीत  की  गई
 इसके  लिए  भूमि  भ्रधिग्रहण  प्रधिनियम  के  उपग्ंधों  के  भूमि  अ्रधिग्रहण  द्वारा
 मूल्याँक्ित  10,03  260.35  रुपये  का  मुग्नत्राजा  संबंधित  व्यक्तियों  को  पहले  ही  दिया  जा  चुका  है  ।
 कानून  के  प्रधिग्रहीत  के  चिए  अनुसूचित  जाति  अनुसूचित  जनजाति  के  संबंधित  मालिकों
 समेत  सन्नी  व्यक्तियों  को  मुप्नावआ  दिया  गया  है  भ्रौर  जिन  की  भूमि  श्रघिग्रहीत  की  गई  है  उनमें  से
 किसी  को  भी  भोर  वित्तीय  सहायता  देना  संभव  नहीं  है  ।

 और  फिल्‍मी  सितारों  के  धरों  पर  छापे
 45,  क्रो  राम  मगत  पासवान  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 वर्ष  1983  से  1987  के  दोरान  उत्पाद-शुल्क  और  आयकर  श्रपवंचन  के  लिए  जिन
 उद्योगप  तियों  ध्लौर  कम्पनियों  के  मालिकों  पर  छापे  मारे  गए  उनकी  संख्या  कितनी  है  प्रौर  श्रायकर
 अपवंचन  के  लिए  जिन  फिल्‍मी  प्रभिनेताश्रों  श्रीर  अभिनेत्रियों  के  घरों  प्रर  छापे  मारे  गए  उनकी
 संख्या  कितनी  भौर

 उनके  विरूद्ध  ्रभियोजन  के  कितने  मामले  लंबित  पड़े  हैं  औ्रौर  कितने  मामलों  में  निर्णय
 सरकार के  पक्ष  में  दिया  गया  और  कितने  मामलों  में  निर्णय  दोषी  व्यक्तियों  के  पक्ष  में  दिया
 गया  है  ?  दि

 बिस  भमन्‍त्रालय  सें  ब्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  बो०  के०  )  और
 संभव  सोबा  तक  सूचना  एकत्र  को  जा  रही  है  प्र  सदन-पटल  रख  दी

 34 एड
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 स॒गा-रेशम  उत्पादन

 46.  श्रीमती  सौरा  कुमार  :  क्या  वस्त्र  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सूगा-रेशम  का  उत्पादन  करने  वाले  प्रमुख  केन्द्रों  के  नाम  क्या

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितनी  मूगा  रेशम  का  उत्पादन  भौर

 स्वदेशी  मांग  को  पूरा  करने  तथा  निर्यात  बढ़ाने  के लिए  मूगा-रेशम  का  प्लौर  अधिक
 उत्पादन  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 वत्र  सन्त्रालय  में  उपमंत्रो  एत०  कृष्ण  :  म्‌गा  रेशम  उत्पादन  के  मुख्य
 न्द्र  हैं  प्रसम  और  मेघालय  ।  *

 वर्ष
 *

 उत्पादन  टनों

 1984-85  43

 1985-86  54

 1986-8?  55

 रेशम  उद्योग  के  विकास  के  लिए  3.85  करोड़  रु०  की  लागत  से  एक  मृगा  बीज  विकास
 परियोजना  क्रियान्वित  की  जा  रही  है  लिसका  है  योजनाबद्ध  उत्पादन  के  लिए  अवस्थापना  का
 निर्माण  और  वाणिज्यिक  मूगा  रेशमकोट  बीजों  कौ  सप्लाई  करना  ।  कीटों  के  विषणन  के  लिए
 केन्द्रीय  रेशम  बौर्ड  ने  शिवसागर  में  मृगा  कच्चा  माल  बंक  और  लोभ्वर  भ्रसम  धौर  मेघालय  में
 उपडिपो  स्थापित  किये  शिवसागर  में  म्‌॒गा-धागाकरण  प्रदर्शन  झौर  प्रशिक्षण  केन्द्र  स्थापित  किया
 गया  अ्रसम  में  एक  क्षेत्रीय  म॒गा  प्रनुसंधान  केन्द्र  कायंशील  है  जिसके  भ्रसम  धौर  मिजोरम  में  तीन
 विस्तार  केन्द्र

 चुंकि  वतंमान  उत्पादन  कम  है  श्लौर  घरेलू  मांग  अधिक  अतः  मूगा  रेशबी  कपड़ों  का
 निर्यात  बढ़ाने  की  संभावनाएं  सीमित  हैं  ।

 लघु  बचत  के  अन्तगंत  प्राप्त  धनराशि  में  राज्यों  का  हिस्सा
 47.  श्रीं  के०  रामचन्द्र  रेडडो  .  क्‍या  वित्त  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्पा  लघु  बचतों  से  जारी  किये  जाने  वाले  ऋणों  में  राज्य  सरकारों  का  हिस्सा  दो
 तिहाई  से  बढ़कर  तीन  चौथाई  किया  गया  और

 वर्ष  1986-87  और  1987-88  के  सम्बन्ध  में  इस  धनराशि  का  राज्यवार  ब्यौरा
 कया

 वित्त  सन्त्रालय  में  राज्य  भसत्री  जनादन  :  निवल  झ्ल्प  बचत  संग्रहों  में
 1.4.1987  से  राज्यों  का  हिस्सा  दो  तिहाई  से  बढ़ाकर  तीन  चौथाई  कर  दिया  गया  है  ।

 1986-87  तथा  1987-88  से  1987)  के  दौरान  प्रल्प  बचत  निवल
 संग्रहों  में  से स्वीकृत  ऋण  का  राज्यवार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 -
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 है  36.

 विवरण

 6  नेवम्ब  1987

 शहर  रुचल  संणरे  में  से  १५६८-६१  धौरं  1987-88  1987
 के  दौरान  राज्य  सरकारों  को  स्वोकृत  ऋण

 ऋम  ध्ं०  राज्य  का  नाम

 ०)

 1987-88

 7921

 18

 3638

 8723

 370

 19502

 5926

 2464

 2057

 5143

 3705

 6248

 31361
 50

 269

 24
 81

 2225
 11077

 5362

 33
 5239

 328

 27836

 13136

 राशि

 1986-87

 1.  प्रान्प्र  प्रदेश  13200

 2.  अंस्माचल  परदे  _

 3.  झसम  5300
 4.  बिहार  22444

 5.  भौषा  7560
 6.  गुंज  रात  27319
 7.  हरियाणा  7500
 8.  हिमाचल  प्रदेश  3005
 $,  जम्मू  गौर  कईमीरं  2152

 10.  कर्नोरटिंक  17073
 11,  कैरल  _  5832
 12,  भध्य  प्रदेश  9567
 13,  भहाराष्ट  57200
 14.  सनिपुर  96
 15.  मेघालय  353
 16,  मिजोरम

 17,  बागालेंड  38

 18,  उड़ीसा  4419
 19.  पंचाब  13955

 (20,  रौंजिस्थोन  9540
 21.  सिक्किम  6

 22.  हैंमिलेगाईड  12100
 23.  जिपुरा  400
 24,  जैंसंर  प्रदेश  33396
 25.  पश्चिने  बंगालें  35055

 जोड़  280000  163735
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 सरसों  लिर्यात

 48.  श्री  कस्मोदोलाल  जाटव  :  क्या  वएणिज्ष्य:संत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  कै  दौरान  कुल  कितनीं  सरसों  का  किन-किन  देशों  को  निर्यात  किय
 गया  हैं

 इससे  कितना  लाभ  हुआ  है;-झौर

 यदि  इसके  क्या  कारण  हैं  भ्रोर  इस  बारे  में  कौन  से  कदम  उठाने  का  विचार

 वाणिज्य  संत्रालय  में  राज्य  मन्‍त्रो  प्रिय  रंजन  दासमु  :  से
 के  अनुसार  सरसों/रेपसीड  के  निर्यात  की  सामान्यतः  भ्रनुमति  है  ।  के  दौरानः
 में  सोवियत  संघ  को  768  रु०  कीमत  की  कि०  ग्रा०  सरसों  का  थोड़ी  .  में  किया
 गया  ।

 ]
 फिल्म  उद्योग  में  बकाया  श्राप  कर

 49.  श्री  शोताराम  नायक  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कंपा  करेंगे  कि  :

 उन  पहले  दस  फिल्म  कलाकारों  के  नाम  क्या  जिन  पर  सबंप्ते  अंधिक  झ्राय  कर  बकाया

 है  और  प्रत्येक  पर  कितन'-कितना  बकाया

 कलाकारों  के  भ्लावा  फिल्म  उद्योग  के  उन  पहले  दस  आंयकर  दाताधों  के  नाम

 क्ग्ा  जिन  पर  सबसे  अधिक  आयकर  बकाया  है  और  प्रत्येक  की  ओर  भ्रायकरण्की  किर्तनी-कितनी
 घनराशि  बकाया

 क्‍या  किसी  मामले  में  सुकदमा  चलाया  गया  और

 यदिं  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍य  हैं  ?

 वित्त  मैत्रालय में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मन्‍त्री  बो०  के०  गढ़वी  )  :  शीष॑  के  दस
 '

 फफल्म  कलाकारों  के  नाम  झौर  आयकर  की  स्थिति  के  प्रनुसार  पर  बकाया  प्रायकर  कौ  मांग

 में  दी  गयी  है  ।

 Reem  फिल्‍मी  कलाकारों  से  फिल्‍म  उद्योग  शी

 झौर  विवरण-] में दो  की  स्थिति  के  प्रनुसार  उन  पर  बकाया  प्रायकर  की  मांगें  विवरण-]ा  में  दिए  गए

 हैं  ।

 झौर  जित  फिल्म  कलाकारों  के
 नाम

 में  दिएं  गए  है  धनंके  सम्बन्ध

 में  मुकदमों  की  स्थिति  निम्नलिखित  अनुसार  है  :--

 प्रमञ्द  खाँ  +-  आय  छिपाना

 जया  प्रदा  ज+

 यणेशन  न  आय  और  धन  छिपानां
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 फिल्म  कलाकारों  से  भिन्‍न  जिन  आय-कर  दताक्षों  के  नाम  में  दिए  गए  हैं  उनके
 सम्बन्ध  में  कोई  मुकदमें  दायर  नहीं  किए  गए  हैं  ।

 रुपयों

 क्रम  सं०  फिल्म-कलाकार  का  नाम  30-9-1987  की  स्थिति  के  अनुसार
 बकाया  माँग

 1  2  ॥  3

 1.  रणबीर  राज  कपूर  152.54

 2.  राजेश  खन्ना  71.09

 3.  जय  प्रदा  63,24

 4,  जीतेन्द्र  कपूर  47.01

 5.  रेखा  गनेशन  42.57

 6.  भ्रार०  रजनीकाँत  39,02

 7.  प्रमजद  खां  34.42

 8.  ए०  श्रीदेवी  24.62

 9.  शी  राजकपूर  24.39

 10,  श्रीराम  लागू  22,85

 रुपयों

 ऋम  सं०  कर  निर्धारिती  का  नाम  30-9-1987  की  स्थिति  के

 प्रनुसार  बकाया  भांग

 2  3

 1.  सुजाता  फिल्मस  लिमिटेड  380.40

 2.  प्रकाश  मेहरा  184.03

 3  सनलाईट  फिल्मस  179.01

 4.  भ्ररुणा  इंटरनेशनल  144.45  ,
 5.  अमर  नाथ  कपूर  -  106,69:
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 1  2  3

 6.  के०  भ्रार०  फिल्मस  89,92

 7.  केवल  सुरी  88.02

 8.  सुरेश  देसाई  एन्ड  एसोसिएट्स  75.83
 '

 9,  अकबर  भलौ  खां  67.90

 10.  श्रो०  पी  ०  रल्हन  52.83

 सिक्किम  सें  बेकों  को  शाखाएं  खोलना

 50.  श्रौमतो  डी०  के०  भंडारी  :  क्या  वित्त  संत्रो  सिक्किम  में  बेकिंग  उद्योग  में  विकास  की
 दर  के  बारे  में  19  1987  के  भ्रतारांकित  प्रश्न  सं०  3759  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सिक्किम  में  बेंक  शाखाशं  खोलने  के  लिए  किन-किन  बंकों  को  सात  केन्द्र  आवंडित
 किए  गए  शोर

 इनमें  से  प्रत्येक  बेंक  की  शाखा  खोलने  के  मामले  में  31  1987  तक  कितनी
 प्रगति  हुई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  जनादंन  शौर  भारतीय  रिजवं
 बेक  द्वारा  वर्ष  1985-90  की  वरतंमान  शाखा  लाइसेंसिंग  नीति  के  सिक्किम  में  जिन  बैंकों  को
 सात  केन्द्र  ग्राबंटित  किए  गए  उनके  नाम  नीचे  दिए  गए  इन  बैंकों  को  आवश्यक  लाइसेंस  भी
 जारी  कर  दिए  गए  हैं  |  भारतीय  रिजवं  बंक  ने  सूचित  किया  है  कि  उसके  पास  उपलब्ध  सूचना  के

 बकों  ने  अभी  तक  इन  केन्द्रों  में  भ्रपपी  शाखाएं  नहीं  खोली  भारतीय  रिजवं  बैंक
 इन  बेंकों  से  वतंमान  नीति  को  शेष  अवधि  के  प्राबंटित  केन्द्रों

 मे ंविभिन्‍न  चरणों  में  शाब्ाएं
 खोलने  के  लिए  कहा  है  :

 केन्द्र  का  नाम  जिले  का  नाम  प्राबंटिती  बैंक  का  नाम

 1.  फोदोंग  नाथ  सिक्किम  भारतीय  स्टेट  बेंक

 2.  दिक्‍चू  त्देव  त्तदेव

 3.  मझलितर  ईस्ट  सिक्किम  तदंब

 4.  पाकयोंग  तदेब  तदेव

 5,  रेहनाक  तदेव  सेंट्रल  बंक  ब्राफ  इंडिया

 6.  लेगचिप  वेस्ट  सिक्किम  तदेब

 7.  मंगलबारे  तद॑ब  तदेव
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 कश्मरर  में  ऊनों  कपड़े  कए  संदर्घन

 51,  प्रो०  सेफुदौन  सोज  :  क्या  वस्त्र  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कश्मीर  में  ऊनी  कपड़  के  संवर्धन  के  लिए  कौन  से  कदम  उठाए  गए  भ्ौर
 यदि  तो  उनका  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एस०  कृष्ण  :  तथा  जम्मू  तथा  कश्मीर
 में  ऊनी  वस्त्रों  के  संवर्धन  के लिए  28,212  तकुओं  तथा  32  विद्युतकरघों  की  क्षमता  के  17  झ्रावेदन
 पत्र  अनुमोदित  किए  गए  ऊनी  धागे/फैब्रकों  की  प्रोसेसिंग  के  लिए  पुलवाना  में  ऐ  प्रोसेस  ग्रह  की
 स्थापना-के  लिए  जम्मू  तथा  कश्मीर  राज्य  सरकार  द्वारा  प्रस्तुत  किया  गया  प्रस्ताव  भी  167.37
 लाख  रुपए  की  अनुमानित  लागत  पर  कर  दिया  गया

 *

 बिहार  में  बेंक  भ्रधिकारियों  के  कदाचार  के  मामले

 52,  श्री  कालो  प्रसाद  पॉरडेय  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  में  विभिन्‍न  बेंकों  में  जनवरी  से  3  1987  तक  की  प्रवधि  के
 दौरान  रिश्वतखोरी  भ्रौर  गोलमाल  के  मामलों  में  कितने  अधिकारी  शामिल  पाए  गए  धर  उनमें  से
 कितसे  अधिक  रियों  के  विरुद्ध  कायंवाही  की  गयी  कितने  भ्रधिकारियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  है
 तथा  कुल  कितनी  धनराशि  का  गोलमाल  किया  गया  है  और  उनसे  बरामद  हुई  धनराशि  का
 ब्यौरा  क्‍या  है

 श्रष्टाचार/भ्रष्ठ  आचरणों  के  दोषी  पाये  गये  भ्रधिकांरियों  का  ब्यौरा  क्या  झौर

 उन  बैंक  भ्धिकारियों/कमंचारियों  की  कुल  संख्या  कितनो  जिनके  विरूद्ध  केन्द्रीय
 जाँच  ब्यूडो  जोंच  कर  रहा  है  और  31  1987  तक  सरकार  को  कुल  कितने  मामलों  की
 जांच  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  जाने  की  संभावना  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  जनादंन  :  भारतीय  रिजवं  बैक  ने  सूचित
 किया  है  कि  बंक  गबन  आपराधिक  विश्वास  इनाम  या  रिश्वत  लेकर  ऋण  सुविधाएं
 धोखाधड़ी  से  चैकों  प्रादि  की  भुवाई  लेखा  पुस्तकों  में  हेस-फेर  या  जाली  खातों  के  माध्यम  से

 संपत्ति  का  ठगी  झ्लौर  जालसाजी  विदेशी  मुद्रा  के  लेन-देनों  में

 मितताएं  और  भ्रष्ट्रानार  की  प्रन्य  गतिविधियों  सहित  घोश्वाश्वढ़्ी  के  सभी  मामलों  की  सूचना  देते  हैं  ।
 भारतीय  रिजवं  बेंक  ने  भ्रागे  सूचित  किया  है  कि  पहली  1987  से  30  1987  की
 ग्रवधि  के  दौरान  सरकारी  क्षेत्र  के  बेंकों  द्वारा  भारतीय  रिजवं  बंक  को  दी  गई  भारत  में  हुई
 घड़ियों  के  मामलों  कौ  कुल  घटना  की  तारीख  चाहे  कुछ  भी  नीचे  दी  गई  हैं  :-.

 घोखाधड़ियों  की  संख्या  अन्तगंत  राशि
 रुपये

 95]  14,58
 या
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 भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  बताया  है  कि  धोखाघड़ी  के  मामलों  से  संबंधित  झांकड़ों  का  समेकन
 करने  की  वतंमान  प्रणाली  से  राज्य-वार  सूचना  प्राप्त  नहीं  होती  है  ।

 ॥

 भारतीय  रिजवं  वेंक  ने  सूचित  किया  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  बंकों  से  प्राप्त  सूचना  के

 अनुसार  1-1-87  से  30-6-87  तक  की  अवधि  के  दौरान  दोषी  कमंचारियों  की  कुल  जिनके
 विरुद्ध  घोखाघड़ी  और  भ्रष्टाचार  के  मामलों  में  श्रन्तग्रंस्त  होने  पर  कारंबाई  की  गई  नीचे  दी
 गई  है  :--

 (30-6-87

 धोखाघड़ी  पअ्रंष्टा चर

 ।.  घोखाघड़ी  के  झ्रारोप  में
 दोष  सिद्ध  कमंचारियों  की  संख्या  46  न+

 2.  बड़े/छोटे  दण्ड  प्राप्त  कमंचारियों
 की  संख्या  370  275

 3.  उपयक्‍त  (2)  में  बरखास्त/पसेवा-
 मुकत/निकाले  गए  कमंचारियों  की

 संख्या  137  53

 4.  उन  कर्मचारियों  की  संख्या  जिनके
 विरुद्ध  विभागीय  कारंवाई  लम्बित

 है  ।  882  370

 «  उन  कर्मचारियों  की  संख्या  जिनके
 विरुद्ध  अदालत  में  मुकदमा
 लम्बित  है  ।  2176  1731

 Wa

 सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  प्लौर  यथा  उपलब्ध  सूचना  सभा  पटल  पर  रख  दो

 जाएगी  ।

 भारत-फ्रांस  व्यापार  वार्ता

 53.  श्रोमती  एन०पौ०  झाँसी  लक्ष्मी  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1987  से  पेरिस  में  भारत-फ्रांस  व्यापार  वार्ता  हुई  भौर

 यदि  तो  वार्ता  की  मुख्य  बातें  क्‍या  हैं  श्रौर  उसके  क्या  परिणाम  निकले  ?

 व  णिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  पंत्रो  प्रिय  रंजन  :  जी  भारत-फ्रांस

 संयुक्त  समिति  के  भ्धिवेशन  का  छठा  सत्र  पेरिस  में  26  से  29  1987  को  हुग्ना  था  ।
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 इस  अधिवेशन  में  कृषि  तथा  परिवहन  जैसे  क्षेत्रों

 से  संबंधित  विशिष्ट  परियोजनाश्रों  में  क्षेत्रीय  सहयोग  के  अतिरिक्त  मुख्यतः  द्विपक्षीय  व्यापार  में

 प्रसंतुलन  को  कम  दोनों  देशों  के  बीच  श्रौद्योगिक  और  प्रौद्योगिकीय  सहयोग  बढ़ाने  तथा

 संयुक्त  भनुसंघान  व  विकास  सहयोग  बढ़ाने  में  सहायता  देने  के  उपायों  पर  परिचर्चा  हुई  ।

 कार्यकारी  पूंजी  के  लिए  बेंक  ऋण

 54.  श्री  बो०  एस  ०  बिजयराघवन  :  क्या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सुविधा-विहीन  बर्गों  के लाभ  के  लिए  उपकरणों  की  खरीद  प्यौर  का्यंकारी  पूंजी
 हेतु  ऋण  उपलब्ध  कराने  के  संबंध  में  कोई  योजना

 वर्ष  1986-87  के  दौरान  केरल  में  इस  योजना के  श्रन्ततंत  बैंकों  के  माध्यम  से  कुल
 कितनी  घनराशि  के  ऋण  वितरित  किए  और  ॥

 राज्य  में  इस  योजना  के  अंतर्गत  लाभ  प्राप्त  करने  बाले  व्यक्तियों  की  संख्या

 कितनी

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :
 से  समन्वित  ग्रामोश

 विकास  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  को  स्वरोजगार  देने  भौर  शहरी  गरीबों  को  स्वरोजगार

 देने  आदि  ज॑सी  ऋणों  से  जुड़ी  सभो  योजनाओं  में  न  केवल  उपस्कर  खरीदने  के  लिए  बल्कि

 शील  पूंजी  के  लिए  भी  ऋण  देने  की  परिकल्पना  की  गई  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  दी  गई

 सूचना  के  1986-87  के  दौरान  केरल  में  इन  योजनाओं  के  कार्य-निष्पादन  के  झकिडि  नीचे
 दिए  गए  हैं  :--

 योजना  सहायता  प्राप्त  रुपये )
 व्यक्तियों  की  संड्या  राशि

 समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  143399  4189  .60

 शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  की
 स्वरोजगार  योजना  11456  1867.23

 शहरी  गरीबों  की  स्वरोजगार

 योजना  10504  390.74
 वि

 वाणिज्यिक  बैक  संयुक्त  ऋण  भी  प्रदान  करते  प्र्थात्‌  वे  भारतीय  रिजवे  बंक  ढ्वारा

 तैयार  की  गई  संयुक्त  ऋण  योजना  के  प्रन्तगंत  उपस्करों  की  खरीद  झौर  कार्यशील  पूंजी  के  वास्ते

 एक  ही  ऋण  भी  देते  1986-87  के  संयुक्त  योजना  के  अन्तगंत  केरल  में  460783

 हिताधिकारियों  को  2337.41  लाख  रुपए  का  संवितरण  किया  गया  ।

 ससालों  से  आय

 55,  भरी  के०  कुन्जस्थु  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1986-87  के  दौरान  विभिन्‍न  मसालों  के  निर्यात  से  प्रत्येक  मसाले  से
 कितनी

 झाय
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 क्‍या  पिछले  वर्षों  में  इन  मसालों  से  होने  वाली  भ्राय  में  लगातार  कमी  प्राई

 यदि  तो  उसके  मुख्य  कारण  क्या  भ्रौर

 इनका  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  क्या  उपचारात्मक  उपाय  किये  गये  हैं  ?
 क्री

 ह  वाणिज्य  मंत्रतलय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  :  एक  विवरण
 सलग्न

 से  मसालों  के  कुल  निर्यात  का  मूल्य  कुछ  वर्षों  से  बढ़  रहा  है  लेकिन  1986-87
 में  मध्य  पूर्व  में  अवशेष  स्टाक  कम  मांग  उत्पादन  में  गिरावट  भ्राने  तथा  भ्रधिक  कीमतों
 के  कारण  इलायची  के  निर्यातों  में  मामूली  गिरावट  भ्राई  ।  रारकार  मसालों  के  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए
 विभिन्न  उपाय  कर  रही  है  जिनमें  शामिल  नकद  मुआ्लावजा  सहायता  श्रायात
 इलायची  पर  हवाई  भाड़  में  सहायता  तथा  पश्चिम  उत्तर  संयुक्त  राज्य  भ्रमरीका
 तथा  कनाड़ा  में  अभ्रन्य  विपणन  संवर्धन  योजनाएं  आदि  ।

 विवरण

 वित्तीय  वर्ष  1986-87  में  भारत  से  मसालों  का  निर्यात
 ॥

 टन--मूल्य  करोड़

 19६6-87

 बस्तुएਂ  मात्रा  .  मूल्य

 काली  मिर्च  36879  199.15

 छोटी  इलायची  1447  18.50

 सूखी  लाल  मिर्च  4029  4.49

 सोंठ  4742  5.55

 हल्दी  18744  18.48

 करी  पाउडर  2575  3.91

 श्रन्य  मसाले  10933  12.45

 तेल  व  मसालों  के  भ्रीलियोरेसिन  437  14-75

 79786  -  277.28

 *ये  श्लोकड़े  भ्रभी  प्रनस्तिम  हैं  ।
 *

 ,  निर्वात  के  तैयार  किये  जाने  वाले  चाय  के  पैकेटों  में  मिलावट

 56.  भर  मोहम्भद  महफूज  अली  खां  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कंपा  करेंगे  कि  :
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 (७) SI BS DA  एफ

 (७)  चछप  दस  हैए  में  परशचण  को  निर्णात  किये  जाने-के  लिए  तैयार  किये  गये  चाय

 के  प्रनेक  पंकेटों  को  खोलकर  उनमें  कलकत्ता  से  जहाज  पर  लादने  से  पूव॑  भांडागार  में  मिलाबट  की

 गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  +
 क्‍या  सरकार  ने  इस  मामले  में  कोई  जांच  की  भौर

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  और  निर्यात  के  लिए  तैयार  किए  गए  चाग्न
 के  पैकेटों  में  मिलावट  करने  में  शामिल  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है/किये  जाने  का

 प्रस्ताव  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  प्रिय  रंजन  दासमुंशी  )  :  ओर  मैँसजे

 बालमेर  एण्ड  लारी  कम्पनी  लि०  सरकार  का  को  सरकारी  व्यापार  ईरान
 को  1400  मी०  टन  चाय  का  निर्यात  करता  कम्पनी  ने  मेसर्ज  मिलटन  दी  पैकेजिंग  एण्ड
 कन्सेलटेन्टस  प्रा०  लि०  कलकत्ता  की  सेवाएं  प्राप्त  की  जोकि  किराए  के  गोदाम  से  सेवाएं  प्रदान  कर

 रहा  जबकि  गनी  रेपिंग  और  लदान  से  पहले  निरिक्षित/अ्नुमोदित  मूल  चाय  के  वजन  तोलने

 का  कार्य  प्रगति  पर  एक  चाय  चेस्ट  अनजाने  में  नीचे  गिर  गई  भौर  खुलकर  बिखर  उस

 समय  मौके  पर  उपस्थित  कम्पनी  के  पर्यवेक्षक  ने  यह  पाया  क्रि  टूटी  चेस्ट  चाय  मूल  सेम्पल  की  चाय

 से  बहुत  घटिया  थी  ।  तंब  सभी  भ्रन्य  चेस्टों  की  जिन्हें  पहले  अनुमोदित  कर  दिया  गया  खोला

 गया  भ्रौर  प्रत्यक्षतः  ऐसा  लगा  कि  उसमें  कुछ  गड़बड़ी  की  गई  है  ।

 और  गार्डनरीच  पुलिस  स्टेशन  में  एक  पुलिस  मामला  दर्ज  किया  गया  मंसर्ज
 बालमेर  लारी  एण्ड  कम्पनी  लि०  ने  उन  सभी  चाय  के  लदान  को  जोकि  उपरोक्त  ठकेदार  के  गोदाम
 में  पहले  से  प्रनुमोदित  की  गई  तथा  जोकि  डाक  में  जहाज  से  भेजी  जाने  वाली  वापस  लौटाने
 झौर  रोकने  की  कांयेवाही  की  गई  कम्पंनी  ने  उपरोक्त  ठकेदार  के  गोदाम  में  संसाधित  सभी  चाय
 की  उसके  निर्यात  करने  से  पहले  जांच  करने  का  निर्णय  लिया  है  ।  झ्रायातक  संगठन  के  स्थानीय

 प्रतिनिधि  को  स्थिति  सै  प्रवगत  करा  दिया  गया  है  श्लौर  उसे  आश्वासन  दिया  मया  कि  यदि  मौजदा
 लदान  में  से  किसी  भी  चेस्ट  में  भरी  चाय  घटिया  किस्म  की  पाई  गई  तो  उसे  नि:शुल्क  बदल  दिया

 जाएगा  ।

 झानध्र  प्रदेश  के  क्षेत्रीय  ग्रामोण  बेकों  के  कमंचारियों  को  दिए  जा  रहे  लाभ  समाप्त  करना

 57.  ओ  सुरेश  कुरूप  :  क्या  वित्त  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भ्रांध्र  प्रदेश  के  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंकों  के  कमंचारियों  को  दिए  जा  रहे  वर्तमान  लाभों
 को  समाप्त  किया  जा  रहा  भ्रौर

 ह

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  :
 भ्रधिकारियों  के  मामले  में  कुछ  लाभ  समाप्त  किए  गए  हैं  क्योंकि  राज्य  सरकार  में  इस

 श्रेणी  के  पदघारियों  को  ये  लाभ  प्राप्त  नहीं  है  ।
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 आन्प्न  प्रदेश  में  क्षेत्रीय  प्रामीण  बैंकों  में  सुपरवाइलर

 58.  श्रो  सुरेश  कुरूप  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  ऋपा  करेंगे  कि  :

 श्रान्न्न  प्रदेश  में  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंकों  में  फील्ड  सुपरवाइजर  राज्य  सरकार  में  किस
 संवर्ग  के  बराबर  माने  जाते

 क्या  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  ने  फील्ड  सुपरवाइजरों  के  पद  का  दर्जा  नहीं  बढ़ाया  है  जबकि
 राज्य  सरकार  ने  बिना  श्रतिरिवत  कार्यभार  के  उसके  बराबर  के  संवग्ग  का  दर्जा  बढ़ा  दिया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मँत्री  जनाईंन  :  विस्तार  भ्रष्चिकारी
 ।

 और  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  ने  क्षेत्रीय  पर्यवेक्षक  के  पंद  का  स्तर  नहीं  बढ़ाया  है
 क्योंकि  राज्य  सरकार  के  विपरीत  क्षेत्रीय  पयंवेक्षकों  को  अतिरिक्त  काम  नहीं  दिया  गया  ।

 ु  फर्मो  को  निर्यात  के  लिए  प्रोत्साहन
 59,  चौधरी  राम  प्रकाश  :  क्‍या  बाणिज्म  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  एसोसिंएटिड  चेंम्बर  झ्रफ  कामस  एण्ड  इण्डस्ट्री  ने  विदेशी  मुद्रा  की  आय  में

 वृद्धि  करमे  के  विक्चर  से  सरकार  से  नियति  व्यापार  में  लगी  फर्मो  को  विशेष  प्रोत्साहन  दैने  का

 प्रनुरोध  किया  भौर

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वाणिज्य  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  और
 एसोसिएटिड  च॑म्बर  आफ  कामसे  एण्ड  इण्डस्ट्री  आफ  इन्डिया  ने  15  1987  को  हुई  “1990
 तक  निर्यात  दुगुने  विषयक  कार्यशाला  के  लिए  अपने  पृष्ठभूमि  पत्र  में  भारत  के  निर्यातों  को

 बढ़ाने  के  कुछ  सुझाव  दिए  थे  ।  इन  सुझावों  पर  विधिवत  विचार  किया  गंया  और  ऐसा  महसूस  किया
 गया  कि  मौजूदा  नीति  ढ़ांचा  दी  गई  प्रश्चिकांश  व्यावहारिक  सुझावों  प्र  कारंवाई  करने  के  लिए
 पर्याप्त  है  ।

 सोमा  शुल्क  अधिकारियों  द्वारा  तस्करी  के  सामान  का  जब्त  किया  जाना

 60.  श्री  मोहनभाई  पटेल  :

 श्री  कालो  प्रसाद  पांडेय  :  क्या  विश्त  मस्त्रो  यह  बताने  की  कृषा  करेगे  कि  :

 क्या  गत  तीन  वर्षी  में  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डों  पर  सीभा  शुल्क  श्रधिकारियों  द्वारा
 जब्त  किए  गएं  सामान  का  वर्षवार  ब्यौरा  क्‍या

 इस  श्रवध्ि  में  कुल  कितनी  मात्रा में  सोना  जब्त  किया

 क्‍या  देश  में  काफी  अधिक  मात्रा  में  तस्करी  से  सोना  लाया  जा  रहा

 यदि  तो  हवाई  प्रड्डों  पर  तस्करी  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  और

 जब्त  किए  गए  सामान  का  निपढान  किस  प्रकार  जिया  जा  रहा  है  ?
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 वित्त  सन्‍्त्रालय  में  व्यय  विमाग  में  राज्य  मंत्रो  के०  :  वर्ष  1985,
 1986  श्रौर  1987  के  दौरान  देश  में  श्रन्तरराष्ट्रीय  हवाई  अड्डों  पर  सीमा  शुल्क
 प्राधिकारियों  द्वारा  भ्रभिगृहीत  माल  के  ब्यौरे  इस  प्रकार  हैं  :--

 वस्तुएं  1985  )86  1987

 सोना  24,53  23,67  19.80

 चड़ियाँ  1.79  2.10  2.21

 संश्लिष्ट  फंब्रिक  1.02  1.22  0.53

 खतरनाक  ओऔषधियां  4.71  1.50  1.98

 भारतोय/विदेशी  मुद्रा  2.96  2.99  2.74

 श्रन्य  5.50  6.10  5.77

 जोड़  40.51  37.58  33.03

 वर्ष  1985,  1986  और  1987  के  दौरान  बंतर्राष्ट्रीय  हवाई  अडडों
 सहित  देशभर  में  सीमा  शुल्क  अधिनियम  के  तहत  भ्रभिगृहीत  सोने  की  कुल  मात्रा  इस  प्रकार  है  :--

 वर्ष  मात्रा

 1985  2525

 1986  2174

 1987  1497

 सरकार  को  प्राप्त  रिपोर्टों  श्रौर  किए  गए  अभिग्रहणों  से  यह  पता  चलता  है  कि  सोना
 देश  में  तस्करी  के  आक्ंण  की  वस्तु  बनी  हुई  है  ।

 देशभर  में  तस्करी  निवारण  प्रभियान  को  तेज  कर  दिया  गया  देश  में  तस्करी  को
 रोकने  शौर  उसका  पता  लगाने  हेतु  देश  भर  खासकर  समुद्र  तट  क्षेत्रों  भू-सीमा  क्षेत्रों  और  हवाई
 अडडों  के  सुगम्य  क्षेत्रों  मे ंतस्करी  निवारण  तंत्र  सतर्क  रहता  प्रत्याधुनिक  तस्करी  रोधो  उपकरणों
 जेसे  धातु  एक्सरे  मशीनों  का  उपयोग  यात्रियों  क ेशरीर  और  उनके  प्सवाब/कार्गों  में  छिपाए
 हुए  सोने  को  रोकने  तथा  उसका  पता  लगाने  के  लिए  किया  जाता  देश  में  तस्करी  को  रोकने  श्ौर
 उसका  पता  लगाने  में  सभी  संबंधित  एजेन्सियों  के  साथ  घनिष्ठ  तालमेल  रखा  जाता

 (8)  निपटान  के  लिए  तैयार  जब्तशुदा  माल  की  कतिपय  श्रेणी  के  निपटान  के  तरीके
 निम्नलिखित  हैं  :--

 (४)  सोना  और  चांदी  को  टकसाल  में  आर  विदेशी  मुद्रा  को  भारतीय  रिजवं  बैंक  के

 पास जमा करा दिया जाता है ; 66
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 (४)  तिजारती  माल  की  बिक्री  नीलामौ/टंडर  से  की  जाती

 (iii)  उपभोक्ता  माल  की  बिक्री  एन०  सी०  सी०  सैनिक/प्रद्ध॑  पुलिस  केंटीनों
 प्रादि  सहित  पंजीकृत  सहकारी  समितियों  के  महासंघों  के  जरिए  जनता  को
 की  जाती  है  ।

 (५)  भादि  से  छोटे-छोटे  ढेरों  में  प्रभिगहीत  भलग-भलग
 झौर  विविध  माल  की  खुदरा  बिक्री  सीमा  शुल्क  खुदरा  दुकानों  के  माध्यम  से
 जनता  को  की  जाती

 ज्ञाय  बोड  का  विशापन  पर  खर्च

 61.  श्री  मोहनभाई  पटेल  :  क्‍या  वाणिज्य  सनन्‍्त्री  यह  बताने  की  छपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षो  में  चाय  बोडं  द्वारा  विदेशों  में  टेलीविजन  भ्रौर  समाचार  पत्रों  में  विज्ञापन
 देने  पर  प्रति  वर्ष  कितना  ख्  किया

 उन  देशों  के  नाम  क्या  हैं  जो  भारत  से  चाय  का  श्रायात  कर  रहे  हैं  भर  उन  देशों  को
 प्रति  वर्ष  कितने  मूल्य  की  चाय  का  निर्यात  किया  जाता  भौर

 इस  व्यापार  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  भारतीय  चाय  को  प्रन्य  देशों  में  लोकप्रिय  बनाने

 हेतु  कया  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वाणिज्य  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  वासमु  :  चाय  बोड्ड  द्वारा  पिछले
 त्तीन  वर्षों  के  दौरान  विदेशों  में  टी०  बी०  भ्रौर  समाचार  पत्रों  में  विज्ञापन  पर  किया  गया  व्यय
 निम्नोक्त  भ्रनुसार  है  :--

 समतुल्य  भारतीय  रु०
 टीवी  समाचार  पत्र  विज्ञापन

 1984-85  1,86,519  18,12,546
 1985-86  2,21,730  14,81,706
 1986-87  31,98,130*  14,45,  577

 *  1986-87  में  मिस्र  में  भारतीय  चाय  प्रभियान  शुरु  करने  से  वृद्धि  ।

 सामान्यतः  लगभग  80  देश  भारत  से  चाय  का  प्रायात  कर  रहे  इन  प्रमुख  देशों  के
 नाम  यू०  के०  श्रायरिश  पश्चिम  सोवियत

 पूर्व  यू०  एस०
 यू०  ए०  जाडंन  सऊदी
 ए०भ्ार  भ्रास्ट्रेलिया  प्रौर
 च्यूजीलेण्ड  ।

 पिछले  तीन  वित्तीय  वर्षों  के  दौरान  देशों  को  निर्यात  की  गई  चाय  का  मूल्य  मिम्नोक्त
 पनुसार  है  :--
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 1984-85  771.39  करोड़  र०

 1985-86  86  647.98  करोड़  रु०

 1986-87  619.23  करोड्ठ  रु०  *

 बाय  के  हमारे  निर्यातों  को  बढ़ाने  के  लिए  हाल  ही  के  वर्षों  मे ंकिए  गए  कुछ  महत्वपूर्ण
 उपाय  निम्नौकत  भनुसार  हैं  :--

 (1)  सभी  चाय  निर्यातों  पर  50  प॑से  प्रति  कि०  ग्रा०  की  उत्पाद  शुल्क  में  छूट  ।

 (2)  पैकेटों  में  जा  रही  चाय  पर  उत्पाद  शुल्क  में  छूट  के  साथ-साथ  चाय  पैकेटों  पर  शुल्क  ।

 (3)  पैकेट  चाय  थैलों  तथा  इन्सटांट  चाय  के  लिए  भ्रधिक  नकद  मुग्नावजा  सहायता  ।

 (4)  चाय  के  थैलों  में  इस्तेमाल  किए  जाने  वाले  फिल्टर  पेपर  पर  सीमा-शुल्क  समाप्त
 करना  ।

 (5)  चाय  के  थेलों  पर  उत्पाद  शुल्क  की  छूट  मुख्यतः  निर्यातों  के  लिए

 (6)  बिदेश  में  विशिष्ट  कम्पनियों  द्वारा  विज्ञापन  झौर  संवर्धन  क ेलिए  एफ»  झ्रो०  बी०  के
 10%  तक  की  वसूली  का  प्रावधान  करना  1987)

 (7)  ब्राण्ड  संवधंन  निधि  योजना  तथा  गोदाम  उपदान  योजना  के  श्रन्तगंत  पैक्केट  चाय  के
 निर्यातकों  को  सहायता  ।

 (8)  देश  में  पेकेट  चाय  उत्पादन  आधार  विस्तृत  करने  के  लिए  पेकेजिंग  क्षमता  बनाने
 के  लिए  नये  पंकेट  निर्माताश्रों  को ऋण  देने  के  लिए  एक  योजना  शुरू  करना  ।

 (9)  चाय  के  निर्यात  के  लिए  कुछ  देशों  के  साथ  द्विपक्षीय  प्रबंध  ।

 (10)  मूल्य  वध्चित  रूप  में  निर्यात  के  लिए  कच्चे  माल  का  प्रायात  के  लिए.आयात  प्रतिपूर्ति  ।

 (11)  चाय  बोडं  के  संवधंनात्मक  कार्यकलापों  में  शामिल  हैं  :--

 चाय  परिषदों  द्वारा  व्यापक  संव्र्धंश  कार्यक्रम  भारत  इस  समय  यू०
 पश्चिम  कनाडा  ओर  भश्रास्ट्रेलिया  के  चाय  परिषदों  का
 सदस्य  है  ।

 मिस्र  भ्रौर  सकदी  परब  में  एक  राष्ट्रीय  प्रभियान  तथा  बोड्ड  के  विदेश  अधिकारियों
 द्वारा  अन्य  एक  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  ।

 भारतीय  निर्यातकों  को  संवर्धनात्मक  प्रचार
 स्टोर  में  प्रदर्शन  के  जरिए  विदेश  में  भारतीय  चायको  चलती-फिरती
 चाय  बैन  मेलों  झौर  प्रदर्शनियों  में  भाग  लेना  आदि  ।

 यू०  के०  के  बाजार  में  दाजिलिन  लोगों  बप्रत्िधान  चालूकर  भारतीय  चाय  की
 क्वालिटी  की  विशेषता  बताना  ।
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 कच्चे  पटसन  का  समर्थन  मूल्य
 /  62.  श्री  चिन्तामणि  जेना  :  कया  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 )  क्‍या  सरकार  ने  कच्चे  पटसन  का  समथन  मूल्य  निर्धारित  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 समर्थन  मूल्य  किस  आ्राधार  पर  निर्धारित  किया

 क्या  उत्पादक  और  ग्रधिक  मूल्य  की  मांग  कर  रहे  भौर

 यवि  तो  इस  पर  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया

 वस्त्र  मन्त्रालय  में  उप  मन्‍्त्री  एस०  कृष्ण  :  झौर  जी  हां  ।  1987-88
 के  मौसम  के  लिए  कलकत्ता  में  राज्यों  से  कलकत्ता  ग्रेड  के  कच्चे  पट्सन  की

 कानूनी  न्यूनतम  कीमत  334.50  रु०  प्रति  क्विंटल  निर्धारित  की  गई  है  जबकि  1986-87  के  मोसम
 में  308:50  रु०  प्रति  क्विटल  कीमत  थी  ।

 कृषि  लागत  झौर  कीमत  आयोग  ए०  सी०  की
 सम्बन्धित  योजना  आयोग  के  विचारों  आदि  सहित  सम्बद्ध  कारणों  को  ध्यान  में  रखने  के
 बाद  कच्चे  पटसन  के  विभिन्न  प्रेडों/किस्मों  की  कानूनी  न्यूनतम  कीमत  निर्धारित  करती  भ्रपनी
 सिफारिशें  प्रतिपादित  करते  समय  सी०ए  «सी  ०पी०  विभिन्‍न  संघटकों  पर  विचार  करता  है  जिनमें
 शामिल  उत्पादन  की  मांग  और  पूर्ति  अन्तर-उपज  कीमत  ऊन्‍नत
 प्रौद्योगिकी  अपनाने  तथा  उत्पादन  को  अ्रधिकतम  बढ़ाने  के  लिए  उत्पादकों  को  प्रोत्साहन  देसे  को
 आवश्यकता  शेष  श्रथंव्यवस्था  पर  कीमत  नीति  के  संभावित  प्रभाव  आदि  आदि  ।

 और  (8)  जी  यह  नोट  किया  जा  सकता  हैं  कि  सी०  ए०  सी०  पी०  की
 सिफारिशों  सहित  सभो  सम्बद्ध  संघटकों  श्रादि  पर  विचार  करने  कै  बाद  सरकार  कच्चे  पटसन  की

 कानूनी  न्यूनतम  कीमतें  निर्धारित  करती  है  ।

 एल्यूमिनियं्र  का  आपात

 63.  श्री  बिन्तामणि  जेना  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  किस  देश  से  और  किस  दर  प्रर  कितनी  मात्रा  में

 ऐल्यूमिनियम  का  आयात  किया

 क्‍या  सरकार  खनिज  और  घातु  व्यापार  निभम  को  ऐल्यूमिनियम  के  ग्रायथात  कै  लिए
 कोई  राज  सहायता  देती  है  ताकि  उत्पाद-शुल्क  ढांचे  में  असंग्रतियों  परं  विचार  किये  बिना  स्वदेशी

 धातु  की  तरह  इसका  विपणन  किया  जा  और

 क्‍या  सरकार  को  इस  संबंध  में  कोई  ग्रभ्यावेदन  मिले  हैं  श्रौर  यदि  तो  तत्संबंधी
 ब्योरा  क्‍या  है  ?

 वाणिज्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  एम  ०एम०टी०सी  ०  द्वारा
 1985,  1986  तथा  1987  1987  के  वौंरान  श्रायात्‌  किए  गए  एल्यूमिनियम  की  मात्रा
 तथा  मूल्य  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  हो  नहीं  उठता  ।
 69



 6  1987 अन्मों  कै  उत्तर

 99६८६

 59%8

 घ्ध्व्क्क

 085६

 2567८

 ble

 800५

 जा

 न+

 ना

 ना

 (७1310

 ८966

 ६6४

 ६900

 0८

 0000

 9

 शा

 ने

 न

 ना

 हम

 ८५६

 ना

 ना

 ना

 ना

 फे

 679

 जा

 ता

 या

 जा

 ४

 000

 न

 न

 न

 न

 छ़ड

 000६

 धा६

 000८

 न+

 न

 ६६

 ना

 ट्ष्

 056

 ना

 ता

 रे

 जय

 न

 न

 9992

 9८"8

 08८5

 घ्ध्न

 000

 $(#?

 28"५

 0007

 ४9३४

 000८.

 8८८

 809

 गा

 099

 ब््जजत्त5्533+++ै+_+

 7

 ्््+5ै &
 ०४

 :

 है
 ४2

 ४4४
 :

 नि

 टन
 आती

 तो
 चना

 ७४७४2]

 (४

 4४

 92॥03

 (६
 (४

 2228५)

 22203

 १0



 *  15  1909  प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर

 रेशे  के  निर्यात  पर  प्रतिबंध  लगाने  का  प्रस्ताव

 64,  भरी  गुरूदास  कामत  :

 श्री  मुरलीधर  भाने  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  ने  सोदियत  संघ  के  अलावा  अन्य  देशों  को  रेशे  का  निर्यात
 करना  शुरू  कर  दिया

 रेशे  के  बजाय  कपड़ा  तथा  सिले  सिलाये  बस्त्रों  जेसे  वधित  उत्पादों  के  निर्यात  के  बारे
 में  सरकार  की  क्या  नीति

 विशेषकर  सोवियत  संघ  और  अन्य  समाजवादी  देशों  को  कपड़ा  भोर  सिले  सिलाये
 बस्त्रों  का  निर्यात  करने  के  लिए  कौन  से  प्रयास  किए  जा  रहे  भौर

 क्या  सरकार  का  इस  दौरान  रेशे  के  निर्यात  पर  प्रतिबंध  लगाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एस०  कृष्ण  :  जी

 टिउडल  क्षमता  की  उपयोगिता  में  सुधार  लाने  तथा  विदेशी  मुद्रा  श्रजंन  की  दृष्टि  से

 सूती  यान॑  के  निर्यात  की  भ्रनुमति  दी  जाती  सूती  यान॑  का  निर्यात  इस  लिए  किया  जाता  है
 क्योंकि  इसके  लिए  बाजार  उपलब्ध  है  जैसे  के  कपड़े  तथा  सिले-सिलाये  परिधानों  के  लिए  बाजार
 उपलब्ध

 भारत  का  सोवियत  संघ  तथा  श्रन्य  समाजवादी  देशों  के  साथ  वस्त्र  व्यापार  प्रति  वर्ष
 निर्धारित  किए  गए  उद्योग  योजना  प्रावधानों  द्वारा  संचालित  होता  व्यापार  वार्ताओ्रों  क ेसमय
 यह  प्रयत्न  किए  जाते  हैं  कि  भ्रधिक  प्रावधानों  के  लिए  किए  गए  तथा  इन  देशों  को  प्रावधानों  के
 अनुसार  मात्रा  उठाने  के  लिए  मनाया  इसके  अतिरिक्‍त  वस्त्र  निर्यात  संवंधन  कार्य  करती  है
 जैसे  मेलो  से  भाग  व्यापार  प्रतिनिधिमंडल  भेजना  तथा  इन  देशों  में  विक्रेता-क्रेता  बैठकों  का
 ग्रायोजन  करता

 इस  समय  सरकार  के  पास  सूती  यान॑  के  निर्यात  पर  रोक  लगाने  का  कोई  प्रस्ताव
 नहीं

 याने  और  कपड़े  का  उत्पादन

 65.  श्री  गुरूदास  कामत  :  क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1984-85  की  तुलना  में  वर्ष  1986-87  के  दौरान  गरम  कपड़े  का  कुल  कितना
 उत्पादन  हु

 वर्ष  1986-87  के  दौरान  कपड़े  से  कुल  कितनी  प्राय  हुई
 वर्ष  19  6-87  के  दौरान  कपड़ें  के  निर्यात  से  कुल  कितनी  आय  हुई  और

 क्‍या  सरक्रार  का  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  और  अधिक  मोटा  कपड़ा  देने
 का  विचार  है  ?

 वस्त्र  मन्त्रालय  में  उप  मनन्‍्त्री  एस०  कृष्ण  :  1984-85  के  दोरान  1382
 मिलियन  कि०  ग्रा०  के  मुकाबले  1986-87  में  याव॑  का  कुल  उत्पादन  1471  मिलियन  कि०  ग्रा०
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 कपड़े  का  उत्पादन  1984-85  में  12014  धिलियन  मोटर  के  मुकाबले  1986-87  में  12777
 मिलियन  मीटर  रहा  ।

 1986-87  के  दौरान  वस्त्र  उद्योग  से  सूती  तथा  मानव  निमित  बंस्त्र  के  उत्पादन  से
 535  करोड़  रुपये  का  कुल  उत्पादन  शुल्क  इकट्ठा  किया  गया  ।

 कयर  तथा  हल्तशिल्य  को  छोड़कर  1986-87  के  दौरान  वस्त्र  निर्यात  से  2580

 करोड़  र०  की  कुल  गाय  हुई  ।

 इस  वर्ष  के  उत्पादन  लक्ष्य  के  श्रलावा  नियमित  तथा  जनता  कपड़े  के  उत्पादन
 के  लिए  अतिरिक्त  मात्रा  ग्राबंटित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 सशस्त्र  सेना  घुश्वालय  में  सहाय  क्ों  को  वरोबता  का  निर्धारण

 66.  श्रो  कृष्णव  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  सशस्त्र  सेना  मुख्यालय  में  सिविल  सेवा  के  सहायक  ग्रेड  में  विभागीय  भौर  सीध

 भर्ती  वाले  सहायकों  की  वरीयता  के  संबंध  में  विवाद  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  दिनांक  25  प्रप्नं
 को  दिए  गए  फैसले  से  हल  हो  गया

 यदि  तौ  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  17  1987  को  दिए  गए  इस  निदेश  की

 दष्टि  से  कि  वरीयता  निरंतर  स्थापंता  सेवा  के  झ्राधार  पर  निर्धारित  की  इस  मामले  की

 भ्रद्यतन  स्थिति  क्‍या

 क्या  इस  सारे  मामले  की  पुनरीक्षा  के कारण  सहायक  सिविलियन  स्टाफ  ब्रधिकारियों

 की  पुनरीक्षित  वरीयता  सूची  में  भी  विलम्ब  हो  इहाःहै  झौर  इस  विलम्ब  के  कारण  सेटानिवत्त
 होने

 वाले  कई  प्रधिकारियों  की  पदोन्‍नति  नही  हों  पा  रही  भ्रौर

 सरकार  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठा

 रही  है  !

 रक्षा  मंन्त्रालल  में  रक्षा  उत्पादन  और  पूति  विभ:ग  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बी०  :

 नहीं  ।  इस  निर्णय  के  बाद  माननीय  केन्द्रीय  प्रशासनिक  न्‍्यायाधिकरण  ने  इस  मामले  में
 झपना  निर्णय  22  अगस्त  1986  को  दिया  ।  इस  संबंध  में  माननौय  उच्चतम  न्यायालय  ने

 17  1987  झौर  10  1987  को  आदेश  दिए  ।

 उच्चतम  न्यायालय  के  25  1985  और  केन्द्रीय  प्रशासनिक  न्‍्याथाधिकरण  के  22

 1986  के  निर्णय  के  अनुसार  जारी  की  गई  सहायकों  की  वरीयता  सूची  में  उच्चत्तम  न्यायालय

 के  दिनांक  17  1987  के  आदेश  के  बाद  पुनः  संशोधन  कियां  गया  ।  इसे  8  1987  को

 जारी  किया  गया

 नहीं  ।  न्यायालय  के  निर्णय  पर  प्राधारित  सहायक  सिविलियन  स्टाफ  प्धिकारियों
 में  से  पदोन्‍नत  होने  वाले  अधिकारियों  की  वरीयता  निर्धारित  कीं  जा  चुकी  है  और  उसे  2

 1987  की  टिप्पणी  सं  ०  ए/05[]/रिब्यू  पैनल्स  77-78  से  ए०  झ्ो०  के  अन्तंगंत

 झधिसूचित  किया  जा  चुका  है  ।

 इस  संबंध  में  तिम्तलिखित  कारंवाई  पहले  ही  की  जा  चुकी  है  :--
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 (1)  सशस्त्र  सेना  मुख्यालय  सिविल  सेवा  के  सहायकों  की  संशोधित  वरीयता  सूची  8
 1987  को  जारी  की

 (II)  बषं  1977-78  से  1986-87  तक  विभागीय  पदोन्नति  समिति  के  लिए  संहायक
 सिविलियन  स्टाफ  पश्रधिकारियों  के  ग्रेड  में  स्थानापनन  पदोन्नति  के  लिए  सहायकों  के
 पैनलों  का  पुनरीक्षण  करके  उन्हें  प्रकाशित  कर  दिया  गया

 (77)  सहायक  सिविलियन  स्टाफ  अधिकारियों  में  से  पदोन्‍नत  होने  वाले  अधिकारियों  की
 पारस्परिक  वरोयता  निर्धारित  की  गई  और  उसे  जारी  किया  गया  ।

 (1५)  जिन  37  सहायक  सिविलियन  स्टाफ  अधिकारियों  भर्ती  वाले  के  नाम

 पुनरीक्षित  पैनलों  में  नहीं  है  उन्हें  भ्रब॒  सहायक  के  ग्रेड  में  पदावनत  कर  दिया  गया
 है  ।

 खनिज  ओर  धातु  श्यापार  निगम  द्वारा  सोना  भंडारण  संबंधो  नोति  बनाना

 67.  श्री  गुरुदास  कामत  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  खनिज  और  धातु  व्यापार  निगम  हारा  सोने  को  बिक्री  भ्लोर

 इसके  भण्डारण  के  संबंध  में  नई  नीति  बनाने  का

 यदि  तो  इस  संबंध  में  ब्यौरा  क्‍या  श्ौर

 इसे  कब  तक  लागू  किया.जाएगा  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  :  झोर  एम  एम
 टीसी  के  लिए  100%  निर्यातोन्मुख  स्वर्ण  आभूषण  काम्पलेक्सिज  में  स्वर्ण  ब्राभूषण  निर्माता  तथा
 निर्यातक  एककों  को  स्वर्ण  रिलीज  करने  और  उसका  स्टाक  करने  की  एक  योजना  प्रस्तावित  की  गई
 है  ।  योजना  के  झ्ननुसार  एक  विदेशी  सप्लाईकर्ता  को  एम०  एम०  टीसी०  द्वारा  स्टाक  करने  तथा  इन

 एककों  को  बेचने  के  लिए  स्वर्ण  उपलब्ध  कराना  निर्यातों  में  प्रयुक्त  स्वर्ण  की  मात्रा  की
 विदेशों  सप्लाईकर्ता  से  स्वर्ण  की  प्रचलित  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  कीमत  पर  स्वर्ण  की  खरीद  से  की

 जाएगी  ।

 योजना  जब  कभी  भी  ब्रनुमोदित  की  जाएगी  उसे  क्रियान्वित  किया  जाएगा  ।

 राष्ट्रीयक्ृत  बेंकों  को  शाखाएं  खोलने  के  लिए  लाइसेंस

 68,  प्रौ०  नारायण  चन्द  पराशर  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बतादे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कोई  कदम  उठाए  हैं  कि

 राष्ट्रीय  बेंक  अपने  बंकों  की  उन  नयो  शाखाए  खोलने  के  लिए  समुचित  कदम  उठाये  जिनको  खोलने
 के  लिए  वर्तमान  शाखा  लाइसेंस  नींति  के  श्रन्तग्रंत  उन्हें  लाइसेंस  दिए  गए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  हिमाचल  प्रदेश  राज्य  में  लाइसेंस  मंजूर  किए  जाने  के
 पश्चात  प्रत्येक  राष्ट्रीयकृत  बेंक  द्वारा  खोली  गयी  शाखाझ्नों  की  संब्या  कितनी
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 क्‍या  ऐसे  मामले  भी  प्रकाश  में  आए  हैं  जिनमें  किसी  बंक  दरा  हिमाचल  प्रदेश  में
 कोई  शाखा  खोलने  से  इंकार  किया  गया  हो  अथवा  श्रब  तक  कोई  भी  शाखा  खोली  न  गयी
 और

 ”
 (s)  यदि  तो  इसके  नाम  क्या  हैं  एवं  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  इन  बैंकों  के  विरुद्ध  भौर

 इन  शाखाओ्रों  को  जल्दी  खोलना  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  गए  हैं  ?

 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  और  भारतीय  रिजवं  बैक
 ने  सूचित  किग्ग  है  कि  लाइसेंस  जारी  करते  समय  बेंकों  से  उन  स्थानों  जिनके  लिए  उन्हें  लाइसेंस
 जारी  किए  गए  शाखाएं  खोलने  के  वास्ते  कारगर  कदम  उठाने  के  लिए  कहा  गया  भारतीय
 रिजवं  बंक  ने  बैंकों  से  यह  भी  कहा  है  कि  1985-90  की  वर्तमान  शाखा  लाइसेंसिंग  नीति  का  बाकी
 झवधि  के  दौरान  अलग-भ्रलग  चरणों  में  शाखाएं  खोली  जाएं  शोर  भ्रवधि-वार  शाखाएं  खोलने  की

 सूचो  भपने  क्षेत्रीय  कार्यालय  को  भेज  दी  जाएं  जिसके  अंतर्गत  वह  केन्द्र  श्राता  इसके
 शाखाएं  खोलने  की  प्रगति  की  निगरानी  के  वास्ते  भारतीय  रिजवं  बैंक  के  प्रत्येक  क्षेत्रीय  कार्यालय  में

 कृतिक  बल  गठित  किए  गए  हैं  ।

 भारतीय  रिजवे  बैक  ने  सूचित  किया  है  कि  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  ने  वर्तमान  नौति  के
 अंतर्गत  हिमाचल  प्रदेश  में  अब  तक  8  खोली  हैं  जिसका  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया

 केन्द्र  का  नाम  जिले  का  नाम  बेंक  का  नाम

 दभोटा  सोोलन  पंजाब  नेशशदः  बेंक

 मझवार  मंडी  तदेव

 बनखंडी  कांगड़ा  तदेव

 सुनही  तदेव  तदेव

 राह्न  कांगड़ा  तदैब

 दारिनी  त्तदेव  तदेव

 चामृंडा  तदंव  सेंट्रल  बेंक  आफ  इंडिया

 करचम  किन्नौर  पंजाब  नेशनल  बंक

 (a)  भौर  भारतीय  रिजवं  बैक  ने  सूचित  किया  है  कि  यूको  बैक  को  छोड़कर  किसी
 भी  बेंक  ने  हिमाचल  प्रदेश  में  शाखाएं  खोलने  से  इन्कार  नहीं  किया  यूको  बेंक  ने  वर्तमान  नीति
 के  प्रन्तगंल  हिमाचल  प्रदेश  में  उसे  भाबंटित  किए  गए  19  ग्रामीण  एवं  भ्रध॑ं  शहरी  केन्द्रों  में  शाखाएਂ
 खोलने  में  इस  आधार  पर  भझपनी  अ्समथंता  प्रकट  को  है  कि  भारत  वर्ष  में  उसकी  वर्तमान  शाखाओरों
 में  73  शाखाएਂ  पहले  से  ही  ग्रामीण  एवं  श्रध॑  शहरो  क्षेत्रों  में  हैं  श्रौर  इस  प्रतिशतता  को

 बढ़ाने  में  प्रशासनिक  एवं  झ्न्य  समस्याएं  पैदा  हो  भारतीय  रिजबं  बेक  ने  हिमाचल  प्रदेश
 के  इन  19  केन्द्रों  को  पभ्रन्य  बेंकों  को  प्रावंटित  कर  दिया
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 मेबिलीन  क्‍्लोराइड  के  आयात  पर  प्रतिबंध

 69,  भ्रो  वोलतसिह  जी  जदेजा  :  क्या  वाणिज्य  संत्रो  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  दिनांक  17-8-87  की  प्रधिसूचना  संख्या  2080  झ्ाई०  टी०  सी०
 एन०  )  /85-88  के  द्वारा  मेथिलींन  क्लोराइड  के  भ्रायात  पर  प्रतिबंध  लगा  दिया  भौर

 यदि  तो सरकार  का  झऔषधि  निर्माण  करने  वाली  इकाइयों  की  किस  प्रकार

 सहायता  करने  का  विचार  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  प्रिय  रंजन  दासमु  :  जी  हां  ।

 मंथिलीन  क्लोराइड  को  17  1987  से  सीमित  स्वीकार्य  मदों  की  सूची  में
 भ्रन्तरित  किया  गया  इस  मद  को  स्वदेशी  उपलब्धता  को  ध्यान  में  रखते  भ्रायातों  की
 आवश्यकता  की  स्वदेशी  उपलब्धता  झौर  अनिवायंता  का  पता  लगाने  के  बाद  वास्तविक
 प्रयोकताओ्रों  को  भ्रनुप्रक  लाइसेंस  जारी  करके  की  जाती  है  ।

 सोने  के  मूल्य  में  बद्ध
 70.  श्री  बो०  एल०  शलेश  :

 श्री  कालो  प्रसाद  पांडेय  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  हाल  में  घरेलू  बाजार  में  सोने  के  मूल्य  में  भारी  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 भारतीय  स्वर्ण  भंडार  में  नई  खानों  से  स्वर्ण  प्राप्ति  की  मात्रा  में  प्रत्येक  वर्ष  गिरावव
 श्राने  के  क्या  कारण  और

 कया  सरकार  ने  न  केवल  सोने  के  मूल्य  में  भारी  वृद्धि  को  रोकने  बल्कि  इसकी  घरेलू
 खपत  तथा  असामाजिक  कर  भ्रपवंचकों  द्वारा  जमाखोरी  एवं  खाड़ी  से  इसकी  तस्करी  श्रौर

 चोरी-छुपे  श्रायत  को  रोकने  के  लिए  भी  कोई  कदम  उठाए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  बो०  के०  :  हां  ।

 सोने  की  सप्लाई  में  उसकी  मौसमी  मांग  तथा  तस्करी-निवारण  उपाय  मूल्यों  में

 वृद्धि  होने  के  कारण  हो  सकते  हैं  ।

 श्रयस्क  के  ग्रेड  में  गिरावट  आने  के  साथ-साथ  मुख्य  रूप  से  सोने  के  भंडारों  के  धीरे-धीरे
 समाप्त  होने  के  कारण  केन्द्रीय  सरकार  के  सरकारी  क्षेत्र  के  एक  उपक्रम  भारत  गोल्ड  माइन्स
 लिमिटेड  के  सोने  के  उत्पादन  में  पिछले  कुछ  वर्षों  से गिरावट  श्राती  जा  रही

 चूंकि  सोना  एक  श्रनिवाये  जिन्स  नहीं  इसलिए  सरकार  ने  सोने  के  मूल्यों  में
 भ्रथवा  इसकी  खपत  और  जमाखोरी  को  रोकने  के  लिए  कोई  उपाय  करना  भ्रावश्यक  नही  समझा
 सरकार  ने  देश-भर  विशेष  रूप  से  तस्करी  के  सुगम  क्षेत्रों  में  तस्करी  को  रोकने  तथा  उसका  पता
 लगाने  के  लिए  तस्करी-निवारण  अभियान,तेज  कर  दिया  यात्रियों  के  पास  झौर

 कामों  में  उनके
 प्रसबाव  में  छुपाए  गए  सोने  का  पता  लगाने  के  लिए  एक्सरे  मशीन  जसे  आधुनिकतम
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 तस्करी-निवारण  उपकरणों  का  इस्तेमाल  किया  जाता  देश  में  तस्करी  को  रोकने  तथा  उसका
 पता  लगाने  के  लिए  केन्द्र  श्लरौर  राज्यों  की  सभी  संबंधित  एजेन्सियों  के साथ  घनिष्ठ  समन्वय  रखा
 जाता  है  ।

 राज्य  व्यापार  निगम  ओर  खनिज  एवं  घातु  व्यापार  निगम के  श्रध्यक्षों  के  रिक्त  पद

 71.  डा०  बो०  एल०  शलेश  :  कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राज्य  व्यापार  निगम  धौर  खनिज  एवं  धातु  व्यापार  निगम  के  भ्रध्यक्षों  के  पद  इस
 समय  रिक्त  पढ़े  हुए  श्रोर

 यदि  तो  इन्हें  कब  और  कंसे  भरा  जाएगा  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  :  जी  हां  ।

 पदों  को  यथा  संभव  शोघ्र  भरने  के  लिए  पहले  से  ही  कदम  उठाए  गए  हैं  ।

 यूरोपोय  आर्थिक  समुदाय  का  रेपसोड  का  प्रस्ताव

 72.  डा०  बो०  एल»  शेलेश  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  के  देशों  ने  श्रधिमान्य  ऋण  के  आधार  पर  भारत  को
 रेपसीड  का  प्रस्ताव  किया

 यदि  तो  कितनी  मात्रा  का  प्रस्ताव  किया  गया  है  तथा  इसका  जहाज  तक  निशुल्क
 मूल्य  कितना  धभौर

 सरकार  की  इस  संबंध  में  क्या  प्रतिक्रिया

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  प्रिय  रंजन  :  जी  नहीं  ।

 प्लोर  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 आयकर  छापे

 74.  श्रो  मुल्‍ला  पल्‍लो  रामचन्द्रन  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्राय  कर  विभाग  द्वारा  1  1987  से  30  1987  की  तिमाही  में
 राज्य-वार  कितने  व्यापारिक  घरानों  पर  छापे  मारे

 इस  पअ्रवधि  में  कुल  कितनी  मात्रा  में  कर  भ्रपवंचन  का  पता  और

 इस  अवधि  में  झायकर  अभ्रधिनियम  के  अन्तगंत  कितने  मामले  दर्ज  किए  गए  ?

 विस  मंत्रालय  सें  ड्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  बो०  के०  :  से  सूचना
 एकत्र  को  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 आपात  कसोशन  प्राप्त  अधिकारियों  ओर  अल्प  सेवा  कस्ोशन  प्राप्त  ध्रधिकारियों  को  वरिष्ठता
 ओर  बेतन  निर्धारण  के  लाभ  दिया  जाना

 75.  प्रो०  सधु  दण्डवर्ते  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  क्षेत्र  के  बंकों  में  आरक्षित  रिक्तियों  पर  नियुक्त  किए  गए  ध्ापात
 कमीशन  प्राप्त  अधिकारियों  सेवा  कमीशन  प्राप्त  अधिकारियों  को  वरिष्ठता  भौर  वेतन  निर्धारण
 के  लाभ  प्रदान  किए  जाते  हैं

 क्या  इसी  प्रकार  के  लाभ  जीवन  बीमा  निगम  जंसो  वित्तीय  संस्थाओ्रों  में  भी  भझ्रारक्षित
 रिक्तियों  पर  नियुक्त  किय  जाने  वाले  आपात  कमीशन  प्राप्त  अधिकारियों  तथा  अल्प  सेवा  कमीशन
 प्राप्त  अधिकारियों  को  प्रदान  किए  जाते  शोर

 यदि  तो  इस  भेदभाव  पूर्ण  व्यवहार  के  कारण  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  भूतपूर्व  आपात  कमीशन  प्राप्त

 श्रधिका  रियों/ग्रल्पसेवा  कमीशन  प्राप्त  भ्रधिकारियों  जिन्हें  1962  से  10
 1968  तक  कमीशन  प्राप्त  हुश्ना  था  श्रौर  जो  उनके  लिए  आरक्षित  पदों  पर  वित्त  बेकिंग
 प्रभाग  के  नियंत्रणाधीन  सरकारी  क्षेत्र  के  बेंकों  में  नियुक्त  किए  गए  वरिष्ठता  प्लोर  वेतन  निर्धारण
 के  लाभ  प्रदान  किये  जाते  हैं  ।

 आपात  कमीशन  प्रा:त  अधिकारियों/अल्पसेवा  कमीशन  प्राप्त  श्रधिकारियों  को  जो
 उनके  लिए  आरक्षित  स्थानों  पर  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  में  भर्ती  किए  गए  सेना  में  उनकी

 मुक्ति  के  समय  ऐसे  ग्रधिकारियों  द्वारा  ली  जाने  वाली  कुल  परिलब्धियों  की  सुरक्षा  प्रदान  की  जाती
 है  लेकिन  वरिष्ठता  के  प्रयोजन  के  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  उनकी  पिछली  सेवा  को  कोई
 वेटेज  नहीं  दिया  जाता  ।

 भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  जंसी  सरकारी  क्षेत्र  की  वित्तीय  संस्थानों  में  इक्का-दुक्‍्का
 पद  होते  हैं  और  विभिन्‍न  स्तरों  पर  होते  परिणामतः  किसी  एक  संस्था  में  सेवा  में  प्रवेश  का
 समय  दूसरी  संस्था  से  भिन्‍न  होता  है  जो  वे  किसी  पद  के  लिए  अनुभव  और  अहंता  भौर  प्रापात
 कमीशन  प्राप्त  अ्रधिकारियों/ग्रल्सेवा  कभीशन  प्राप्त  भ्रधिकारियों  की  उपयोगिता  पर  निर्भर
 करता  है  |  इसके  जीवन  बीमा  निगम  के  कमंचारियों  की  सेवा  शर्तों

 विनियमों  द्वारा  नियंत्रित  होती  है  जिसे  कानून  को  शवित  श्राप्त  जीवन  बीमा  निगम
 के  वतंमान  स्टाफ  के  हितों  क ेखिलाफ  आपात  कमीशन  प्राप्त  अ्रधिकारियों/भ्रल्पसेवा  कमीशन  प्राप्त
 झधिकारियों  को  उनकी  पिछली  सेवा  के  संबंध  में  बरिष्ठता  का  लाभ  देना  विनियमों  का
 उल्लंघन  होगा  ।  इन  कारणों  को  देखते  जीवन  बीमा  निगम  वरिष्ठता  के  प्रयोजन  के
 झ्रपात  कमीशन  प्राप्त  भ्रधिकारियों/गअल्पसेवा  कमीशन  प्राप्त  अधिकारियों  को  उनकी  पिछली  सेवा
 का  कोई  बेटेज  प्रदान  नहीं  करता  ।

 स्वापक  औषधियों  का  निपटलान

 76.  प्रो०  सघु  वंडवते  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कण  करेंगे  कि  :

 क्या  स्वापक  अधिनियम के  अन्‍्तगंत  श्रत्याध्िक  मात्रा  में  प्रोषधियां  जब्त  कौ  गई

 ओर

 यदि  तो  उनके  निपटान  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ताकि  यह  सुनिश्चित  हो
 सके  कि  इन  श्रौषधियों  का  पुनः  प्रयोग  न  हो

 प्रा
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 विस  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  बो०  के  ०  :  वर्ष  1936  और
 1987  के  दौरान  नशीले  विशेषकर  हेरोरन  झौर  हशीश  की  पर्याप्त  मात्रा
 पकड़ी  गई  जंसा  कि  निम्नलिखित  भ्रांकष्टों  से पता  चलता  है  :--

 oe  =
 1986  1987

 (30-9-87  तक

 किलोग्राम

 1,  हशीश  18,909  9553-47  हशीश  तेल

 2.  हेरोइन  2,621  2260

 3.  मेन्ड्क्स  1,485  1166

 1987  के  लिए  प्रांब़ं  प्रनन्ति  म  है  और  निकटतम  किलोग्राम  तक  पूर्णाक्ति  किये
 गये

 प्रपेक्षित  कानूनी  कार्यवाही  के  पश्चात्‌  निपटान  के  लिए  तैयार  जब्त  भ्रौषध-द्वव्यों  को

 सरकारी  कारखोनों  में  जो  भेजा  जाता  जवकि  भ्रफीम  झौर  माफिन  को  झ्ागे  संसाधित  किया
 जाता  भनन्‍्य  नशीले  ग्रोषघ  द्रव्यों  को  नष्ट  कर  दिया  जाता  है  ।

 शत-प्रतिशत  निर्यात  करते  वाले  एककों

 77.  प्रो०  सधु  दंडवते  :  क्‍या  वाणिज्य  संत्री  यह  बताने  की  कृथा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  शत-प्रतिशत  निर्यात  करने  वाले  एककों  द्वारा  किए  जाने  वाले  श्रायातों  के  लिए
 उदारतापूर्वक  लाइसेंस  दिए  जाते

 .  यदि  तो  ऐसे  एककों  की  संख्या  कितनी  है  तथा  उन्हें  वर्ष  1985-86  और
 1986-87  के  दौरान  कितनी  विदेशी  मुद्रा  जारी  की  और

 क्‍या  ऐसे  एककों  के  प्रति  बरती  जाने  वाली  उदारता  उनके  द्वारा  किए  जाने  वाले

 निर्यातों  क्री  दृष्टि  से उचित  है  ?

 वाणिज्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजनदास  :  से  100%  निर्यातोन्मुख
 एकक  योजना  के  भ्न्तगंत  भ्नुमोदित  एककों  का  निर्यात  भ्रजंन  श्र  विदेशी  मुद्रा  निगंभ  को  ध्यान
 में  रखते  हुए  निर्धारित  मूल्यवधित  स्तर  को  प्राप्त  करना  होता  अनुमोदन  की  शर्तों  के

 योजना  एकक  द्वारा  भ्लो  जो  एल  के  अन्तगंत  पूंजीगत  माल  तथा  उत्पादन  आवश्यकताश्ों  का  ग्रायात
 करने  की  सुविधा  प्रदान  करती  इसके  लिए  100%  निर्यातोन्मुख  एककों  को  विशेष  झ्रायात
 लाइसेंस  तथा  विदेशी  मुद्रा  जारी  करने  की  अनुमति  का  प्रश्न  ही  महीं  उठता  ।  100%
 निर्यातोन्मुख  एककों  को  दिये  गए  वैद्य  अनुमोदनों  की  संख्या  623  है  तथा  प्राप्त  रिपोर्टों  के  श्राधार
 पर  चालू  एककों  की  संख्या  95  इस  योजना  के  शुरू  होने  से  निर्यातों  में  लगातार  वृद्धि  हुई
 सरकार  ने  हाल  ही  में  इस  योजना  के  प्रचालन  को  सुधारने  तथा  निर्यात  योग्यता  बढ़ाने  की  विशा  में
 कदम  उठाये  हैं  ।
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 झ्रान्प्न  प्रदेश  में  आयुध  कारखाना

 78.  श्री  टी०  बालागौड़  :

 डा०  टी०  कल्पना  देवी  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  प्रान्श्न  प्रदेश  के  कोटूर  ताल॒का  में  सिद्धवातम  में  एक  श्रायुध
 कारखाना  स्थापित  करने  का

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  संबंध  में  कोई  सर्वेक्षण  किया  शोर

 यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम  प्राप्त  हुए  हैं  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  भौर  पूति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वो०
 :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 राज्य  सरकारों  हारा  ऋणों  का  माफ  किया  जाना

 79,  श्री  बिलास  मुत्तेमवार  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  भारतीय  रिजवं  बैक  ने  राज्य  सरकारों  द्वारा  ऋणों  को  माफ  किये
 जाने  की  नीति  की  आलोचना  की

 उस  पर  सरकार  को  प्रतिक्रिया  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  राज्यों  की  इस  प्रवृत्ति  को  रोकने  के  लिए  कोई  कदम  उठाने
 का  और

 ह

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  से  भारतीय  रिजवं  बैंक
 द्वारा  दिनांक  12  प्रगस्त  1987  को  जारी  की  गयी  प्र  स-विज्ञप्ति  भारतीय  रिजवं  बंक  के  गवनंर
 ने  यह  बात  स्पष्ट  कर  दी  है  कि  वाणिज्यिक  बैंकों  के  किसी  भी  पश्रन्य  प्राधिकारी  ढौंक
 ऋणों  को  बट्टे  खाते  डालने  का  अधिकार  नहीं  भारतीय  रिजवं  बेंक  ने  बेंकों  से  कहा
 है  कि  केवल  वे  ही  अग्निमों/कऋ्षणों  की  वसूली  पर  विचार  कर  सकते  हैं  भौर  कोई  भी  भ्रन्य  प्राधिकारी
 डैंक  की  झोर  से  ऐसा  निर्णय  नहीं  ले  सकता  ।  चंकि  भारतीय  रिजवं  डौंक  बाँकों  को  उपयुक्त  रूप
 से  सूचित  कर  दिया  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  ढोंकों  को  क्रोई  और  हिदायतें  जारी  नहीं
 की  गयी  हैं  ।

 समुद्री  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  हारा  मछुआरों  को  सहायता  देना

 80,  डा०  टो०  कल्पना  देवो  :

 चौधरी  रामप्र  काश  :  क्या  वाणिज्य  भन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 समुद्री  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  हमारे  मछुआरों  के  उत्पादों  के  लाभप्रद

 मूल्य  दिलवाने  के  लिए  कोम  से  फदम  उठाये

 79



 ह  प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर  6  1987

 क्या  समुद्री  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  में  बरती  जाने  वाली  भ्ननियमितताझों  के
 बारे  में  कोई  शिकायतें  प्राप्त  हुई  भ्ौर

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  क्षोंगा  मछली  के  प्राथमिक  उत्पादकों  को  नियर्तिकों
 द्वारा  शोषण  न  किया  जाए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  :  निर्यातों  से  हमारे  समुद्री
 उत्पादों  के  इकाई  मूल्य  वसूली  में  प्रति  वर्ष  वृद्धि  हो  रही  जो  यह  दर्शाता  है  कि  हमारे  मछुआारे
 भपने  उत्पाद  क॑  लिए  प्रतियोगी  कीमतें  वसूल  कर  रहे  हैं  ।

 तथा  एम्पीडा  से  सम्बन्धित  कुछ  पत्र  हमें  प्राप्त  हुए  हाल  हो  में  विजागु  से
 श्रिम्प  की  लाभकारी  कीमत  से  सम्बन्धित  समस्या  थी  जिसे  डालर  स्वामियों  प्रोर  प्रन्य
 संबन्धित  प्राधिकारियों  के  सहयोग  से  सुलझा  दिया  गया  है  ।

 आंध्र  प्रदेश  में  रेशम  के  कोड़ों  क ेविकास  के  लिए  विद्रव  बेंक  द्वारा  सहायता

 81,  डा०  टो०  कल्पना  देवी  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विश्व  बेंक  की  सहायता से  झ्रांध्र  प्रदेश  मे  रेशम  के  कीड़े  पालने  सम्बम्धी  सरकार
 का  प्रस्ताव  कृषि  वित्त  निगम  के  विचाराधीन

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  विलंब  के  क्या  कारण  हैं  भश्रौर  इसे  कब  तक  स्वीकृति  मिल  जाएगी  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादंग  :  से  कृषि  वित्त  निग्रम  ने

 सूचित  किया  है  कि  उसने  आन्ध्र  प्रदेश  मे रेशम  कीट  पालन  विकास  की  एक  रिपार्ट  तयार  की  है
 झ्ौर  राज्य  सरकार  को  पेश  कर  दी  है  ।  ऊषि  वित्त  निगम  ने  पझ्रागे  सूचित  किया  है  कि  उनकी  झोर
 से  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  में  कोई  देरी  नहीं  हुई  जहां  तक  कुल  परियोजना  लागत  से  सम्बन्धित
 आंकड़ों  का  सम्बन्ध  इनके  बारे  में  पूछताछ  की  जा  रही  है  भ्ोर  ये  आंकड़े  समा  पटल  पर  रख

 दिए  जाएंगे  ।

 छोटो  बचत  योजनाझों  से  एकत्र  हुई  राशि

 82,  भरी  जगन्नाथ  पटनायक  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  इन्दिरा  विकास  पत्रों  सहित  छोटी  बचत  योजनाओं  के  अ्न्तगंत  जमा  हुई
 राशि  के  सम्बन्ध  में  जानकारी  प्राप्त  की

 यदि  तो  क्या  इन  योजनाओं  के  प्रति  जनता  का  उत्साह  अ्रधिक  नहीं

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  जनता  को  अधिक  से  अ्रधिक  सुविधाएं  देने  के  लिए  सरकार  का  श्ौर
 क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनाइंन  :  से  प्ल्प  बचत  योजनाझों
 में  की  जाने  वालो  जमाराशियों  से  संबंधित  सूचना  से  कुछ  योजनाओं  के  ध्नन्तगंत  में  कमी
 होने  का  पता  चलता  है  ।  संग्रहो  में  वृद्धि  करने  के  लिए  15-8-1987  को  एक  नई  मासिक  ध्ाय  योजना
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 शुरू  की-गई  सरकार  संग्रह्ों,को  भूप्निक  भुधिक  बढ़ाने  के  लिए  भ्ावश्यक  उपायों  पर  विचार
 रही  इस  संबंध  द्वितांक  21.0.1987  से  महोते  के  लिए  विशेष  अभियान  पहले

 शुरू  किया  जा  चुका  है  ।

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  दल  द्वारा  सोवियत  संघ  का  वौरा

 83,  मुरलोधर  माने  :  क्‍या  वस्त्र  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 कृया  कपड़ा  निगम  का  एक  उच्चस्तरीय  दल
 सोवियत

 संघ  को  कपड़े  का  निर्यात
 बढ़ाने  के  श्र्थोपायों  पर  बातचीत  करने  के  लिए  सोवियत  संघ  का  दौरा  भौर

 '

 यूदि  तो  तत्सुंब्ंधुर  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वस्त्र  सन्‍त्रालय  में  उप  प्रन्त्री  एस०  कृष्ण  झौर  जून  1987  में
 स्रोवियत  संघ  के  दौरे  के  परिणाम  स्वरूप  एनटी  सी  के  प्रध्यक्ष  तथा  प्रबंध  निदेशक  के  नेतत्व  में
 इसके  उच्च  स्तरीय  प्रतिनिधिम्रण्ड़ल  द्वारा  हस्ताक्षरित  समझौता  ज्ञापन  के  अंतगंत  अन्य  बातों  के
 साथ-साथ  एन  टी  सी  का  एक  प्रतिनिश्विमण्डल  सितम्बर  1987  के  भ्रन्त  में  नई  किस्मों  से  सम्बन्धित
 सौदे  पर  ब्ार्ता  के  लिए  मास्को  का  दौरा  यह  दौरा  अभी  तक  नहीं  किया  गया

 ४

 अल्युमिनियस  के  निर्यातकों  को  प्रोत्साहन

 84.  श्री  मुरलीधर  माने  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  भअल्युमिनियम  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिये
 प्रत्युमिनियम  नि्म  तारों

 को  प्रोत्साहन  देने  का  विचार  भौर
 कि

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 वाणिक्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  प्रिय  रंजस  दाससमु  और  इस  समय
 भारत  एल्युमिनियम  का  एक  निवल  आयातक  इस  कारण  एल्यूंमिनियम  निर्योत  के  '  लिए  किसी
 प्रकार  के  प्रोत्साहन  देने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सूखा  और  बाढ़  राहत  के  लिए  बेंकों  को  निर्देद

 85.  श्रो  बो०  शोशनाहोश्बर  राब  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  राष्ट्रोयक्ृत  बेंकों  को  सूखा  और  बाढ़  राहृत  उपाय  कार्यान्वित  करने  और  सूखा

 तथा  बाढ़  से  प्रभावित  लोगों  को  सहायता  करने  हेतु  भ्रपनी  कार्य  प्रणाली  को  चस्त  करने  के  लिए
 कोई  निदेश  जारी  किए  गए  हैं

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  बैंकों  की  कया  प्रतिक्रिया  है

 क्‍या  सरकार  प्रच्र  मात्रा  में  राज  सहायता  देकर  ऋण  प्रदान  कर  रही  भरोर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जतावंत  :
 से  भारतीय  रिजर्व  बंक  ने

 सूख्े/बाढ़  से  प्रभावित  क्षेत्रों  के  व्यक्तियों  को  दूसरी  बुआई  '  ग्रू्थात  वेकल्विक  प्रल्पावधिक

 फद्रल,.ब्रा  रा  के  उलए  द्वारा  ऋण  समर्थन  प्रदान  किये
 की

 के  वास्ते
 विस्तृत  मार्ग

 निर्देश  जारी  किए  हैं  जहां  खरीफ  की  फसल  नष्ट  हों  गयी  इस  मागनिदंशों  के  पनुतार  अझल्पावधिक

 N
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 ऋणों  में  बदल  बीजों  के  उत्पादन  के  लिए  सहायता  प्रदान  की  यदि  फसल  काफी
 नष्ट  हो  गई  हो  तो  उस  हालत  में  निवेश  ऋण  का  पुननिर्धारण  किया  लघु  सिंचाई  प्रयोजनों
 के  लिए  शीध्रता  से  ऋण  मंजूर  किए  जायेंगे  तथा  छोटे  और  सीमांतिक  किसानों  तथा  समाज  के  कमजोर
 वर्गों  को  500  रुपये  तक  के  उपभोग  ऋण  दिए  जाएंगे  और  उचित  दर  की  दुकाने  शुरू  करने  के  लिए
 वित्तीय  सहायता  दी  राष्ट्रीय  कृषि  श्रौर  ग्रामीण  विकास  बेंक  ने  भी  केन्द्रीय  सहकारी

 बैंकों  विकास  बेंकों/क्षत्रीय  ग्रामीण  बेंकों  को  भारत्त/य  रिजवं  बँंक  द्वारा  जारी  किए  गए  भ्नुदशों
 की  भाति  विस्तृत  मार्ग  निर्देश  जारी  किये  हैं  ताकि  ये  बेंक  किसानों  तथा  समाज  के  अन्य  कमजोर

 वर्गों  को  प्रावश्यक  ऋण  सहायता  प्रदान  कर  सके  ।

 3  वर्ष  या  उससे  भ्रधिक  समय  से  लगातार  सूखा/बाढ़  से  ग्रस्त  क्षत्रों  में  बैंकों  से  2  वर्ष  के

 लिए  या  पअ्रगले  सामान्य  वर्ष  यदि  वह  पहले  देय  रकमों  की  वसूली  स्थगित  करने  के  लिए

 कहा  गया  बकों  को  इन  मामलों  में  दण्डात्मक  ब्याज  वसूल  न  करने  तथा  देय  ब्याज  को  चक्रवृद्धि
 ब्याज  के  रूप  में  न  बदलने  के  लिए  भी  ग्रन॒देश  दिए  गए  3  या  उससे  भ्रधिक  वार  लगातार

 सूल्ला/बाढ़  से  पीड़ित  किसानों  के  मामले  में  और  उन  किसानों  के  मामलों  में  जिनके  ऋण  को

 वर्तित/पुननिर्धारण  कर  दिया  गया  5000  रुपये  तक  के  अ्ल्पावधिक  सावधि  ऋणों  पर  10  प्रतिशत

 वाषिक  दर  पर  ब्याज  भारतीय  रिजवं  ोंक  द्वारा  बैंकों  से  प्राप्त  शिपोटों  से यह  पता  चलता  है
 कि  उन्होंने  सूखा  और  बाढ़  से  प्रभावित  किसानों  और  श्रन्य  व्यक्तियों  को  ऋण  समथंन  देना  शुरू
 कर  दिया

 ह

 सूखा/बाढ़  से  प्रभावित  व्यक्तियों  के  लिए  सब्सिडी  से  जुड़ो  कोई  शौर  ऋण  योजना  सरकार
 के  विचाराधीन  नही  है  ।

 पटसन  उद्धोग  का  राष्ट्रीयकरण

 86.  क्री  टी०  बाल  गोड़  :  क्या  वस्त्र  सन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  पटसन  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण  करने  संबंधी  प्रस्ताव  पर  विचार
 कर  रही  भोर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?  .
 वस्त्र  संत्रालय  सें  उप  सन्‍्त्रो  एस०  कृष्ण  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  हो  नहीं  उठता  ।

 राष्ट्रीयक्र॒त  बंकों  को जमाराशि

 87.  भो  दो०  बाल  गोड  :  क्‍या  वित्त  सन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1983,  1984,  1985  शोर  1986  झ्रौर  30  1987  तक  प्रत्येक  राष्ट्रीयकृत
 ढौंक  की  जमाराशि  कितनी-कितनो

 क्या  प्रधिकतर  राष्ट्रीयक्ृत  बैंकों  में  जमा  राशि  में  कमी  झाई  भोर

 यदि  तो  कितने  जैंकों  में  यह  जमा  राशि  कम  हुई  है  ओर  बैंक  वार  तत्सम्बन्धी
 कारण  क्या
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 वित्त  सन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  से  दिसम्बर  1983,  1984

 1985,  1986  और  जून  1987  के  ग्रन्तिम  शुक्रवार  को  सरकार  क्षेत्र  के  बैंकों  को  बैंक-वार  कुल  जमा

 राशियों  का  ब्यौरा  ढोंक  जमाराशियों  को  विवरण  में  दिया  गया  इस  संपूर्ण
 झवधि  के  सरकारी  क्षेत्र  के  सभी  बैंकों  की  जमाराशियों  में  बुद्धि  रिकार्ड  की  गई  केनरा
 बैंक  श्र  सिडीकेट  ढोंक  के  मामले  में  इस  वृद्धि  में  दिसम्बर  1986  के  स्तर  के  मुकाबले  जूंन  1987  में

 मामूली  सी  गिरावट  झाई  वर्ष  1983  और  1986  के  बीच  सरकारी  क्षत्र  के  बैंकों  की  कुल  जमा
 राशियों  की  वार्षिक  वृद्धि  दर  17  और  19.6  प्रतिशत  के  बीच  रही  ।  यद्यपि  जमाराशियों  की  वृद्धि
 की  प्रवृत्ति  संतोषजनक  लेकिन  श्रलग-अलग  वर्षों  और  अलग-अलग  बैंकों  में  विभिन्‍्नता  स्वाभाविक

 है  ध्लोर  इस  प्रकार  इस  विभिन्‍नता  की  जमाराशियों  को  समूची  वृद्धि  के  सामान्य  अंग  माना
 जाता

 $3
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 राष्ट्रीयक्ृत  बेंकों  का  विलय

 88.  श्रो  टो०  बाल  गौड़  :  क्‍या  वित्त  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  कुछ  ऐसे  राष्ट्रीयकृत  बोंकों  का जिनकी  स्थिति  अच्छी  नहीं  है
 प्रन्य  राष्ट्रीयकृत  शैंकों  में  विलय  करने  का  भोर

 यदि  तो  जिन  राष्ट्रीयकृत  बाँकों  का  विलय  करने  का  प्रस्ताव  है  उनकी  खराब
 स्थिति  के  क्‍या  कारण  है  ?

 ॥
 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  झोर  इस

 प्रकार  के  प्रस्ताव  पर  विचार  करना  भ्रावश्यक  नहीं  समझा  गया  ।

 स्टेंट  बेंक  आफ  इन्दोर  की  शाखाओं  में  धोलाधडो  के  मामेले

 89,  श्री  रक््ज  कुमार  क्या  विक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 स्टेट  बेंक  आफ  इन्दौर  की  विभिन्‍न  शाखाह्रों  में  वर्ष  1983,  1984  भश्रोर  1985  के

 दौरान  घोख्कघड़ी  के  वषवार  कितने  मामले  हुए

 दोषी  पाए  गए  अधिकारियों/कमंचारियों  के  विरुद्ध  प्रबन्धकों  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की

 गई  ओड

 भविष्य  में  घोश्वाघड़ी  की  घटनाएਂ  न  होने  देने  के  सम्बन्ध  में  प्रबंधकों  ने  कोन  से  निबारक

 कदम  उठाये  है  ?

 विस  सन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  ओर  स्टेट  बेंक  ने

 सूचित  किया  है  कि  उनकी  झाखाश्रों  में  वर्ष  1983  में  धोखाधड़ी  के  5  1984  में  48
 1985  में  10  मामलों  का  पता  चला  था  ।  इन  मामलों  के  सम्बन्ध  में  52  अ्रधिकारियों  तथा
 चारियों  को  निम्नलिखित  सजा  दी  गयी  है  :

 (1)  बैंक  सेवा  से  पदच्युत  13

 (2)  बैक  सेवा  से  हटाये  गये

 (3)  ग्रंड  स्केल  में  कमी  3

 (4)  वेतन  वृद्धियों  का  रोका  जाना  8

 (5)  भत्संना  10

 (6)  सावधान[चेतावनी  17

 नेंक  ने  सूचित  किया  है  कि  स्टाफ  सदस्यों  के  माग्रंनिर्देशों  के लिए  उन्हें  करें  तथा
 क्या  न  करेंਂ  बता  दिया  जया  गेंक  ने  झ्मगे  क्लकर  यह  कहा  कि  भविष्य  से  ऐसे  मामलों  की

 पुनराबृत्ति  से  बचने  के  लिए  इन  मामलों  को  कामंप्रणाली  प्ननुदेशों  के साथ  कर  दी
 गयी  प्रणालिपों  ग्रोर  प्रक्रियाप्रों  की  प्रावश्यकश्रानुसार  समीक्षा  को  जाती  है  और  उनमें  संशोधन
 किये  जाते  हैं  ।

 86
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 स्टेट  बेक  आफ  इन्दोर  के  अधिकारियों  द्वारा  धन  निकालना

 90,  श्री  राजकुमार  राय  :  क्‍या  वित्त  संत्रो  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  स्टेट  ढोंक  प्राफ  इंदौर  की  कनाट  नई  दिल्‍ली  स्थित  शाखा
 के  कुछ  भ्षिकारियों  ने  अपने  सम्बन्धियों  क ेनाम  पर  ऋण  के  रूप  में  इस  दोंक  से  गेर  कानूनी  रूप
 से  धनराशि  निकाली  है  म्रोर  यद्धि  तो  ऐसे  ऋण  की  राशि  कितनौ

 कितने  व्यक्तियों  के  नाम  से  यह  धनराशि  निकाली  गई

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  दोधो  अधिकारियों  को  मात्र  सामान्य  बैेतावर्सी  देकर  छोड़
 दिया  गया  भौर

 मदि  तो  इसके  क्या  कारण  है  और  क्य  सरकार  का  इस  मामले  कौ  फिर  से  जाच
 कराने  का  विबार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादंन  से  स्टेट  बैंक  ग्राफ  इन्दोर
 ने  सूचित  किया  है  कि  यह  बात  सच  नहीं  है  कि  उसकी  कनाट  सकंस  स्थिति  शाखा
 के  किसी  भी  अधिकारी  ने  ढोंक  से  गेर-कानूनी  ढंग  से  रकम  निकाली  ढोंक  की  कनाट
 सकंस  शाखा  द्वारा  दो  फर्मों  को  कुछ  ऋण  सुविधाएं  मंजर  की  गयी  थीं  जिनमें  तत्कालीन  शाखा
 प्रबंधक  का  एक  संबंधी  साझीदारी/मालिक  बौंफ  ने  भ्राग  यह  मी  बंताया  है  कि
 संबंधित  भ्रधिकारी  को  प्रारोप  पत्र  दिया  जा  रहा  है  गश्रौर  जांच  पूरी  हो  जाने  के  पश्चात्‌
 यथोचित  सजा  दी  डौंक  ने  यह  भी  क्ताया  कि  किसी  भी  संबंधित  अभ्रधिकारी  को  मात्र
 चेतावनी  देकर  नहीं  छोड़ा  गया

 आस्क्र  प्रवेश  से  सिले-सिलाए  वस्त्रों  के  निर्यात  में  हुई  हानि

 91.  श्री  थी०  तुलसोराम  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  अताने  की  कृपर  करेंगे  कि  :

 क्या  आ्रांध्  प्रदेश  निर्यातक  संघ  ने  केन्द्रीय  सरकार  का  ध्यान  गत  दो  वर्षों  के

 दौरान  सिले  सिलाए  बच्चत्रों  के  निर्यात  के  क्षेत्र  में  बहुमुल्य  विदेशी  मुद्रा  को  हुई  हानि  की  भोर
 दिलाया

 यदि  तो  गत  दो  वर्षों  के  दोरान  प्रांश्न  प्रदेश  से सिसे  सिलाए  ध्रस्तों  के  निर्यात  में

 हुई  हानि  का  ब्यौरा  क्या  भौर

 आंध्र  प्रदेश  में  सिल्ले  सिलाए  वस्त्रों  के  नियतिकों  को  प्रावश्यक  संरक्षण  प्रदान  करने  के

 लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कोन  से  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  एस०  कृष्ण  :  से  सरकार  परिधानों  के

 निर्यात  के  संबंध  में  कोई  राज्यवार  प्रांकड़े  नहीं  रखती  तथा  न  ही  किसी  राज्य  विशेष  को  ध्यान

 में  रखकर  कंदम  उठाए  परिधान  क्षेत्र  को  प्रदत्त  प्रोत्साहन  देश  में  परिधान  निर्यातको  को  भी
 उपसब्ध  है  जिसमें  प्रंध्र  प्रदेश  के  निर्यातक  भी  सम्मिलित  हैं  ।

 आनप्र  प्रदेश  में  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  को  सिलों  का  झाधुनिकीोकरण

 92,  भरी  टो०  तुलसोराम  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 गत  दो  वर्षों  में  सरकार  द्वारा  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  की  प्रान्श्र  प्रदेश  में  स्थित  मिलों
 पर  खच  की  गई  धनराशि  का  मिलवार  ब्योरा  क्‍या  है

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  की  उक्त  राज्य  में  स्थित  कपड़ा  मिलों  के  आधुनिकीकरण  के
 परिणामस्वरूप  इन  मिलों  की  का  कुशलता  और  उत्पादन  में  किस  सीमा  तक  सुधार  हुप्मा

 क्‍या  श्राधुनिकीकरण  से  मोटे  कपड़े  की  उत्पादन  लागत  में  कमी  श्राई  है  जिससे  प्राम

 झादमी  को  भ्रोर

 यदि  तो  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम/सरकार  द्वारा  मोटे  कपड़  की  उत्पादन  लागत  कम
 करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 वस्त्र  मन्त्रालय  में  उप  मनन्‍्त्री  एस०  कृष्ण  :  वर्ष  1985-86  और  1986-87
 के  दोरान  आान्ध्र  प्रदेश  में  स्थित  एन०  टी०  सी०  मिलों  के  संबंध  में  प्राधुनिकीकरण/नवीकरण  श्रादि
 पर  व्यय  की  गई  मिलवार  राशि  निम्नोक्त  श्रनुसार  है  :--

 मिल  का  नाम  राशि  लाख  रु०  में

 भ्रजाम  जाही  मिल  76.58

 झदोनी  काटन  मिल  29.87

 नटराज  स्पि०  वी  ०वि०  मिल  30.76

 नाथा  स्पि०  मिल  37.60

 तिरूपति  काटन  मिल  12,86

 प्रनन्‍्तपुर  काटन  मिल  211,89

 योग  399,56
 कान

 से  केवल  प्रन्नतपुर  काटन  मिल्स  के  सम्बन्ध  में  जोकि  स्पि०  एकक  उल्लेखनीय
 निवेश  किया  गया  इस  मिल  में  स्पिनिंग  उपयोगिता  1977-78  में  61.4%  से  बढ़कर  986-87
 में  66.5%  हो  गयी  ।  प्रन्य  मिलों  में  उत्पादकता  में  कोई  सुधार  नहीं  हुश्रा  है  ।

 विश्व  बेंक  के  साथ  मिलकर  संयुक्त  वित्तपोषण

 93.  डा०  वी०  बेंकटेश
 श्रो  बालासाहिब  विखे  पाटिल  :
 शो  भव्वेश्वर  तांती  :  क्‍या  विस  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  ने  विश्व  बेंक  के  साथ  मिलकर  संयुक्त  वित्तपोषण  की  व्यवस्था  के
 वाणिज्य  मंत्रालय  के  श्रस्ताव  को  स्वीकृति  प्रदान  कर  दी  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  हैं  ?
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 विस्त  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  बो०  के०  :  और  ४
 विश्व  बेंक  द्वारा  वित्तपोषित  परियोजनाझों  को  तेयार  उनका  मूल्यांकन  श्रौर  पयंवेक्षक  करने
 के  संबंध  में  प्रचालम  संबंधों  श्रल्पावधिक  जिम्मेदारी  सौंपने  के  मामले  में  भारतीय  परामशंदाताझ्नों  को

 प्रोत्साहित  करने  के  लिए  विश्व  बेंक  के  साथ  मिलकर  संयुक्त  वित्तपोषण  ब्यबस्या  करने  की  बात  को

 सिद्धांत  रूप  से  स्वीकार  कर  लिया  गभा  है  ।

 रुख  और  बंद  कपड़ा  मिलों  को  अथंक्षमता

 94,  डा०  वी०  वेकटेश  :

 श्री  बालासाहिब  विखे  पाटिल  :
 श्री  भद्नेश्वर  तांतो  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  रुग्ण  झौर  धंद  कपड़ा  मिलों  के  मामले  श्रोद्योगिक  श्रोर
 वित्तीय  पुनः  स्थापन  के  लिए  हाल  ही  में  उच्च  शक्त  प्राप्त  बोड़ं  को  भेजे  गए

 क्या  यह  सभी  मिलें  अधरक्षम  नहीं  पाई  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 चस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  राम  निवास  :  तथां  :  जो  हां  ।

 एक  विवरण  संलग्न

 विवरण

 नोडोय  अभिकरण  हारा  गेर-अथंक्षम  पाई  गई  तथा  बन्द  मिलों  को  सूचो-बोर्ड  को

 ्रौद्योगिक  तथा  विफत्तोय  पुनस्थापना  के  लिए  भेज  गए  मामले

 राजस्थान

 1.  कृष्णा  मिलस  व्यावर  ।

 2,  सुदर्शेन  कोटा  ०)
 है  श्री  उप्रेद  मिल्स  लि०  का

 3.  जयपुर  स्पि०  मिल्स  जयपुर

 ॥  चुजरात
 4.  गायकवाड़  मिल्‍स  बिलमोरा  |

 5.  नवजीवन  मिल्स  कलोल  |

 6,  भ्रर्योदय  स्पि०  एंड  वीवि०  मिलल्‍्स  भ्रहमदाबाद  |

 7.  ग्रुजरात  स्पि०  मिल्स  प्रहमदाबाद
 8.  श्री  कलाश  मिल्स  प्रा०  उमरगांव  ।

 9.  श्री  बंशीघरा  स्पि०  एण्ड  वीवि०  मिल्स  अहमदाबाद  ।

 0.  का्मशियल  अहमदाबाद  मिहस  कं०  लि०  । किम
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 11.  महाराणा  मिल्स  पोरबन्दर  ।

 12.  दि  नवज्योत  मिल्स  कडी  ।

 13,  प्रसाद  मिल्‍स  अहमदाबाद  ॥

 14,  पी०  जी०  टेक्सटाइल  मिल्स  बड़ौदा  ।

 15.  भ्रहमदाबाद  श्री  रामाकृष्ण  मिल्‍स  प्रहमदाबाद  ॥

 मध्य  प्रदेश

 16.  श्री  सज्जन  मिल्‍स  रतलाम  ॥

 17.  होप  टेक्सटाइल्स  इन्दोर-दो  एकक  ॥

 महाराष्ट्र

 18,  माडने  मिल्स  बम्बई  ।

 19,  मुकेश  टेक्सटाइल्स  बम्बई  ।

 20,  खंनदेश  स्पि०  एण्ड  वीवि०  मिल्‍स  जलगांव  8

 21.  श्रीनिवास  मिल्स  बम्बई  ।

 22.  ब्रंडबरी  मिल्स  बम्बई  ।

 23.  किरन  स्पि०  मिल्‍्स

 24,  राजन  टेक्सटाइल  मिल्स  लि०  हि  बरसी  |

 तमिलनाडु

 25.  वसन्‍्त  मिल्स  कोथम्बटटूर  ।

 26.  श्री  जनादंन  मिल्‍्स  कोयम्बट्टूर  ॥

 27.  मेक्त्र  टेक्सटटाइल  मिल्स  मेतुर  ।

 बच्चिस  बंगाल

 28,  बंगोदय  कॉटन  मिल्स  कलकत्ता  ।

 29,  हनुमान  कॉटन  कलकत्ता  ।

 30.  इंडिया  लिनोलियम  कलकत्ता

 31,  श्री  दुर्गा  कॉटन  स्पि०  एण्ड  वीवि०  मिल्स  लि०

 कलकत्ता  $

 उत्तर  प्रदेश

 32,  मद  इंडस्ट्रीज  ।

 33.  जे  एण्ड  के  मंन्युफंक्चर्स  कानपुर  5
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 हरियाणा

 34.  हिसार  टेक्सटाइल  हिसार
 35.  उषा  स्पि०  एण्ड  बोवि०  गुड़गांव  ।

 सियाथिन  में  परकिस्तान  हारा  हसला
 95.  डा०  बो०  एल०  शेलेश  :

 ओ  कमला  प्रसाद  राबत  :
 श्री  प्रकाश  वी०  पाटिख  :
 भो०  नारायण  चन्द  पराश्षर  :
 श्री  महेन्द्र  सह  :

 शो  एम०  रघुमा  रेडडो  :

 डा०  चिन्ता  सोहन  :

 ओ  घमं  पाल  सिह  मलिक  :

 झीमतो  जयन्तो  पटनाथुक  :
 श्री  कृष्ण  सिह  :

 श  प्रकाश  चन्द्र  :
 भी  बलवन्त  सिह  रामूबालिया  :
 थरो  कालो  प्रसाद  पांडेय  :

 झो  मोहम्मद  महफूज  अलो  खां  :
 श्रो  आर०  एम०  मौये  :  क्‍या  रक्षा  संत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 ॥
 क्‍या  पाकिस्तानी  सेना  ने  सितम्बर  और  1987  के  दोरान  सियालिन  ग्लेशियर

 क्षेत्र
 में

 भारतीय  सेना  पर  हमला  किया  श्रौर  वहां  घुसपैठ
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  पाकिस्तान  ने  लहाख  क्षेत्र  में  भी  प्पने  सैनिकों  को  संख्या  में  वृद्धि  की  प्रौर

 यदि  तो  इस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  श्लोर  इस  बारे  में  कौन  से

 कदम  उठाने  का  बिचार  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उश्पावन  झोर  पूति  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  बी०
 :  भौर  सितम्बर  के  प्रन्तिम  सप्ताह  के  पाकिस्तानी  सेनाप्ों  कौ  एक

 बट।नियन  ने  सियाचिन  के  सलतोरो  रिज  क्षेत्र  में  हमारी  चौकियों  पर  हमला  किया  ।  इन  हमलों  से

 पूर्व  भारो  ग्रोलाबारी  की  पाकिस्तानों  सेनाप्रों  ने  राकेट  प्लौर  मिसाइलों  का  भी  इस्तेमाल

 किया  ।

 6-7  प्रक्तूबर  की  रात  को  पाकिस्तानी  सेनाओ्रों  जिनकी  संदया  एक  कम्पनी  उसी  क्षेत्र

 में  हमारी  चौकियों  पर  दोबारा  हमला  किया  ।
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 इन  दोनों  भ्रवसरों  पर  हमारी  सेनाओं  ने  प्राक्रमण  का  सफलता  पूर्वक  जवाब  दिया  ।

 सरकार  ने  इस  बारे  में  समाचार  देखें  है  कि  पाकिस्तान  पाक-अधिकृत  कश्मीर  में

 लहाख  के  सामने  अपनी  संनन्‍्य-शक्ति  में  चृद्धि  की  है  ।  नर

 सरकार  सियाचिन  वलैशियर  क्षेत्र  में  सभी  गति  विधियों  पर  कड़ी  नजर  रखती  है
 झोर  किसी  भी  खतरे  का  सामना  करने  के  लिए  ग्रावश्यक  कदम  उठाती  है  ।

 कपास  का  निर्यात

 96,  डा०  वी०  वेंकटेश  :

 थी  बालासाहिब  विले  पाटिल  :

 श्री  भद्ेश्वर  तांतो  :  क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनका  मंत्रालय  कपास  की  प्रागामी  दो  फसलीं  में  कपास  का  निर्यात  न  करमे  पर
 विचार  कर  रहा  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 क्त्र  संत्रालय  में  उप  मंत्रो  एस०  कृष्ण

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 विदेशों  में  भारतोय  स्टेट  बेक  को  शाखाएं  खोलना

 97.  श्री  मोहन  भाई  पटेल  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बढाने  की  क॒पा  करेंगे  कि  ;

 विदेशों  में  भारतीय  स्टेट  बेंक  की  कुल  कितनी  झ्लाखाए  हैं  ओर  वे  स्थानों
 पर  काये  कर  रही

 क्या  विदेशों  में  इस  बेंक  की  और  अ्रधिक  शाखाएਂ  खोलने  के  बारे  में  व्यापक  मांग

 यदि  तो  उन  स्थानों  के  क्या  नाम  जहां  प्रगले  पांच  वर्षों  में  भारतीय  स्टेट  बेक
 कौ  शाखाएਂ  खोले  जाने  की  संभावना  और

 विदेशों  में  बेंक्र  की  नई  शाखा  खोले  जाने  के  लिए  क्या  मानदंड  श्रपनाया  जाता  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जर्नादन  :  इस  समय  भारतीय  स्टेट  बैंक
 की  विदेशों  में  23  शारूएएं  इन  शाखाश्रों  का  देश-वार  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :--

 देश  शांखाओों  की  संख्या

 1  2

 यूनाइटेड  किंगडम  5

 संयुक्त  राज्य  अमेरिका  4

 जापान  2

 बंगला  देश
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 1  2

 बाहमास

 बहरीन

 सिंगापुर

 हांगकांग

 केमेन  द्वीप  समूह  ।

 पनामा  1

 बेल्जियम  ।

 फ्रांस  1

 श्री  लंका  1

 माल्दीव  द्वीप  समूह

 पश्चिम  जमंनी  1

 कुल  23

 और  भारतीय  रिजवं  बेंके  ने  सूचित  किया  है  कि  आगामी  पांच  वर्षों  के  दौरान

 विदेशों में शाखाएं खोलने के सम्बन्ध में भारतीय स्टेट बौंक ने कोई योजना प्रस्तुत नहीं की है । विदेशों में शाखाएਂ खोलने के वास्ते भारतीय बैंकों को श्रनुमति देने में भारतीय रिजवं बैंक द्वारा अपनाई जा रही नीति चयनात्मक किसी भारतीय बैंक को विदेशों में शाखाए खोलने की भ्ननुमति देते भारतीय रिजवं बैंक द्वारा मोटे तौर पर आादान-प्रदान के ग्रावेदक बौंक की वित्तीय और प्रबन्ध की अतिरिक्त कारबार को भ्रतिरिंबत शाखाए खोलने की आ्रावश्यकता आदि पर विचार किया जाता है । केसत्रीय सरकार के कमंचारियों को मंहगाई मत की किस्‍्तें 98. श्री प्रकाश बो० पाटिल : श्री श्रीकान्त दत्त नर्रासह : राज वॉडियर : श्री वो० क॒ष्ण राव : श्रीमतो सुमति उमरांव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे.कि : क्या केन्द्रीय सरकार के कमंचारियों को दी जाने वाली महंगाई भत्ते की किस्तें देय हो गई यदि तो कितनी प्रौर किस तारीख इनके भुगतान में विलम्ब के क्या कारण 93
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 ये  कब  तंक  ज्लॉरी  की  और

 (3)  उक्त  भुगतान  पर  कितनी  घन-राशि  व्यय  होगी  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  के०  :  झौर  :

 महंगाई  भत्ते  के  संशोधित  फामूले  के  मूल्य  वृद्धि  प्रतिपूर्ति  बष  में  दो  बार  मंजूर  की  जाएगी
 जो  मार्च  तथा  सितम्बर  के  वेतन  के  साथ  देय  होती  औद्योगिक  कामगारों  के  लिए
 अखिल  भारतीय  उपभोक्‍ता  मूल्य  सूचकांक  960=100)  को  12  महानें  की  भ्रौसत  में

 पूर्णाकों  में  प्रतिशत  वृद्धि  के  श्राधार.पर  1-7-87  से  देय  महंगाई  भत्ता  जून  87  को  समाप्त  प्रवधि  के

 लिए  608  के  ओसत  सूचकांक  से  ऊपर  13%  बंठता  यह  दिसम्बर  1986  को  समाप्त  अवधि  के

 लिए  हुई  प्रतिशत  वृद्धि  से  ऊपर  5%  की  वद्धि  दर्शाता  है  जिसके  लिए  मंहगाई  भत्ते  का  भुगतान
 पहले  ही  कर  दिया  गया  3500/-  रु०  तक  मूल  बेतन  लेने  वाले  कमंचारियों  को  100%
 का  निराकरण  किया  जाना  है  तथा  3501/-  रुपये  से  के  बच  मूल  वेतन  लेने  वाले
 चारियों  के  मामले  में  75%  का  निराकरण  किया  जाना  है  शौर  उन  कमंचारियों  के  लिए  जो

 6000/-  रुपये  से  ऊपर  मूल  वेतन  ले  रहे  हैं  उनके  मामले  में  95%  का  निराकरण  किया  जाना
 पौर  इसलिए  वे  5%  3%  तथा  5%  की  दर  से  अतिरिक्त  गंहेगाई  भत्ते  के  हकदार

 और  मामले  पर  विचार  किया  जा  रहा

 (8)  1-7-87  से  29-2-88  तक  की  श्रवधि  के  लिए  देय  प्रतिरिक्त  मंहगाई  भत्त  से  लग्भग
 230  करोड़  रुपये  का  वित्तीय  बोझ  पड़ेगा  ।

 हल्के  लड़ाकू  विमान  के  निर्माण  के  लिए  अमरोका  के  साथ  समझोता

 99,  श्री  प्रकाश  बो०  पाटिल  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  हर

 क्या  भारत  में  हल्के  लड्ाकू  विमान  के  निर्माण  के  लिए  अमरोका  के  साथ  कोई  संमझोता
 किया  गया  और

 यदि  तो  प्रौद्योगिकी  हस्तांतरण  वित्तीय  व्यय  पहलुत्नों  स ेसबधित  समझौते  का
 ब्यौरा  क्‍या  है  तथा  समझौते  पर  कब  से  कार्य  शुरू  किया  जाएगा  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  और  प॒ति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बो०
 :  हल्के  लड़ाकू  विमान  कार्यक्रम  में  रक्षा  प्रौद्योगिकी  सहयोग  के  लिए  भारत  सरकार

 भर  प्रमरोका  की  सरकार  के  बीच  एक  समझौता  हुआ  है  ।

 प्रमर!का  से  सहयोग  के  लिए  एक  समझौते  पर  28  1987  को  हस्ताक्षर  किए

 गए  इसमें  विभिन्‍न  भारतीय  एजेंसियो  के  लिए  हल्के  लड़ाकू  विमान  संब्रंधी  भ्रमरोकी  सरकार
 भ्रौर  अमरीकी  एयरोस्पेस  उद्योग  के  साथ  प्रभावी  रूप  से  कायं  करने  के  लिए  झ्ापसी  सहमति  की
 रूप-रेखा  दोनों  देशों  के  बोच  निर्धारित  किए  गए  एरिया  में  हल्के  लड़'कू  विमान  के

 समयबद्ध  कार्यक्रम  के  लिए  भ्रमरीकी  सरकार  द्वारा  प्रौद्योगिकी  के  संबंध  में  निर्यात  की  शीघ्र  प्ननुमति
 प्रदान  विचार  विमर्श  की  बची  हुई  मदों  श्रादि  की  व्यवस्था  इस
 कार्य  के  लिए  एक  विडोंਂ  निर्धारित  की  गई  रक्षा  प्रनुसंघधान  तथा  विकास  संगठन  के

 पधीन  संबंधित  वेमानिकी  प्रयोगशालाझों  ध्रौर  भ्रमरीकी  सरकार  की  संबंधित  वंमानिष्री
 शालाओं  के  बीच  प्रयोगशाला  से  प्रयोगशाला  तक  सहयोग  कार्यक्रम  की  सहमति  हो  गई
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 प्रमरीका  से  प्राप्त  संबंधित  वेमानिकी  प्रौद्योगिकियों  को  झ्ात्मसात  करने  से  हल्के  लड़ाकू  विमान
 कार्यक्रम  के  लिए  प्रणालियां  और  उप-प्रणालियां  श्रादि  उपलब्ध  होने  कौ  ब्राशा  है  ।
 हस्तांतरण  की  वित्तीय  सुपुर्दंगी  कार्यक्रम  तकनीकी-आध्िक  विचार  भौर  सामान्य
 वाणिज्यिक  बातचीत  तथा  सरकारी  विनियमों  द्वारा  शासित  होंगे  ।

 भारतीय  रिजर्व  बेंक  के  शिष्ट  मंडल  का  स्विटजरलंण्ड  का  दोरा

 100,  श्रो  प्रकाश  वी०  पाटिल  :

 श्री  राम  बहादुर  सिह  :

 श्री  हाफिज  मोहम्मद  सिद्दीक  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 क्‍या  गत  तीन  महीनों  के  दौरान  भारतीय  रिजव॑  बेक  तथा  सरकारी  अधिकारियों  के
 एक  दूसरे  शिष्ट  मंडल  ने  स्विटजरलंण्ड  का  दौरा

 क्या  स्विस  अधिकारियों  ने  वहां  भारतीयों  द्वारा  खोले  गए  बातों  के  बारे  में  जानकारी
 देने  क ेलिए  सहमति  प्यक्त  की

 समझौते  की  अन्य  बातें  क्‍या  ग्रौर

 इन  पर  कब  तक  कार्यवाही  की  जाएगी  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  व्यय  विमाग  में  राज्य  मंत्री  बो०  के०  :  से  जब
 तक  भारत  सरकार  और  स्विटजरलंण्ड  सरकार  के  बीच  आपराधिक  मामलों  में  परस्पर  सहायता  के
 संबंध  में  किसौ  संधि  पर  हस्ताक्षर  नहीं  हो  जाते  तब  तक  इस  विषय  पर  एक  करार  को  स्वरूप

 देने  के  संबंध  में  विचार-विमश  करने  के  लिए  विधि  भारतीय
 रिजवं  बैक  प्रौर  केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  के  प्रतिनिधियों  के  एक  छः  सदस्यीय  दल  ने  1987
 में  बन॑  की  यात्रा  को  थी  ।

 प्रतिनिधि  मंडल  ने  सरकार  को  1987  के  प्रथम  सप्ताह  में  श्रपनी  रिवोट्ट  प्रस्टत
 कर  दी  जिस  पर  विचार  किया  जा  रहा

 ५

 संयुक्त  राज्य  भ्सरीका  से  भारत  द्वारा  खाद्यान्न  को  खरीब  हेतु  सहायता

 101.  भरी  इन्द्रजोत  गुृष्त  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संयुक्त  राज्य  भ्रमरीका  के  कृषि  विभाग  भौर  विश्व  बैंक  ने  भारत  द्वारा  संयुबत
 राज्य  अमरीका  से  खाद्यान्न  की  खरीद  के  लिए  वित्तीय  सहायता  देने  का  प्रस्ताव  किया

 यदि  तो  क्या  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  अ्रधिकारियों  ने  हाल  ही  में  प्रधानमंत्री  के
 अमरीका  दौरे  के  दौरान  इस  प्रस्ताव  पर  चर्चा  की  श्र

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  और  निष्कर्ष  क्या  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  वो०  के०  :  शोर  :
 नहीं  ।  सूखे  का  सामना  करने  के  लिए  विश्व  बैंक  सहायता  के  संबंध  में  भारत  सरकार  प्ौर
 अन्तर्राष्ट्रीय  पुननिममाण  झौर  विकास  डबौंक  के  भ्रधिकारियों  के  बीच  बातचीत  चल  रही  इस
 प्रस्तावित  सहायता  का  उपयोग  विश्व  बैंक  के  खरीद  संबंधी  सामान्य  मार्ग-निर्देशकों  के  अनसार
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 आयातों  के  लिए  किया  जाएगा  और  ये  किसी  स्रोत  सै  संबंध  नहीं  संयुक्त  राज्य  भ्रमेरिका  .  कौ
 सरकार  से  सहायता  के  प्रस्ताघों  पर  श्रप्चिकारो  स्तर  पर  विचार-विमर्श  चल  रहा  है  ।

 यह  सवाल  पंदा  ही  नहीं  होता  ।

 सारतीय  स्टेट  बेंक  को  पोंग  डंस  शास्षा  को  संसारपुर  टेरेस  स्थानान्तरित  करना

 102,  प्रो०  नारायण  चनन्‍्द  प्राशर  :  क्‍या  बित्त  मंत्रो  यह  दत्ताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  रिजवं  ढोंक  ने  भारतीय  स्टेट  बैंक  को  इसको  पोंग  डेस  शाखा  को

 हिमाचल  प्रदेश  के  कांगड़ा  जिले  के  संसारपुर  ट॑रेस  में  स्थानानतरित  करने  के  बाद  फ़िर  से  खोलने  की

 अनुमति  दे  दी

 यदि  तो  इस  शाखा  को  कौन-सी  तारीख  को  खोला

 यदि  तो  इसे  कब  तक  खोले  जाने  की  संभावना  और

 इसमें  विलंब  के  क्या  कारण  हैं  तथा  पोंग  डंम  स्थित  बोंक  की  शाखा  को  क्सि  तारीख
 को  बन्द  किया  गया  था  और  भारतीय  रिजवं  डौंक  द्वारा  इसे  संसारपुर  टेरेस  में  पुनः  किस  तारीख
 को  खोलने  की  प्रनुमति  दी  गई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादंन  :  से  (a)  भारतीय  स्टेट  ढौंक  ने

 सूचित  किया  है  कि  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  उसे  पोंग  डेम  शाखा  को  संसारपुर  टंरेस  स्थानान्तरित
 करने  की  अनुमति  दिनांक  15  1983  को  दी  उपयुक्त  स्थान  के  उपलब्ध  न  होने  शोर
 पौंग  ढैम  की  स्थानीय  जनता  के  विरोध  के  कारण  शाखा  को  संसारपुर  टैरेस  स्थानान्तरित  नहीं
 किया  जा  सका  ।  लगातार  प्रयासों  के  पश्चात्‌  भारतीय  स्टेट  बौंक  को  पोंग  डम  शाखा  को
 भ्रब  संसारपुर  टैरेस  स्थानान्तरित  कर  दिया  गया  श्रौर  दिनांक  29  1987  से  इस  शाखा
 ने  काम  करना  शुरू  कर  दिया  है  ।

 सूखा  झौर  बाढ़  राहत  के  संबंध  में  भारतोय  रिजव  बेंक  के  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  तथा  राष्ट्रीय
 कृषि  श्रोर  प्रामोण  विकास  बेंक  को  दिशा-निर्देश

 103,  प्रो०  नारायण  च्न्द  पराशर  :

 शो  श्रीकांत  दस  नरसहराऊ  जाडियर  :  क्‍या  वित्त  सनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  भारतीय  रिजबं  डौंक  ने  चालू  वित्तीय  वर्ष  में  सूखे  भ्रोर  बाढ़  से  ध्वत्यधिक  रूप  से
 प्रमावित  किसानों  तथा  भूमिद्दीन  मजदूरों  की  सहायता  के  लिए  राष्ट्रीयक्ृत  बौंकों  तथा  राष्ट्रीय  कृषि
 झौर  ग्रामीण  विकास  बौंक  को  कोई  दिशा-निर्देश  जारी  किए

 यदि  तो  जारी  किए  गए  दिशा-तिर्देशों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  झौर  प्रत्येक  राष्ट्रीयकृत
 राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बौंक  तथा  सहकारी  बौंकों  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  का  ब्योरा

 कया

 क्‍या  सरकार  ऋणों  की  प्रदायगी  को  स्थगित  दाण्डिक  ब्याज  दर  को  समाप्त
 करने  तथा  कम  ब्याज  दरों  पर  ऋण  मंजूर  करने  सहित  विभिन्‍न  रियायतों  के  प्रावधान  से  सस्तुष्ट

 भोर
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 Lt
 यदि  तो  किसानों  की  सहायता  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 वित्त  असत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जनादंन  :  से  भारतीय  रिजवं  बैंक
 मे  सूखे/बाढ़  से  प्रभावित  क्षेत्रों  के  ब्यक्तियों  को  दूसरी  बुआई  भ्र्थात  बेकल्पिक  प्रल्पावधिक

 चारा  श्रादि  उगाने  के  लिए  बौंकों  द्वारा  ऋण  समथंन  प्रदान  किए  जाने  के  बास्ते  विस्तृत
 मार्ग-निर्देश  जारी  किए  हैं  ज्हां  खरोंफ  की फसल  नष्ट  हो  गयी  इन  मार्गनिर्देशों  के  प्रनुसार
 अल्पावधिक  ऋणों  को  मध्यावधिक  ऋणों  में  बदला  बीजों  के  उत्पादन  के  लिए  सहायता
 प्रदान  की  यदि  फसल  काफी  नष्ट  हो  गयी  हो  तो  उस  हालत  में  निबेश  ऋण  का  पुनरनिर्धारण
 किया  लघ्‌  सिंचाई  प्रयोजनों  के  लिए  शीघ्रता  से  ऋण  मंजूर  किए  जायेंगे  तथा  छोटे  भौर
 सोमांतिक  किसानों  तथा  समाज  के  कमजोर  धर्गों  को  500  रुपये  लक  के  उपभोग  ऋण  दिए  जाएंगे
 ओर  उचित  दर  की  दुकानें  शुरू  करमे  के  लिए  वित्तीय  सहायता  दी  राष्ट्रीय  कृषि  ओर
 ग्रामीण  विकास  डीौंक  ने  भी  केन्द्रीय  सहकारी  बैंकों/भूमि  विकास  वॉंक/क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  को
 भारतीय  रिजवं  बेंक  द्वारा  जारी  किये  गये  अनुदेशों  की  भांति  विस्तृत  मार्ग-निर्देश  जारी  किये  हैं
 ताकि  ये  बेंक  किसान  तथा  समाज  के  अन्य  कमजोर  बर्गों  को  आवश्यक  ऋण  सहायता  प्रदान
 कर

 3  बे  या  उससे  अधिक  समय  से  लगातार  सूख्वा/बाढ़  से  ग्रस्त  क्षेत्रों  में  बैंकों  से  2  वर्ष  के
 लिए  या  प्रगले  सामान्य  ब्ं  यदि  वह  पहले  देय  रकमों  की  वसूली  स्थगित  करने  के  लिए
 कहा  गया  बैंकों  को  उन  मामलों  में  दण्डात्मक  ब्याज  वसूल  न  करने  तथा  देय  ब्याज  को

 वृद्धि  ब्याज  के  रूप  में  न  बदलने  के  लिए  भी  भ्रनुदेश  दिए  गए  3  या  उससे  प्रधिक  बार
 लगातार  सूखा/बाढ़  से  पीड़ित  किसानों  के  मामले  में  और  उन  किसानों  के  मामलों  में  जिनके  ऋणों
 फो  परिवर्तित/पुनरनिर्धारित  कर  दिया  गया  5000  रुपये  त्तक  के  प्रल्पावधिक  सावधि  ऋणों  पर
 10  प्रतिशत  बाधिक  दर  पर  ब्याज  लेंगे  ।  ये  उपाय  केन्द्रीय  सरकार  के  परामशे  से  किये  गये  हैं  ।

 हाखा  विस्तार  नीति

 104.  श्री  श्रीकांत  दत्त  नरासहराज  वाडियर  :  क्‍या  वित्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 सरकार  की  शाखा  बिस्तर  नीति  क्या

 क्या  कुछ  राज्यों  भ्र्थात  तमिलनाडु  झोर  केरल  में  भ्रन्य

 राज्यों  की  तुलना  में  चोंक  शाखाप्रों  का  धनुपात  थैंकों  के  राष्ट्रीयकरण  के  पश्चात्‌  घीरे-घीरे  कम  हो

 रहा

 यदि  तो  इसके  कया  कारण

 इस  भेदभाव  को  दूर  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  गये  श्रौर

 (2)  बैंकों  के  राष्ट्रीयकरण  के  समय  तथा  इस  समय  बैंक  शाखाप्नों  संख्या
 कितनी  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादेन  :  वर्ष  1985-90  की  वत्तमान
 शाखा  लाइसेंसिंग  नीति  का  मुख्य  उद्द  प्रत्येक  विकास  खण्ड  के  ग्रामीण  तथा  प्रध॑-शहरी  क्षेत्रों  की

 टर  97
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 प्रत्येक  17,000  की  जनसंख्या  के  पीछे  भौर  प्रत्येक  गांव  से  10  किलोमोटर  की  दूरी  के  भझन्दर  कम
 से  कम  एक  ढोंक  कार्यालय  खोलकर  स्थानिक  दूरियों  को  कम  करने  का  लक्ष्य  प्राप्त  करना

 महानगरों  और  पत्तन  नगरों  में  शाखा  विस्तार  चयनात्मक  भाघार  पर  किया  जाता  रहेगा
 झोर  इन  क्षेत्रों  में  नयी  शाखाएं  खोलने  के  लिए  क्षेत्र  की  भ्रावश्यकता  भौर  कारोबार  की

 प्रस्तावित  शाखा  की  अथेक्षमता  भ्रादि  को  ध्यान  में  रखकर  ही  दी  जाती

 से  (&)  :  देश  में  ढेंक  कार्यालयों  की  संख्या  (राज्यवार/संघ  राज्य  और  वर्ष
 1969  में  बड़े  ढेंकों  के  राष्ट्रीयकरण  के  समय  भौर  31-3-87  की  स्थिति  के  अनुसार  प्रति  बैंक
 कार्यालय  के  पीछे  भोसत  जनसंख्या  से  संबंधित  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  इसे  देखने  से
 पता  चलता  है  कि  तमिलनाडु  तथा  केरल  जंसे  राज्यों  में  बंकिग

 सुविधाएं  देश  में  भन्य  राज्यों  की  तुलना  में  ठोक  ही  हैं  ।

 विवरण

 राष्ट्रीयकरण  के  समय  और  31-3-87  को  बेकों  को  का  राज्यवार/संघ
 राज्य  क्षेत्र  वार  विवरण

 राज्य|संच  राज्य  क्षेत्र  का  राष्ट्रीयकरण  के  प्रति  बैंक  31-3-87  को  प्रति  बेंक
 समय  शाखाओं  कार्यालय  बैंक  कार्यालयों  कार्यालय

 की  संख्या  झोसत  को  संख्या  झौसत
 जनझंख्या  जनसंख्या ह

 1  2  3  4  5

 आन्प्न  प्रदेश  571  74  4162  13

 अरुणाचल  प्रदेश  न  न  56  H

 झसम  74  202  981  20

 बिहार  274  206  4232  16

 गुजरात  758  34  3089  है|

 हरियाणा  174.  56  1118  HW

 हिमाचल  प्रदेश  41  85  565  8

 जम्मू  मौद  कश्मीर  35  114  727  8

 कर्नाटक  का  38  3958  9

 केरल  605  35  2725  9

 महाराष्ट्र  1125  44  4940  13

 अध्य  प्रदेश  ३44  116  3768  14

 98



 15  1909  प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 क+  3]  uy  ्ज

 मणिपुर  2  497  21

 मेघालय  प्र  144  132  10

 मिजोरम  +-  न  50  10

 मागालेंड  3  139  66  12

 उड़ीसा  100  212  1752  15

 पंजाब  354  बा  2013  8

 राजस्थान  369  69  2694  13

 सिक्किम  न  न्‍+  19  77

 तमिलनाडु  1066  37  3935  12

 त्रिपुरा  5  ६)  है|  136  15

 उत्तर  प्रदेश  753  118  7408  15

 पश्चिम  बंगाल  505  87  3457  16

 अंडमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  115  14  13

 चण्डीगढ़  21  107

 दिल्ली  274  10  1060

 दमन  झौर  दौव  8  260

 दादरा  झौर  नगर  हवेली  न  —_—  6  17

 पांडिचेरी  12  31  63  10

 लक्षद्वीप  _  न  5  है

 कुल  8321  65  53565  13

 एक्शन  इन  विन्टर  शोष॑क

 105,  श्रो  एंसम०  रघुमा  रेड्डी  :

 श्री  धर्ममाल  सिह  सलिक  :

 झो  सुभाष  यादव  :

 ओ  प्रकाश  चन्द्र  :  क्या  रक्षा  मम्त्रो  यह  बताने  कौ  कुंपा  करेंगे  कि  s

 क्या  सरकार  का  ध्यान  16  1987  के  टाइम्सਂ  में  एक्शैस
 इन  विन्टर  शीर्षक  के  भन्तगंत  प्रकाशित  समाचार  की  भौर  दिलाया  गया  जिसमें  पहं

 थ्ण  श्र 4  त्

 >  9
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 बताया  गया  है  कि  पाक  अधिकृत  कश्मीर  में  सर्दियों  के  प्रारम्भिक  में  सेना  की  गतिविधि  से  जिम्मेदार
 क्षेत्रों  में  यह  शंका  पैदा  हो  गई  है  कि  पाकिस्तान  इस  महीने  में  किसी  समय  बर्फ  ढकों  चोटियो  पर

 एक  झौर  सैनिक  कारंवाई  कर  सकता  भर

 यदि  तो  सरकार  की  इस  बारे  में  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 रक्षा  सनन्‍्त्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  श्रौर  पूति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बी०

 सरकार  ने  समाचार  पत्रों  की  रिपोर्ट  देखी  है
 लेकिन  ऐसी  कोई  पक्‍की  सूचना  नहीं  है  जिससे

 यह  पता  चले  कि  पाक  प्रधिकृत  कश्मीर  में  पाकिस्तानी  फौजों  की  कोई  असामान्य  गतिविधियां  हैं  या
 जमाव  है  ।

 सरकार  उन  सभी  गतिविधियों  पर  पूरी  नजर  रखती  है  जिनका  हमारी  सुरक्षा  पर
 प्रभाव  पड़ता  है  और  पूर्ण  रक्षा  तैयारी  सुनिश्चित  करने  के  लिए  उचित  उपाय  करतो

 सिले  सिलाए  बस्त्रों  के  निर्यात  के  लिए  नोलामो-कोटा

 106,  श्री  एम०  रघुमा  रेडडी  :

 क्रो  धर्मतराल  सिह  सलिक  :  कया  वस्त्र  सनन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  ।2  1987  के  हिन्दुस्तान  टाइम्सਂ  में
 एक्सपोर्ट  कोटा  भ्राकसन  श्रपोज्डਂ  शी्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  प्राकर्षित  किया

 गया

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 कया  सरकार  का  श्रपने  निर्णय  पर  पुनविचार  करने  का  प्रस्ताव  है  और  ५दि  तो
 इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  एस०  कृष्ण  :  जी  हां  ।
 भोर  सरकार  ने  15  1987  को  परिषानों  के  लिए  निर्यात

 वितरण  नीति  की  घोषणा  की  है  जिसके  अंतगंत  सुपरफास्ट  श्रेणी  भाग  के  लिए  खली  निविदा  प्रणाली
 का  प्रावधान  क्योंकि  यह  नीति  अभी  हाल  ही  में  घोषित  हुई  प्रतः  सरकार  के  पास  इस  समय
 किसी  भी

 प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  इस  नीति  के  पुनरीक्षण  के  लिए  विचाराधीन  नहीं
 इण्डियन  एक्सप्रस  ग्रूप  पर  राजस्व  आसूचना  निदेशालय  द्वारा  मारे  गए  छापे

 108.  थ्रो  एच ०  एन०  भन्‍्जे  गोडा  :
 झो  वो०  एस०  कृष्ण  अय्यर  :

 श्री  यशवंत  राय  गडाख  पाटिल  :
 भरी  जी०  एस  ०  बसवराज  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राजस्व  प्रासूचना  निदेशालय  ने  1987  के  दौरान
 ग्रप  के  देश  भर  में  स्थित  दफ्तरों  पर  छापे  मारे  थे

 यदि  तो  ये  छापों  के  क्या  परिणाम  निकले  भौर

 इस  मामले  में  क्या  भ्नुवर्ती  कायंवाही  की  गई  है  ?

 श्व्डू  ण्डियन  एक्सप्रो  सा

 है
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 वित्त  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  बो०  के०  गढ़वो  )  :  राजस्व  भ्ासूचना
 निदेशालय  के  अधिकारियों  ने  आयकर  प्रवत्त  न  निदेशालय  के  अधिकारियों  के  साथ  और
 सीमाशुल्क  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  विभागों  की  झ्रधिकारियों  की  सहायता  से  दिनांक  1.9.87  को

 बंगलोर  विजयनगरम्‌  तथा  मद्रास  प्लौर  दिनांक  2.9.1957
 को  कोचीन  स्थित  मंसस  इण्डियन  एवक्सप्र ंस  न्यूजपेपर  प्राइवेट  लिमिटेड  और  मेससे  ट्रेडर्स
 प्र.इवेट  लिमिटेड  से  सम्बन्धित  परिसरों  की  एक  साथ  तलाशी  ली  ।

 ये  छापे  विभिन्‍न  सूत्रों  से  प्राप्त  इस  आशय  की  सूचना  के  प्रनुसरण  में  मार  गये  थे  कि
 मंससे  ट्रेंडसे  प्राइवेट  लिमिटेड  और  इण्डियन  एक्सप्रंस  ग्रप  की  श्रन्य  सहयोगी  कम्पनियां  सीमाशुल्क

 1962,  विदेशी  मुद्रा  वितियमन  1973,  आयात  झहोर  निर्यात  न्‍्यापार
 1947  और  उसके  तहत  बनाए  गए  विनियमनों  एवं  श्रायकर

 1961  और  भ्रन्य  सम्बद्ध  अधिनियम  के  उपबंधों  का  उल्लंघन  कर  रहो

 ओर  छापे  मारे  जाने  से  यह  पता  चला  कि  निम्नलिखित  तीन  श्रलग-भलग  आयात
 के  मामलों  के  सम्बन्ध  में  मैससे  ट्रं  उसे  प्राइवेट  लिमिटेड  और  इण्डियन  एक्सप्रैस  ग्रुप  की  अ्रन्य
 योगी  कम्पनियों  और  उनके  कुछेक  निदेशकों  तथा  कमंचारियों  द्वारा  ऊपर  उल्लिखित  प्रधिनियमों  में
 से  एक  का  श्रथवा  एक  से  अधिक  भ्रधिनियमों  का  उल्लंन  किया  गया  है  :--

 (1)  मद्रास  में  श्रायातित  वेब  आफसेट  प्रिंटिंग  मशीनों  के  14

 (2)  बम्बई  में  ग्रायातित  फोटो  कम्पोजिंग

 (3)  दिल्‍ली  में  आयातित  इलेक्ट्रानिक  रंगीन

 उक्त  उल्लंषनों  में  अ्रन्तग्र
 स्‍त

 कम्पनियों  और  व्यक्तियों
 को  कारण  बताओ्रों  नोटिस  पहले  ही

 जारौ  किए  जा  चुके  क्षेत्राधिकार  वाले  न्यायालयों  सें  प्रभियोजन  की  कारंवाई  भी  शुरू  की  जा

 चुकी  है  ।

 परिद्रवमी  निधि  में  विद्व  बेंक  का  भ्रन्शदान

 109.  श्री  एच०  एन०  नन्‍ज  गौडा  :

 श्रो  जो०  एस०  बसवराज  :  क्या  वित्त  मंत्री  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  भारत  ने  विश्व  बेंक  नव  गठित  परिक्रामी  निधि  में  श्रपने  अंशदान  की  राशि

 बढ़ाने  का  अनुरोध  किया  है  ताकि  भारत  में  जिन  परियोजनाझ्रों  को  पूरा  करने  के  लिए
 है  ्

 वचन  दिया
 गया  है  उनके  लिए  शीध्रता  से  धनराशि  का  वितरण  सुनिश्चित  किया  जा

 यदि  तो  क्‍या  विश्व  बेंक  ने  इस  अनुरोध  को  स्वीकार  कर  लिया
 अंशदान  की  राशि  में  कुल  कितनी  वृद्धि  किए  जाने  की  संभावना  भौर

 इससे  किन-किन  परियोजनाओं  को  लाभ  होने  की  संभावना  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  व्यय  विमाग  में  राज्य  मनन्‍्त्रो  बो०  के०  :  हां  ।
 भारत  सरकार  ने  विश्व  बेंक  से  उस  विशेष  सुविधा  का  विस्तार  करने  का  अनुरोध

 है  जिप्तके  अन्तगंत  विनिदिष्ट  परियोजनाझ्नों  के  लिए  परिक्रामी  निधि  में  प्रग्रिम
 संवितरण  की  व्यवस्था
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 से  विश्व  बेंक  ने  सिद्धांत  रूप  में  इस  अनुरोध  को  स्वीकार  कर  लिया
 क्रामी  के  प्रन्तगंत  शामिल  की  जाने  वाली  परियोजनाओं  की  सूची  श्रभी  तैयार  की  जानी  है
 झौर  इसलिए  संभावित  भ्रन्शदान  के  बारे  में  कोई  भ्रनमान  नहीं  लगाया  जा

 सूखा  राहत  कार्यों  के  लिए  विशेष  ऋण  के  निर्धारण  हेंतु  विश्व  बंक  के  दल  का  दोरा

 110.  थोषरो  प्रत्तर  हसन  :  वित्त  मनन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विश्व  बेंक  के  एक  दल ने  देश  में  व्याप्त  भीषण  सूखे  को  ध्यान  में  रखते  हुए  केन्द्रीय
 सरकार  के  परामश  से  विशेष  ब्याजमुक्त  स्थायी  ऋण  स्टेंडिग  के  स्वकृप  भोर  राशि  का
 निर्धारण  करने  के  लिए  भारत  का  दौरा  क्रिया

 यदि  तो  उस  दौरे  के  क्या  परिणाम

 क्या  प्राप्त  ऋण  के  वितरण  झ्रौर  इस  संदर्भ  में  किए  गए  समझौते  के  अन्तग्रंत  तत्संबंधी
 योजना्रों  के  कार्यान्वयन  के  लिए  कुछ  उपाय  सुझाए  गए  ओर  .

 यदि  तो  उसकी  मुश्य  बातें  क्‍या  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  बी०  के०  :  जी  हां  ।

 से  देश  में  सूखे  की  स्थिति  से  निपटने  के  भारत  को  विश्व  बैंक  की  सहायता
 की  संभावना  पर  उसके  साथ  विचार-विमर्श  चल  रहा  है  तथा  सहायता  प्लौर  उसके  स्वरूप  के  बारे  में
 झस्तिम  निर्णय  भ्रभी  लिया  जाना  इसलिए  अ्रभी  कोई  निश्चित  विवरण  देना  प्रंभव  नहीं

 कर्नाटक  में  रुण्ण  कपड़ा  सिलें

 श्री  वो०  एस०  कृष्ण  अय्यर  :  क्‍या  वस्त्र  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कर्नाटक  में  रुण  कपड़ा  मिलों  क्री  सख्या  कितनी

 क्‍या  सरकार  ने  इन  रुग्ण  का  प्रबन्ध  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  द्वारा  ग्रहण  किए
 जाने  के  बारे  में  कोई  कार्यवाही  की  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इन  मिलों  को  दोबारा  खोलने  के  लिए  राज्य  सरकार  की

 सहायता  करने  हेतु  कोई  कदम  उठाए  हैं  जिससे  कि  मजदूरों  में  भ्रसन्‍्तोष  न  हो  ?

 वस्त्र  अन्त्रालय  के  राज्य  मंत्रों  राम  निवास  को

 कर्नाटक  में  9  रुग्ण/बन्द  सूती  बस्त्र  मिलें

 जी  नहीं  ।

 सरकार  ने  रुग्ण  वस्त्र  मिलों  का  भ्रध्ययन  करने  के  लिए  एक  नोडीय  झ्रभिकरण  स्थापित
 किया  था  ताकि  यह  पता  लगाया  जा  सके  कि  क्‍या  वे  संभाव्यतः  भ्र्थक्षम  है  अथवा  नहीं  |  नोडीय

 प्रभिकरण  उन  मिलों  के  संबंध  में  पुनंस्थापना  पैकेज  तैयार  करता  है  तथा  उनकी  व्यवस्था  करता  हैं

 जिन्हें  वह  संभावयतः  भ्रथंक्षम  पाता  है  |  गेर-अर्थक्षम  मिलों  को  स्थायी  रूप  से  बन्द  किया  जा  सकता

 उन  गैर-प्रथंक्षम  मिलों  के  जिन्हें  6  को  से  स्थायी  रूप  से  बंद  किया  जा  चुका

 वस्त्र  कामगार  पुनंस्थापना  निधि  योजना  से  वित्तीय  सहायता  के  हकदार  होंगे  ।
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 राज्य  व्यापार  निगम  और  खनिज  झौर  धातु  व्यापार  निगम  के  लिए  धारक  कम्पनों

 112.  श्री  सो०  माधव  रेडडी  :  क्‍या  वाणिज्य  मन्‍त्रो  यह  बताने  की  क्षुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  आयात  श्रौर  निर्यात  के  क्षेत्र  में  बेहतर  समन्वय  के  लिये  राज्य  व्यापार
 निगम  और  खनिज  होर  धातु  व्यापार  निगम  का  उनकी  सहयोगी  कम्पनियों  सहित  एक  धारक  कंपनी
 में  विलय  किये  जाने  के  सम्बन्ध  में  स्टाफ  हैदराबाद  से  कोई  विशेषज्ञ

 सलाह  प्राप्त  को

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  एडमिनिस्ट्रटिव  स्टाफ  हैदराबाद  से  इस  सम्बन्ध
 में  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  भोर

 यदि  तो  इसकी  मुख्य  सिफारिशें  क्‍या  हैँ  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  प्रिय  रंजन  से  विदेश
 व्यापार  प्रचालन  में  सरकारी  उद्यम  की  उपयोगिता  निर्धारित  करने  में  नियंत्रक  कम्पनी  संगठनात्मक
 संरचना  सम्बन्धी  अध्ययन  के  लिए  सरकार  ने  प्रशासनिक  हैदराबाद  की  सेवाए  प्राप्त  की

 प्रध्ययन  दल  ने  गअ्रपनी  रिपोर्ट  पेश  कर  दी  है  ।  इसकी  एक  मुख्य  सिफारिश  एस०टी०सी०  और

 एम०एम०टो०सी०  तथा  उनके  वैकल्पिक  संगठनात्मक  ढाँचों  में  जहां  तक  सम्भव  हो
 नियंत्रक  कम्पती  स्थापना  का  तर्काबार  विश्लेषण  करता  इसकी  सरकार  द्वारा  जांच  की  जा

 रही  है  ।

 सरकारी  क्षत्र  को  कम्पनियों  द्वारा  बांड  जारी  करता

 113,  श्री  सो०  माधव  रेड्डो  :  क्‍या  वित्त  सन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  भ्रव  तक  सरकारी  क्षत्र  की  कितनी  कम्पनियों  को  कुल  कितनी  राशि  के  बांड
 जारी  करने  की  अनुमति  प्रदान  की  गई

 इन  बांडों  में  जनता  द्वारा  लगाई  गई  राशि  का  ब्यौरा  क्‍या  भ्ौर

 क्‍या  किसी  राज्य  सरकार  ने  प्रपने  राज्य  क्षेत्र  की
 किसी  यूनिट  द्वारा  इन्हीं  शर्तों  पर

 बांड  जारी  करने  की  श्रनुमति  मांगी

 वित्त  मन्त्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  :  3]
 1987  तक  की  स्थिति  के  प्ननुसार  सरकारी  क्षेत्र  के  10  उपक्रमों  को  3217  करोड़  रुपए  के  बाँड  जारी

 करने  की  अन्‌मति  दी  गई

 31  1987  तक  की  स्थिति  के  अनुसार  2350  करोड़  रुपये  मूल्य  के  बांडों  का
 निर्गेम  पूरा  किया  जा  चुका  है  और  इन  बांडों  के  सम्बन्ध  में  प्राप्त  भ्रभिदान  राक्षि  ब्यौरा  इस
 प्रकार  है  :--

 (i)  वित्तीय  संस्थान  349.00

 (ii)  बैंक  1009.00

 (iii)  निगमित  निकाय  567.00
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 (९)  सावंजनिक  क्षेत्र

 (४)  भ्रन्य

 हां  ।

 404,00

 6.00

 पोशिश्टर  ऋाइबर  भौर  पोलिस्टर  निर्मित  कपड़ों  को  तस्करी

 115,  श्री  सो०  भाषव  रेड्डी  :  वया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  क  रेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  इस  बात  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान

 खाड़ी  के  भौर  नेपाल  से  पोलिस्टर  फाइबर  और  पोलिस्टर  निमित

 कपड़ों  की  तस्करी  में  भारी  वृद्धि  हुई  और

 क्‍या  भारतीय  सिथेटिक  फाइबर  झ्लौर  बय्ड़ा  भारी  उत्पाद  शुल्कों  की  बणह  से

 तित  कपड़ों  की  तुलना  में  कई  गुना  महंगा  होता  है और  इन  वस्तुप्नों  की  अधिक  और  अनियंत्रित

 इस  भारी  उत्पाद  शुल्क  का  ही  सं  घा  परिणाम  है  ?

 वित्त  सन्त्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  बी०  फे०  :  और
 सरकार  को  प्राप्त  हुई  रिपोर्टों  तथा  किये  गये  अभिग्रहणों  से  पता  चलता  है  कि  संश्लिष्ट  वस्त्र/फाइबर
 देश  में  तस्करी  के  लिए  झ्राकषंण  की  वस्तु  बनी  हुई  है  ।  संश्लिष्ट  वस्त्रों/फाइबर  की  देश  में  तस्करी
 का  निश्चय  श्रधिकतर  भ्रन्तराष्ट्रीय  तथा  प्रन्त्देंशीय  मूल्यों  क ेबीच  घटती-बढ़ती  लाभ  की  सीमा  के

 द्वारा  किया  जाता  है  ।

 केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  को  छोड़कर  भी  स्वदेशी  संश्लिष्ट  फाइबर/बस्त्रों  का  मूल्य  आयातित

 फाइबर/वस्त्रों  के  मूल्य  से  श्रधिक  होता  है  जो  वड़े  पैमाने  पर  उत्पादन  से  लागत  में  जो  कमी  भ्राती  है
 उसके  उच्च  ऊर्जा  लागत  झ्ादि  ज॑से  विभिन्‍न  कारणों  की  वजह  से

 प्राकृतिक  आपदाओं  से  प्रभावित  लोगों  को  सहायता  देना

 116,  श्रीमतो  किशोरी  सिह  :  क्‍या  वित्त  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  ने  सूखे  जैसी  प्राकृतिक  आपदा  से  प्रभावित
 लोगों

 को  अपनी

 सहायता  समन्वित  रूप  से  प्रदान  करने  के  लिए  सरकारी  क्षेत्र  के  जौंकों  की  बैठक  बुलाई

 यदि  तो  क्या  बाढ़  से  प्रभावित  विशेष  रूपसे  बिहार  में  लोगों  के  लिए  सहायता

 का  कोई  पैकेज  कार्यक्रम  तेयार  किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  से  भारत  सरकार
 ने  दिनांक

 12  1987  को  नई  दिल्‍ली  में  सरकारी  क्षत्र  के  बौंकों  के  अध्यक्षों  एवं  प्रबंध  शकों
 की

 एक  बौठक  बुलायो  थी  जिसमें  बोंकों  के  भ्रन्य  कार्यों  के अलावा  सूखे/बाढ़  से  पीड़ित  व्यक्तियों
 को

 राहत  प्रदान  करने  के  लिए  उनके  द्वारा  किये  जाने  वाले  उपायों  पर  भी  विचार-विमर्श  किया  गया

 था  |  हैंक़ों  से  बिहार  सहित  झ्नन्य  सभी  राज्यों  से  अपने  अ्रग्रणी  तंत्र  को  सक्तिय  करने  के  लिए  कहा

 गया  था  ताकि  उचित  झऔौर  समय  पर  कारंबाई  करने  के  लिए  प्रत्येक  जिले  की  आवश्यकताओं  का

 मूल्यांकन  किया  जा  सके  ।

 y  04
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 ऋण  समर्थन  प्रदान  के  लिये  भारतीय  डछोंक  द्वारा  भार्य  निर्देश  जारी  किये  गये

 हैं  ताकि  प्रभावित  व्यक्ति  दूसरी  बार  बुआई  कर  वेकल्पिक  फसल  श्रल्पकालीन  चारा  श्रादि  उगा
 अल्पाबधिक  ऋषणों  को  मध्यावधिक  ऋषणों  में  बदला  बीजों  के  उत्पादन  के  लिये  सहायता

 प्रश्न  की  लघु  सिक्ताई  प्रयोजनों  के  लिए  शीक्षता  से  ऋण  म्रंजूर  किये  जायेंगे  तथा  छोटे
 प्रौर  सीमांतिक  किसानों  तथा  समाज  के  कमजोर  वर्गों  को  500  रुपये  तक  के  उपभोग  ऋण  विए
 जायेंगे  श्रौर  उचित  दर  की  दुकानें  शुरू  करने  के  लिए  वित्तीय  सहायता  दी  राष्ट्रीय  कृषि
 श्रौर  ग्रामीण  विकास  ढोंक  ने  भी  केरद्रीय  सहकारी  थैंकों/भूमि  विकास  डैंकों/क्षेत्रीय  ग्रामीण  बौंकों  को
 भारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा  जारी  गए  प्रनुदेशों  को  भांति  विस्तृत  जारी  किए  हैं
 ताकि  ये  बैंक  किसानों  तथा  समाज  के  अन्य  क्रमजोर  बर्गों  को  भ्रावश्यक  ऋण  सहायता  प्रदान  कर
 सके  ।  foe,

 3  बर्ष  या  उससे  प्रधिक  समय  से  लगातार  सूखा/बाढ़  से  ग्रस्त  क्षत्रों  में  बोंकों  से  2  ब्ष  के

 लिए  अगले  सामान्‍य  ब्ष  यदि  वह  पहले  देय  रकमों  की  वसूली  स्थगित  करने  के  लिये  कहा
 गया  बैंकों  को  इन  मामलों  में  दण्डात्मक  ब्याज  वसूल  न  करने.तथा  स्थगित  देय  राशियों  की
 ब्याज  को  चकवृद्धि  ब्याज  के  रूप  में  न  बदलने  के  लिए  भी  प्रनुदेश  दिए  गये  हैं  ।  3  या  उससे
 प्रधिक  बार  लगातार  सूखा/बाढ़  से  पीड़ित  किसानों  के  मामले  में  श्रौर  इन  किसानों  के  मामले  में
 जिनके  ऋणों  को  परिवर्तित/पुनर्निधरिण  कर  दिया  गया  5000  रुपये  तक  के  भल्पावधिक  सावधि

 ऋणों  पर  10  प्रतिशत  वाधिक  दर्‌  पर  ध्याज

 समुद्री  उत्पादों  का  उत्पादन  और  निर्यात

 118,  श्रीमतो  जयस्ती  पटनायक्क  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की-कृपा  करेंगे
 क्‍या  सरकार  ने  समुद्री  उत्पादों  का  उत्पादन  झौर  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  कुछ  कदम

 उठाये
 ह

 मदि  तो  इस  प्रयोजन  के  लिए  समुद्र  के  किनारे  बसे  राज्यों  को  क्या  सहायता
 उपलब्ध  कराई  गई  श्रौर

 सातवी  योजना  के  दौरान  उत्पादों  के  उत्पादन  भौर  निर्यात  में  वृद्धि  के लिए  क्या  लक्ष्य

 निर्धारित  किए  गए  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  प्रिंय  रंजन  :

 उत्पादन  और  समुद्री  उत्पाद  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  कृषि  मंत्रालय
 को  विशवाटर ऐक्वाकल्चर  का  विकास  करने  के  लिए  परंपरागत  शिल्पों  के  प्राधुनिकीकरण  तथा  बीच  लैंडिंग  शिल्प

 को  शुरू  करने  के  लिए  सहायता  प्रदान  करता  है  ।  इनके  भ्रतिरिक्त  एम्पीडा  प्रान  खेतों  को  स्थापित

 चीज  बैंकों  तथा  प्रान  हैचरियों  की  स्थापना  के  लिए  सहायता  दे  रहा  है  ।

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दस्तावेज  के  प्ननुसार  उत्पादन  का  मूल्य  लक्ष्य  40.00  लाख

 मे०  टन  है  |  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अंत  तक  1984-85  की  कीमतों  पर  446  करोड़  रु०  के

 निर्यात  करने  का  प्रनुमान  लगाया
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 सछलो  पकड़ने  के  उद्योग  पर  संयुक्त  उपक्रमों  का  प्रमाव

 119,  भ्रो  मुरलीधर  माने  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनका  मंत्रालय  संयुक्त  उपक्रमों  और  शत-प्रतिशत  निर्यातोन्मुखी  समुद्री-उत्पाद
 उद्योगों  का  केन्द्रीय  मंत्रालय

 क्‍या  पिछले  तीन  वर्षों  में  झीगा  मछली  पकड़ने  की  दर  में  निरन्तर  गिरावट  श्राई

 यदि  तो  एक  ही  क्षंत्र  में  मछली  पकड़ने  के  लिए  विदेशी  सहयोग  से  प्रस्तावित

 संयुक्त  उपक्रमों  से  इसके  परिणामों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़  रहा  प्रौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  उन  क्षेत्रों  के  बारे  में  पुनविचार  करने  का  है  जहां
 मछली  पकड़ने  की  विदेशी  नौकाओं  का  चलाने  की  प्रनुमति  प्रदान  की  जाएगी  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  पंत्रो  प्रिय  रंजन  :  जी  हां  ।

 जबकि  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  श्रिम्प  कैच  में  उतार-चढ़ाव  होता  रहा  है  फिर  भी

 कुल  मिलाकर  इसमें  स्थिरता  रही

 गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  सम्बन्धी  संयुक्त  उद्यम  नीति  में  श्रन्य  बातों  के साथ-साथ

 यह  व्यवस्था  है  कि  निकटस्थ  तमुद्रतढीय  श्रिम्प  संसाधन  के  प्रयोग  की  अनुमति  नहीं  दी  जाएगी  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 भारत  झौर  स्वीडन  के  बोच  संतुलन

 120.  श्री  के०  पो०  उन्नोकृष्णन  :  क्‍या  वाणिज्य  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  झौर  स्वीडन  के  बीच  व्यापार  संतुलन  पिछले  वर्षों  से  भारत  के  प्रतिकूल

 रहा

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  का  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 क्‍या  वर्ष  1986  होविटजसं  के  बारे  में  बोफर्स  के  समझौता  होने  के  बाद  भारत

 झौर  स्व्रीडन  इस  व्यापार  संतुलन  को  ठीक  करने  के  लिए  सहमत  हो  गये

 (m)  क्‍या  फिर  बाद  में  स्वीडन  द्वारा  भारतीय  निर्यात  की  वस्तुओं  की  प्रति  खरीद  के  बारे  में

 समझौता  किया  गया  शौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ध्लौर  कौन-कौन
 सी  प्रमुख  घस्तुओं  का  निर्यात

 कियो  गया  भ्थवा  उनके  लिये  करार  किये  गये  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  रंजन  :  तथा  भारत  का

 स्वीडन  के  साथ  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  त्रिपक्षीय  व्यापार  निम्नलिखित  रूप  से  रहा  है  :

 106
 छ्



 15  1909  प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 स्वीडन  को  निर्यात  स्वीडन  से  भायात  व्यापार
 7 ऱ़्  रख  ख  ख  ़्ख़ऊखआउञझर

 1984-85  39.75  125.23  ---85.48

 1985-86"  38.87  138.17  30

 1986-87"  55.59  353.26

 अग्रनन्तिम

 स्रोत  :  डो०  जी०  सी०  श्राई०  एण्ड  कलकत्ता

 से  (७)  एस०  टी०  सौ०  ने  मेससं  बोफर्स  क ेसाथ  एक  समझौता  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर
 किये  हैं  जिससे  परवर्ती  भारत  से  व्यापक  वस्तुएं  खरीदने  पर  सहमत  हो  गया  है  जिनमें  शामिल  हैं
 कृषि  धातु  भ्लौर  विनिभित  भौर  तेयार  माल  ।  भारत  से  प्रायत  दस  वर्ष  की
 अवधि  के  दौरान  किये  जाएंगे  और  बोफस  से  की  गई  खरोदारियों  के  मूल्य  के  50%  से  कम  नहीं
 होंगे  ।

 हथकरघा  बुनकरों  को  राहत  पहुंचाने  के  उपाय

 121.  थी  वनवारो  लाल  पुरोहित  :  क्‍या  बस्च्र  मंत्री  यह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  धागे  के  मूल्य  में  भारी  वृद्धि  कें  कारण  पूरे  देश
 में  हथकरघा  बुनकरों  को  अत्यधिक  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रहा  हैं  जेसाकि  दिनांक  7.9.1987
 फे  एक्सप्रेसਂ  में  समाचार  प्रकाशित  हुआ

 क्या  वर्ष  1972  में  गठित  रामसहाय  आयोग  की  सिफारिश  अभो  तक  लागू  नहीं  की

 गई

 यदि  हां  तो  इसके  क्‍या  कारण  शौर

 देश  में  हथकरघा  बुनकरों  को  संरक्षण  देने  तथा  उन्हे  राहुत  पहुंचाने  के  लिए  सरकार  का

 क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 यस्त्र  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  एंस०  कृष्ण  :  जी  हां  ।

 तथा  उत्तर  प्रदेश  सरकार  द्वारा  राम  सहाय  प्रायोग  की  स्थापना  में  की  गई

 थी  तथा  इसकी  सिफारिशों  का  कार्यान्‍वन  उस  सरकार  के  कार्यक्षेत्र  के  श्रन्तगंत  प्राता

 ऐसा  समझा  जाता  है  कि  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  राम  सहाय  आयोग  की  कई  सिफा  रिशें  कार्यान्वित

 की

 एक  विवरण  संलग्न

 विवरण

 सरकार  सामान्यतः  हथकरघा  क्षेत्र  को  मजबूत  बनाने  तथा  विशेष  रूप  से  हथकरधा
 इनक के  जीवन  में  सुधार  लाने  के  लिए  कुई  विकासपरक  योजनाएं  कला  रही  इन  यौजनाओं  में

 विपणन  भ्रादि  के  क्षेत्र  शामिल  इसके  सरकार  बुमकरों  के
 लिए

 चिफ्ट

 कोष  योजना  तथा  कार्यशाला-सह-प्रावास  योजना  जैसी  कल्याणकारी  योजनाएं  भी  चला  रही  है  |
 ट
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 :
 2,  जहां  तक  यान॑  की  सप्ताई  जोकि  बुनकरों  के  लिए  प्रमुख  कच्चर  माल  है  का  संबंध

 सरकार  ने  उचित  मूल्य  पर  याने  की  पर्याप्त  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  उद्देश्य  से  निम्नलिखित
 उपाय  किए  है  :--

 ())  हैंक  यानंदायित्व  संबंधी  योजना  :--

 केन्द्रीय  सरकार  ने  सभी  वस्त्र  मिलों  पर  भ्रपने  विपणन  योग्य  यानें  क ेकम  से  कम  50%
 भाग  हैकों  के  रूप  में  पैक  करने  सम्बन्धी  एक  सांविधिक  दायित्व  लगा  दिया  है|  इसमें  यह  भी  व्यवस्था

 है  कि  ऐसे  यान  85%  भाभ  40  तथा  इससे  कम  के  काउन्‍्टों  में  हो  ।

 (ii)  एन०  सी०  डी०  सो०  को  ऋण  सहायता  :--

 एन०  सौ०  डी०  सी०  को  नई  बुनकर  सहकारी  कताई  मिलें  स्थापित  करने  और  मौजूदा

 मिलों  की  क्षमता-पिस्तारਂ  हेतु  ऋण  सहाथत्ता  दो  जाती  है

 (iii)  गाने  पूल  :--
 है

 राज्य  सरफारों  से  ग्रनुरोध  किया  जाता  है  कि  वे  राज्य  हथकरघा  श्रभिकरणों  को  उचित

 मूल्यों  पर  सप्लाई  हेतु  राज्य/सहकारी  क्षेत्र
 की  कताई  मिलों  द्वारा  उत्पादित  हैंक  यानं  के  पूल  बनाए

 जाने  के  लिए  झ्रविश्वक॑  कदम  उठाएं  ।
 ह

 (iv)  राज्यों  में  याने  कोमत  समिति  :--

 राज्य  सरकारों  को  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  झ्रान्ध्र  श्रौर  तमिलनाड़  में  जहांकि  राज्य

 हथकरघा  अभिकरणों  को  लेने  जाने  वाले  यानं  की  कीमत  का  निर्धारण  करने  के  उद्देश्य  से  हथकरघा
 निदेशक  के  अधीन  याने  कीमत  निर्धारण  समिति  की  बैठक  होती  विद्यमान  प्रणाली  का

 इलुपरण  करे  ।

 (५)  राष्ट्रीय  हथकरघा  विकास  निगम  :--

 केन्द्रीय  सरकार  ने  एन०  एच०  डी०  सी०  की  स्थापना  1983  में  की  इसका  मूल  उद्देश्य
 हथकरघा  क्षेत्र  को  उचित  मूल्यों  पर  यान  की  सप्लाई  करना  है  ।  राज्यों  को  सलाह  दी  गई  है  कि

 वे  हथररघा  बुनकरों  को  कंच्चे  माल  की  सप्लाई  के  लिए  दीर्घावधि  योजना  करें  और  उस

 प्राणार  पर  राष्ट्रीय  हभ्रकरधा  बिकास  निगम  के  पास  पुरुता  माँग-पन्न  जमा

 तस्करी  रोकने  के  लिए  केन्द्रीय  समिति

 122.  श्री  बनवारीलाल  पुरोहित  :

 हो  बो०  ओऔनिवास  प्रसाद  :  क्‍या  वित्त  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  क्रपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  देश  में  तस्करी  रोकने  के  लिये  एक  केन्द्रीय  समिति  रथापित  करने  का
 विचार

 .  (a)  यदि  तो  प्रस्तावित  समिति  के  कब  तक  स्थापित  किये  जाने  की  संभावना  भौर

 यह  देश  में  तस्करी  में  सम्बन्धी  गतिविधियों  को  रोकने के  लिये  किस  प्रकार  कार्य
 करेगी  ?

 |  ः  हु
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 बित्त  मन्त्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  बो०  के०  :  से
 माननीय  सदस्य  संभवतया  तस्करी-रोधी  कार्य  से  सम्बन्धित  भ्रनभिकरणों  के  वरिष्ठ  अधिकारियों  की
 उस  एक  केन्द्रीय  समिति  का  गठन  किए  जाने  का  उल्लेख  कर  रहे  हैं  जिसके  लिए  माननीय  वित्त
 मंत्री  ने  दिल्‍ली  में  ।7  1987  को  हुए  सीमा  शुल्क  एवं  तस्करी-रोधी  काय॑  से  संम्बन्धित
 समाहताओं  के  सम्मेलन  के  दौरान  निर्देश  दिया  था  ।  वित्त  मत्री  महोदय  के  21  1987  के
 झादेशों  के  तहत  श्रासूचना  तट  सीमा  सुरक्षा  बल  तथा  राजस्व  विभाग  के
 वरिष्ठ  प्रधिकारियों  की  समिति  का  गठन  कर  दिया  गया  इससे  सम्बन्बित  एजेंसियाँ  सूचना  का
 श्रादान-प्रदान  एवं  समन्वित  कायंवाही  कर  सकेंगी  ताकि  समग्र  तस्करी-रोधी  प्रयास  को  सुदृढ़  किया
 जा  सके  ।

 रेशम  का  उत्पादन

 123,  श्री  बनवारीलाल
 श्री  वी०  श्रोनिवास  प्रसाद  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  देशभर  के  वर्षा  पर  निरभंर  रहने  वाले  क्षेत्रों  में  रेशम-कीट  पालन  को  बढ़ावा  देने
 की  दृष्टि  से  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  ने  केन्द्रीय  सरकार  और  राज्य  सरकारों  से  रेशम  उत्पादन  के  बढ़ाने
 का  भनुरोध  किया

 यदि  तो  इस  संबंध  में  केन्द्रीप  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 क्‍या  वतंमान  सूखे  की  स्थिति  को  देखते  हुए  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  देश  में  रेशम
 उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  शज्य  सरकारों  को  निर्देश  देने  का  स्‍श्लौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  उप  मन्‍्त्रो  एस०  कृष्ण  :  तथा  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड
 झर  भारत  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  किया  है  कि  वे  किसानों  को  पश्रावश्यक  वित्तीय  तथा
 तकनीकी  सहायता  प्रदान  कर  वर्षायुकत  क्षेत्रों  में रेशम  उत्पादन  का  विकास  वास्तव  में  सातवों
 ग्रोजना  कार्यक्रप  में  वर्षायुक्त  परिस्थितियों  में  शहतूत  रोपण  के  42,100  हेक्टेयर  के  अतिरिक्त  क्षेत्र
 का  विकास  करने  की  व्यवस्था  है  ।

 तथा  इस  तथ्य  को  मद्देनजर  रखते  हुए  कि  शहतूत  रोपण  कम  बारिश  होने  की

 परिस्थितियों  का  भी  सामना  कर  सकता  है  और  इसमें  रोजगार  की  अत्यधिक  संभावना  इसका

 मौजूदा  सूखे  की  परिस्थितियों  में  विशेष  महत्व  इसलिए  सूखे  से  प्रभावित  राज्यों  की  राज्य  सरकारों
 को  परामर्श  दिया  गया  है  कि  वे  अन्तनिविष्टयों  को  सप्लाई  के  जरिए  रेशम  उत्पादों  को  राहत  देने
 के  लिये  आवश्यक  कदम  उठाएं  ज॑से  इम्दादी  दरों  पर  शहतूृत  की  कलमें  भूमि  विकास  और  श्रम

 सृजनकारी  सहायक  प्रवस्थापनात्मक  काये  ज॑ंसे  कीट  पालन  शभ्रनाज  चौकी  कीट  पालन
 केन्द्रों  का  निर्माण  भ्रादि  ।

 बम्बद  में  ब्राउन  शुगर  को  जब्तो

 124,  भ्री  बनवारोलाल  पुरोहित  :  क्या  वित्त  संत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे
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 कया  सीमा  शुल्क  बम्बई  ने  हाल  द्वी  में  ऋरोड़ों  रुपये  मूल्य  की  ब्राउन  शुगर
 जब्त  की

 यदि  तो  कितनी  मात्रा  में  ब्राउन  शुगर  जब्त  की  गई  है  श्नौर  उसका  कुल  मूल्य
 कितना

 क्‍या  इस  बारे  में  कोई  सुराग  मिला  हैं  कि  किस  प्रकार  इतनी  भारी  मात्रा  में  ब्राउन

 शुगर  को  तस्करी  द्वारा  लाया  और

 इन  कायकलापों  में  संलग्न  व्यवितयों  को  दण्ड  देने  के  लिए  सरकार  का  श्रागे  क्या

 कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  बो०  फे०  :  झोर
 1987  के  महीने  के  दौरान  सीमा  शुल्क  बम्बई  के

 झ्रधिकारियों  ने  5  बड़े  मामलों  में  462  किलोग्राम  ब्राउन  शुगर  हेरोइन  पकड़ी  पकड़े  गए  नशीले
 पदार्थों  का  सही  मूल्य  नहीं  आंका  जा  सकता  है  क्योंकि  इनका  भ्रवैध  बाजार  मुल्य  इनकी  शुद्धता
 उद्गम  स्थान  आदि  पर  निर्भर  करते  हुए  भिन्‍न-भिन्‍न  स्थान  पर  भिन्न-भिन्न  होता

 श्रभी  तक  की  गई  जांच-पड़तालों  से  पता  चला  है  कि  नशीले  पदार्थों  की
 पश्चिमी  यूरोप  श्रौर  अफ्रोका  में  प्रागे  तस्करी  करने  लिए  भारत-पाश्स्तान  सीमा

 से  की  गई  थी  ।

 तस्करी-रोधी  भ्रभियान  को  पूरे  देश  में-और  तेज  कर  दिया  गया  है  ।  नशीले  पदार्थों

 सहित  निषिद्ध  माल  की  तस्करी  रोकने  और  नियन्त्रण  के  लिए.तस्करी-रोधी  मशीनरी  पूरे  देश  में

 विशेषकर  समुद्री  भू-सीमा  क्षेत्रों  के  संवेदनशील  क्षेत्रों  में  श्रौर  हवाई  अझड्डो  पर  सतक  रह हतो
 नशीले  पदार्थों  सहित  निषिद्ध  माल  की  तस्करी  को  रोकने  झ्रौर  उसका  पता  लगाने  के  लिए

 संबंधित  एजेन्सियों  क ेसाथ  बराबर  समन्वय  बनाए  रखा  जाता  है  ।

 माल  की  मरसार  को  शोकने  के  लिए  शुल्क  डस्पिग  ड्यूटो  )

 थी  दौतर्तासह  जो  जदेजा  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  कीं  कृपा  करेंगे

 माल  की  भरमार  को  रोकने  के  लिए  लगाये  जाने  वाले  शुल्क  को  समाप्त  करने  के  क्या

 कारण

 क्‍या  इस  मामले  पर  एशोशियेशत  श्राफ  सिथेटिक  फाइबर  इंडस्ट्री  के  साथ  बात-चींत
 की  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  सन्‍्त्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  बो०  के०  :  माल  की

 भरमार  को  रोकने  के  लिए  टेक्सटाइल  फाइबर  भ्रथवा  यान॑  पर  कोई  शुल्क  नहीं  लगाया  जाता

 पोलिएस्टर  फिलामेंट  यानं  पर  मूल  सीमाशुल्क  को  दिनांक  18  1986  से  200%

 नुसार  +15  रु०  प्रति  किलोग्राम  से घटाकर  200%  मूल्यानुसार  कर  दिया  गया  था  ।  शुल्क  में  यह
 कमी  उध्वंमुखी  प्रवृत्ति  दर्शाने  वाले  स्वदेशी  पोलिएस्टर  किलामेंट  यान  की  कीमत  पर  द्वितकारी :
 प्रभाव  पैदा  करने  के  लिए  किया  गया  था  ।

 .  Sno \
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 और  :  उपर्युक्त  शुल्क-कमी  पोलिएस्टर  फिलामेंट  यान॑  प्रयोक्ता  उद्योग  और

 संश्लिष्ट  फाइबर  उद्योग  संघ  से  प्राप्त  भ्रभ्यावेदनों  को  ध्यान  में  रखने  के  उपरांत  की  गई  थी  ॥

 खाद्यान्न  व्यापार्यों  के  लिए  न्यूनतम  लाभ

 126,  श्रो  सत्येच्र  नारायण  गिह  :  क्‍या  वित्त  सनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  भारतीय  रिजवं  बेंक  ने  इस  वर्ष  19  से  खाद्यान्न  व्यापारियों  के  लिए
 न्यूनतम  लाभ  में  वद्धि  की

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 बाजार  में  श्राने  वाली  खरीफ  की  फसल  को  खरीदने  हेतु  व्यापारियों  की  कार्य-कुशलता
 पर  इसका  क्या  प्रभाव  भौर

 क्या  यह  किसानों  के  लिए  लाभदायक  होगा  ?

 वित्त  मंत्रालय  पें  राज्य  मंत्रों  जनादंन  :  से  भारतीय  रिजवं  बंक  ने

 घान/चावल,  दालों  श्रौर  अ्रनाजਂ  को  के  बदले  बेंक  प्रग्रिमों  पर  दिनांक
 19  1987  से  न्यूनतम  माजिन  ।5  प्रतिशतता  बिन्दु  बढ़ा  दिया  कई  राज्यों  में  भयंकर

 सूखे  और  भ्रन्य  राज्यों  में  बाढ़  की  स्थिति  के  कारण  खरीफ  की  फसल  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ा  है  ।
 कीमतों  में  भी  वद्धि  हुई  न्यूनतम  मार्जिन  में  वृद्धि  सट्टेबाजी  क ेलिए  जमाखोरी  को  रोकने
 कीमतों  को  बढ़ने  से  रोकने  के  लिए  की  गई  इन  उपायों  से  जनता  के  सभो  वर्यों  श्रौर  विशेष  रूप
 से  उपभोक्ताओं  और  छोटे/सांमान्तिक  किसानों  को  सहायता  मिलेगी  ।

 व्यापार  प्रतिष्ठानों  के  लिए  निर्यात  पैकेज

 127.  श्री  सत्येन्द्र  नारायण  सिह  :  क्‍या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  व्यापार  प्रतिष्ठानों  को  नियांत  भ्रभियान  में  श्रपनी  महत्वपूर्ण  भूमिका
 निमाने  के  लिए  उनके  लिए  श्रनेक  उपाय  करने  का  विचार

 क्या  उन्होंने  इस  बारे  में  1987  में  हुई  एसोचाम  एस  एस०  श्रौ०  सी ०
 एच०  ए०  की  कार्यशाला  में  ऐसी  कोई  घोषणा  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  भ्रौर

 ऐसे  उपायों  का  छोटे  निर्यातकों  विशेषकर  उच्च  तकनीक  वाली  मदों  पर  क्या  प्रभाव

 पड़ेगा  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दासमुंशी  )  :  1988  में

 घोषित  की  जाने  वाली  नई  भ्ायात  व  निर्यात  नीति  सै  संबधित  का  पहले  से  शुरू  कर  दिया  गया

 है  तथा  इस  समय  कोई  ब्यौरा  प्रकट  नहीं  किया  जा  सकता

 जी  नहीं  ।

 भौर  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।
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 शत-प्रतिशत  निर्यातोन्पुखी  उत्पादन-एककों  के  नियमों  को  बनाना

 128,  श्री  यज्ञवंतराव  गड़ाख  पाठिल  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  शतप्रतिशत  निर्यातोन्मुख्ली  उत्पादन  एककों  की  निर्यात  भ्रावश्यकताओं
 से  संबंधित  नियमों  को  उदार  बनाने  का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  श्लौर  इस  के  पछे  क्या  उहृश्य  और

 इसका  निर्यात  पर  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दासमुंशो  ):  और  सरकार  ने
 निर्णय  लिया  है  कि  ।(  (%  निर्थातोन्मुख  एकक  प्रलग-झलग  मामले  के  झ्राधार  पर  तथा  सरकार  की

 पूर्व  अनुमति  से  उचित  शुल्कों  का  भुगतान  करने  की  झत  पर  घरेल  टैरिफ  क्षेत्र  में  उत्पादन  के  25%
 तक  की  बिक्री  कर  सकी  है  ।

 उपाय  का  उद्ं  श्य  एककों  की  श्रथक्षमता  में  सुधार  करना

 पनड्ब्दियों  के  निर्माण  हेतु  समझोता

 129,  श्री  चिन्तामणि  जेना  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  ने  अत्यधिक  भाष्टुनिकी  पनड्ब्बियों  का  निर्माण  करने  के  लिए  किसी  सहयोग
 करार  पर  हस्ताक्षर  किए

 यदि  तो  किए  गए  समझौते  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  यह  समझ्षौता  किस  देश  के  साथ
 किया  और

 पनडब्बी  निर्माण  एकक  के  किस  स्थान  पर  स्थापित  किए  जाने  वी  संभावना  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  और  पूर्ति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बी०

 हां  ।

 समझौते  की  मुख्य-मुख्य  शर्तों  में  शिपयाड्ड  द्वारा  किए  जाने  वाले  निर्माण  कार्यों  के

 लिए  भारतोय  काभिकों  के  प्रशिक्षण  सहित  पूर्ण  सहायता  एवं  का  हस्तांतरण
 शामिल  है  ।  यह  समझौता  जर्मन  संघीय  गणराज्य  की  मंससं  एच  डी  डब्ल्यू  के  साथ
 1981  को  हस्ताक्षर  किया  गया

 ये  पनड्ब्बियां  मझ्नगांव  डाक  बम्बई  में  बनाई  जा  रही

 कृषि  उत्पादों  के  निर्यात  पर  सूखे  का  प्रभाव

 130,  श्री  चिन्तामणि  जैना  :  क्या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  ;

 वर्ष  1987-88  के  दौरान  कितने  मुल्य  के  कृषि  उत्पादों  का  निर्यात  किया

 क्‍या  वर्ष  1987-83  के  दौरान  कृषि  उत्पादों  के  निर्यात  पर  सूखे  का  प्रभाव  पड़ा

 झौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?
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 वाणिक्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  :  से  फिलहाल  इतनी
 कृषि  निर्यातों  के  मूल्य  का  श्रौरं  चालू  वर्ष  के  दौरान  कृषि  निर्यातों  पर  सूबे  के  पूरे  प्रभाव  का  सही
 मुल्यांकन  नहीं  किया  जा  मौजूदा  संकटों  के  सूखे  का  प्रभाव  काली  भि्च॑  झौर
 एच०  पी०  एस०  मूंगफलियों  के  निर्यातों  पर  महसूस  किया  जाएगा  जिनके  उत्पादन  में  काफी  गिराबट
 प्राई  हे  और  तिलहन  के  उत्पादन  में  भी  काफी  कमी  की  वजह  से  ग्रायतमौल  निस्सारण  में  भो
 गिराबट  आई  पहले  से  निर्धारित  अधिकतम  सीमा  के  भीतर  गेहूं  के  निर्यात  भीਂ  रोक  दिए  गए  हैं
 ताकि  यह  सुनिश्चित  किया  जा  सके  कि  घरेलू  खपत  के  लिए  गेहूं  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध  हो  ।
 जबकि  ताजे  फलों  और  सब्जियों  के  निर्यातों  पर  सूले  के  प्रभाव  का  मूल्यांकन  करना  सम्भव  नहीं
 घरेलू  कौमतों  में  वृद्धि  होने  से  चालू  वर्ष  में  निर्यातों  पर  श्रसर  पढ़  सकता  है  ।

 वस्त्र  निर्यात  कोटा  वितरण  नीति

 131.  श्रो  वक्‍कस  पुरुषोत्तमन  :  क्‍या  वस्त्र  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वस्त्र  निर्यात  कोटा  बितरण  नीति  के  अंतगंत  निर्यात  एककों  को  कोटा  देने  का  क्‍या
 मानदंड

 क्‍या  यह  सच  है  कि  बत॑मान  नीति  के  फलस्वरूप  बड़  निर्यातकों  ने  सम्पूर्ण  थस्त्र  निर्यात
 व्यवस्था  पर  एकाधिकार  कर  लिया  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  इस  बारे  में  सुधारात्मक  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  सें  उपमंत्रो  एस०  कृष्ण  :  1987  की  परिघान  कोटा
 वितरण  नीति  के  श्रन्तगंत  कोटे  निम्नलिखित  श्राधार  पर  बितरित  किये  जाते  हैं  ।

 बाधिक  स्तर  का  प्रतिशत

 गत  निष्पादन  हकदारी  प्रणाली  65

 एफ  सी  एफ  एस  लघु  आदेश  प्रणाली  25

 उत्पादक-निर्यातक  प्रणाली  7

 गे  र-कोटा  निर्यातक  प्रणाली  1

 &.  द्रीय/राज्य  निगम  प्रणाली  2

 प्रन्य  पात्रता  की  शर्तों  के  श्राघार  पर  केन्द्रीय/राज्य  निगमों  के  लिए  धुरक्षित  को

 कर  उपरोक्त  सभी  प्रणालियों  के  अन्तगंत  छोटे  तथा  बड़े  दोनों  ही  प्रकार  के  निर्यातक  कोटा  प्रणध्त
 के  प्रतियोगी  हो  सकते  हैं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सूखा  राहत  के  लिए  व्यय  में  कमी  करने  के  आ्िक  उपाव

 132.  ओ  धक्कम  पुरुषोत्तमन  :

 प्रो०  के०  बो०  थामस  :

 झो  जी०  एंस०  बसवराज्‌  :  क्‍या  बिस  संत्री  यह  बताने  की  फृपा  करेंगे  कि  ।
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 सरकार  ने  सूखा-राहत  कार्यों  के लिए  संसाधन  जुटाने  के  लिए  व्यय  में  कमी  करने  हेतु
 क्या  आथिक  उपाय  अपनाये

 (@)  योजना  व्यय  और  योजनेस्त  व्यय  में  की  गई  कटौती  का  अलग-अलग  ब्यौरा  क्या
 झौर

 इस  प्रकार  सूखा-राहत  के  लिए  कुल  कितनी  धनराशि  जुटाई  है  ।

 वित्त  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  बो०  के०  :  सरकार  द्वारा
 किफायत  करने  के  संबंध  में  किए  गए  उपायों  में  विदेशी-यात्रा  और  यात्रा  राजकीय  भोज  के

 फर्नीचर  की  प्रचार  ईघन  की  खपत  पर  होने  वाले  व्यय  पर  नियंत्रण  रखना
 झौर  ऐसे  प्रदर्शनियों  श्रौर  अंतर्राष्ट्रीय  रूम्मेलनों  को  स्थगित  करना  शामिल  हैँ  ज्निके
 आयोजन  के  लिए  पहले  से  कोई  पक्की  बचनबद्धता  न  की  गई  हो  ।  मंद्रालयों/विभागों  ह  को  यह  भी

 सलाह  दी  गई  हे  कि  वे  ऐसी  योजनाओ्रों  को  आरंभ  करने  का  कार्य  स्थगित  कर  दे  जो  1
 1987  तक  शुरू  न  की  गई  मंत्रालयों  को  निर्देश  दिए  गए  हैं  कि  वे  सरकारी  कमंचारियों  को

 स्वीकत  बोनस  झौर  अतिरिक्त  मंहगाई  भत्ते  पर  होने  वाले  व्यय  को  श्रपने  बजट  से  ही  पूरा  करें  ।

 भ्रायोजन-भिन्‍न  बजटीय  आबंटन  में  250  करोड़  रुपए  तक  और  झ्रायोजना  आबंटनों
 में  200  करोड़  रुपए  तक  की  कमी  की  गई  है  ।

 उपरोक्त  श्रौर  में  किए  गए  उपायों  से  सूखा  राहत  के  लिए  650  करोड़
 रुपये  की  प्राप्ति  होने  की  आशा  है  ।

 मुव्रास्फीति  को  तुलना  में  व्यापार  घाटा

 133.  श्रीमती  बसवराजेश्वरी  :  क्या  कणिज्य
 मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  व्यापार  घाटे  के  कारण  देश  की  अ्रर्थव्यवस्था  में  तेजी  से  मुद्रास्फीति  की  भ्रव॒ृत्ति
 आई

 यदि  तो  देश  में  मुद्रास्फीति  की  प्रवृत्ति  के  प्रमुख  कारण  क्या

 (7)  भारत  के  व्यापार-समझौते  कुल  कितने  देशों  के  साथ  झौर

 सरकार  द्वारा  व्यापार  घाटे  और  मुद्रास्फीति  की  प्रवृत्ति  पर  नियंत्रण  पाने  के  लिए
 कौन-कोन  से  प्रयास  किये  गये  हैं  प्रथवा  किए  जा  रहे  हैं  ?

 क्ष
 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  प्रिय  रंजन  दासमु  :  ओर  उपलब्ध

 अद्यतन  जानकारों  के  प्ननुसार  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  पहले  29  सप्ताहों  के  दोरान  17-10-1987
 सभी  वस्तु्रों  के भोक्त  कीमत  सूचकांक  में  पिछले  वर्ष  की  इसी  अवधि  में  7%  की  तुलना  में

 826  की  वद्धि  चालू  मुद्रास्फीति  की  प्रवृत्ति  मानसून  के  न  चारा  भौर  सूखे  की
 स्थितियों  के  कारण  है  जिसके  फलस्वरूप  खाद्य  तेलों  आदि  जँसी  झ्रावश्यक  वस्तुओं  की
 कीमतों  पर  अत्यधिक  मौसमी  प्रभाव  पड़ा  ।

 भारत  के  व्यापार  समझौते  61  देशों  के  साथ  हैं  ।

 व्यापार  घाटे  को  रोकने  के  उद्देश्य  से  सरकार  ने  निर्यात  बढ़ाने  तथा  सफल  प्रायात
 प्रतिस्थापनः  के  लिए  श्रनेकु  कदम  उठाए  सरकार  ने  निर्यात  संवर्धन  के  लिए  जो  उपाय  किए  हैं
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 उन्तमें  शामिल  निर्यात  उत्पादन  के  लिए  क्षमताएं  प॑ंदा  हमारे  उत्पादों  को  लागत  में
 योगी  और  प्रौद्योगिकी  में  श्रौर  निष्पादन  में  समान  बनाना  तथा  निर्यात  लाभप्रद  सरकार  ने
 विशेषकर  बलल्‍्क  भ्रायातों  के  आयात  प्रतिस्थापन  के  संवर्धन  के  लिए  भी  प्ननेक  कदम  उठाए  जहाँ
 तक  मुद्रास्फीति  प्रवृत्तियों  का  संबंध  सरकार  की  सुद्रास्फीति  रोकने  की  नीति  में  शामिल
 प्रभावकारी  भाग  और  पूर्ति  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  को  सुदृढ़  खाद्य  तेलों
 की  नियमित  विशेष  योजनाभों  के  अंतगंत  कम्रज़ोर  वर्गों  को  भ्रनाज  की  सप्लाई  तथा
 अ्रत्यकश्चिक  मुद्रा  द्रवता  को  दूर  जमाखोरी  तथा  काले  बाजार  में  लिप्त
 व्यापारियों  के  खिलाफ  भी  कट्टी  कारंवाई  की  गई

 अवंष  खातों  के  बारे  में  स्विटजरलंण्ड  के  साथ  समझौता

 134,  श्रौमतो  बसबर/जेश्वरो  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  ब्रवंध  तरीकों  से  धन  प्राप्त  करके  स्विस  बंकों  में  खाता  खोलने  वाले
 कुछ  विशिष्ट  भारतीयों  के  मामले  का  पता  लगाने  के  लिए  स्विस  श्रधिकारियों  के  साथ  समझौता
 करने  के  लिए  कोई  कदम  उठाए

 यदि  तो  क्या  दोनों  देशों  के  बीच  कोई  समझौता  हुश्ना
 यदि  तो  इसके  मुख्य  कारण  क्‍या  है  तथा  किसी  समझौते  पर  विचार  किया  जा

 रहा  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  कब  तक  अंतिम  निर्णय  लिए  जाने  की  संभावना  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  संत्री  बो०  के०  :  से  भारत
 सरकार  और  स्विटजरलंण्ड  सरकार  के  बीच  भ्रापराधिक  मामलों  में  परस्पर  सहायता  के  संबंध  में
 एक  करार  को  स्वरूप  देने  के  संबंध  में  विचार-विमर्श  करने  के  लिए  विधि

 भारतीय  रिजवबं  बैंक  शोर  केन्द्रीय  प्रन्वेषण  ब्यूरो  के  प्रतिनिधियों  के  एक  छः  सदस्यीय  दल
 ने  1987  में  बन  की  यात्रा  की

 प्रतिनिधि  मंडल  ने  सरकार  को  1987  के  प्रथम  सप्ताह  में  प्रपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत
 कर  दी  है  जिस  पर  विचार  किया  जा  रहा

 मारत-अमरीका  व्यापार  को  स्थिति

 135.  श्रोमती  बसवराजेश्वरी  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  *

 क्‍या  भारत  श्ौर  संयुक्त  राज्य  भ्मरीका  में  द्विपक्षीय  व्यापार  को  सुधारने  के  संबंत्र  में

 सहमत  हो  गये

 यदि  तो  किए  गए  समझौते  की  प्रमुख  विशेषताएं  क्या

 दोनों  देशों  के बीच  1987-88  में  ब्यापार  में  किस  सीमा  तक  सुधार  हुझ्ा  भौर

 वर्ष  1986-87  में  क्रिए  गए  व्यापार  से  यह  किस  प्रकार  तुलनीय  है  ?

 वाणिज्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  द्विपक्षीय  व्यापार  सुधा रने  के
 लिए  भारत  शोर  संयुक्त  राज्य  भ्रमरीका  के  बीच  कोई  प्रौपचाशिक  समझौता  नहीं  हुआ  तथापि
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 प्रधानमंत्री  ओर  संयुक्त  राज्य  श्रमरीका  के  राष्ट्रपति  रीगन  के  बीच  20  1987  को  हुईं
 बेठक  में  सामान्य  दृष्डिकोंण  व्यक्त  किया  गया  कि  द्विपक्षीय  व्यापार  और  निवेश के  क्षेत्र  में
 विधियों  के  बतंमान  स्तर  को  बढ़ाने  के  लिए  काफो  कुछ  किया  जा  सकता  है  ।

 तथा  उपलब्ध  श्रद्यतन  श्रनस्तिम  श्रांकड़ों  के  भ्रनुसार  भारत  झोर  संयुक्त  राज्य

 प्रमरीका  के  बीच  का  व्यापार  1986  की  तुलना  में  1987-88  की  पहली  तिमाही  प्रर्थात्‌
 1987  में  निम्नलिखित  प्रकार  से  हैं  :

 करोड़

 गप्रेल-जून  अ्प्रैब-जून  पूर्ण  ५८वृद्धि
 1986  1987  परिव्तंत

 निर्यात  551.78  647.89  +96.11  17.4

 आयात  414.17  511.40  +97.23  23.4

 सखे  की  स्थिति  का  साभना  कश्ने  के  लिए  विदव  बेंक  से  सहायता

 136,  भीसतो  यसचराजेध्वरी  :

 श्री  एच ०  बो०  पाटिल  :

 जी  कध्म  सह  :

 और  मुल्लापस्खो  रामचन्द्रन  :  कया  वित्त  मंत्री  गह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  सरकार  ने  देश  में  सूले  को  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिए  विश्व  बैंक  से

 सहायता  माँगी

 यदि  तो  कया  विश्व  बैंक  ने  विचार-विमर्श  के  बाद  सूखे  की  स्थिति  का  सामना
 करने  के  लिए  सहायता  देना  स्वीकार  कर  लिया  श्रौर

 यदि  तो  कितनी  भौर  झ्रब  तक  दी  गई  कितनी  धनराशि  का  इस  प्रयोजन  के  लिए
 उपयोग  किया  जा  रहा  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मनन्‍्त्री  बी०  के०  गढ़वी  )  :

 और  देश  में  सूखे  की  स्थिति  से  निपटने  के  भारत  को  विश्व  बैंक  की
 सहायता  की  संभावना  पर  उसके  साथ  विचार-विभर्श  चल  रहा  है  तथा  सहायता  और  उसके  स्वरूप
 के  बारे  में  ग्रभी  अंतिम  निर्णय  लिया  जाना

 उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  में  बढ्धि

 137.  भरी  एस०  अपपाल  रेड्डी  :  क्‍या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पिछले  छः  भहीनों  से  शारीरिक  श्रम  न  करने  वाले  शहरी  कमंत्रारियों  के  अखिल
 भारतीय  उपभोषता  मूल्य  सूचकांक  में  बंड्धि  हो  रहो

 थदि  तो  1987  के  प्रन्त  में  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  कितना
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 क्‍या  इस  वृद्धि  से  वार्षिक  मुद्रास्फीति  दर  में  वृद्धि  हुई  और

 यदि  तो  30  1987  को  मुद्रास्फीति  की  स्थिति  क्‍या  थी  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  सन्‍त्रो  के०  श्रौर
 पिछले  छः  महीनों  के  दोरान  शहरी-गेर-श्रमिक  कमंजारियों  1969=100)  के  अखिल
 भारतीय  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  के  मासिक  घटबढ़  के  संबंध  में  आंकड़े  निम्नलिखित  हैं  :

 मास  शहरी-ग  र-अमिक  कमंचारियों  का  उपभोक्ता  मूल्य
 सूचकांक  )

 -+-+++-  -----
 1987  625

 1987  630

 1987  638

 1987  645

 1987  658

 1987  670

 और  शहरी-गंर-श्रमिक  कमंचारियों  के  लिए  उपभोक्‍ता  मूल्य  सूचकांक  शहरी
 जनसंख्या  के  उस  वर्ग  के  खदरा  मूल्यों  में  प्रौसत  परिवतंन  को  दर्शाता  है  जो  गेर-श्रमिक  व्यवसायों
 पर  प्राश्नित  हैं  प्रौर  इसलिए  यह  सामान्य  मुद्रास्फीति  दर  का  सूचक  नहीं  इस  सूचकांक  के  झ्राधार
 पर  प्रगस्त  1987  में  वाधिक  मुद्रास्फीति  की  दर  9.30  प्रतिशत  बेठती

 अक्कुशल  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  को  बंद  करना

 138.  श्री  एस०  जयपाल  रेडडो  :  क्‍या  वित्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  इस  आशय  का  कोई  निर्णय  लिया  हैं  कि  जो  राष्ट्रीयकृत  बेंक  सरकार
 श्रौर  जनता  की  श्रपेक्षाओं  की  पूरा  नहीं  करते  उन्हें  बंद  कर  दिया

 यवि  तो  बया  ऐसे  राष्ट्रीयक्ृत  बैंकों  को  बंद  करने  संबंधी  कोई  प्रस्ताव  सरकार  वे

 विचा  राधीन
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  श्रौर

 कया  ऐसा  कोई  बैक  बंद  किया  गया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  से  किसी  राष्ट्रीयकृत  बेंकों
 को  बन्द  करते  का  कोई  त्रस्ताव  नहीं  है  ।  सरकारी  क्षेत्र  के  सभो  बेकों  का  निरन्तर  यह  प्रयास  रहता
 है  कि  वे  जनता  की  उपेक्षाओं  को  पूरा  करने  के  बास्ते  भ्रपने  कार्यनिष्पादन  में  छुघार
 भारतीय  रिजवं  बेंक  द्वारा  जमा  राशियां  ग्रामीण  क्षत्रों  को  ऋण  प्राथमिकता  प्राप्त
 क्षेत्रों  भौर  कमजोर  वर्गों  को  ऋण  ग्राहक  लेखा  संबंधी  भ्रान्तरिक  काय॑  और  लाभप्रदता
 जैसे  बकों  के  परिचालनों  के  ऐसे  सभी  पहलुप्रों  पर  इन  बैंकों  द्वारा  की  गई  प्रगति  पर  निरन्तर  बजर
 रखी  जाती  है  जिसके  लिए  उन्होंने  कार्य  योजनाएं  तेयार  की  हैं  ।
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 अनुसूचित  आक्क्ातियों  के  उम्मीदवारों  को  राष्ट्रीयक्त  बेकों  में  भर्तो

 139,  थ्री  पो०  एम०  सईद  :  क्‍या  वित्त  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कद
 दक्षिणों  क्षेत्र  में  श्रणी  एक  से  श्रेणी  चार  के  पदों  के  लिए  अनुसूचित  जनजातियों  के

 उम्मीदवारों  की  भप्रनुपलब्धता  के  कारण  दक्षिण  भारत  के  चार  राज्यों  में  कार्यरत  राष्ट्री  यक्ृत  बैंकों  में
 कितने  पद  रिक्त

 यह  पद  कब  से  रिक्त  पड़े  भ्रौर

 दक्षिणी  राज्यों  में  कार्यरत  बेकिंग  सेवा  भर्ती  बो्डों  द्वारा  संघ  राज्य  क्षेत्र  लक्षद्वीप  में
 काफी  मात्रा  में  उपलब्ध  उपयुक्त  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  की  भर्ती  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही
 की  गई  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  और  प्रश्न  में  जिस  प्रकार
 सूचना  मांगी  गई  वह  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  है  ।  दक्षिण  भारत  के  4  राज्यों  में  प्रधान  कार्यालय
 वाले

 7  राष्ट्रीयक्ृत  बैंकों
 के  विभिन्‍न  संवर्गों  में  सोधी  भर्ती  के लिए  अनुसूचित  जनजातियों  के  वास्ते

 प्रारक्षित  रिक्त  पदों  के  संबंध  में  दिसम्बर  1986  कै  अन्त  की  स्थिति  के  अनुसार  इन  उम्मीदवारों
 को  बकाया  से  संबंधित  उपलब्ध  प्रनन्तिम  सूचना  नीचे  दी  गई  है  :

 झधिकारी  लिपिक  अधीनस्थ  कमंचारी

 227

 सरकार  ने  सभी  बैंकिंग  सेवा  भर्ती  बोर्डों  क्रो  विशेष  रूप  से  बैंकिंग  सेवा  भर्ती
 त्रिवेन्द्रम  जिसके  क्षेत्राधिकार  में  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  की  लिपिक  संवर्ग  की  भर्ती  के  प्रयोजन  के

 लिए  लक्षद्वीप  समुह  आता  है  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  में  नोइ.रियां  पाने  के  लिए  लक्षद्वीप  समूह  के
 प्नुसूचितं  जनजातियों  के  उम्मीदवारों  को  पर्याप्त  भ्रवसर  देने  क ेलिए  उपाय  करने  के  वास्ते  अनुदेश
 दिए  उक्त  बेंकिंग  सेवा  भर्ती  बोर्ड  को  द्वोवसमह  में  परीक्षा  केन्द्र  खोलने  झौर  अपनी  भर्तों  प्रक्रिया
 का  व्यापक  प्रचार  करने  के  लिए  भी  कहा  गया  है  ताकि  इन  द्वीपों  के  निवासी  सरकारी  क्षेत्र  के
 बकों  में  नौकरियां  पा  सके  |

 185  858

 मरुति  कार  के  खरीदद।रों  को  नोटिस  जारी  करना
 140.  श्री  पो  ०  एम  ०  सईद  :  क्‍या  वित्त  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ३--

 ..  क्या  श्रायकर  विभाग  मेरठ  में  सभी  मारुति  कार  मालिकों  को  अपने  वाहन  खरीदने  के
 सबंध  में  अपनी  श्राय  के  स्रोतों  की  जानकारी  देने  के  लिए  नोटिस  जारी  किए

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  विभाग  के  निष्कर्षों  का  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  कुछ  दलाल  दोषी  पाए  गये  हैं  और  यदि  तो  उनकी  कार्यप्रणाली  क्या

 इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  झौर
 क्यਂ  झायकर  विभाग  का  दिल्ली  सहित  अन्य  बड़े  शहरों  में  भी  ऐसे  ही  नोटिस  जारी

 करने  का  विचार  है  ?
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 वित्त  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  बी०  के०  :  हां  ।  मेरठ

 में  मारुति  कार  के  303  मालिकों  को  निवेश  का  पता  लगाने  के  लिए  पूछ-ताछ  के  लिए  पत्र  भेजे

 गए  थे  ।

 पूछ-ताछ  से  लेखा-बाह्य  निवेश  के  कुछ  मामले  उद्घाटित  हुए

 इसमें  दलालों  का  शामिल  होना  नहीं  माना  गया
 -

 ऊपर  को  देखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 वाहनों  की  खरीद  के  संसाधनों  का  पता  लगाने  के  लिए  सभी  स्थीं  पर  पूछ  ताछ  की

 जाती  है  ।

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  कपड़े  का  सोवियत  संघ  को  निर्यात

 141,  श्री  एस०  एस०  ग्रडडो  :

 श्री  जो  ०  एस०  बसवराजू  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  हुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  की  मिलों  कः  कपड़ा  सोवियत  संघ  को  निर्यात  करने  के

 संबंध  में  सोवियत  संघ  झ्ौर  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  बीच  कोई  समझौता  हुप्ना

 यदि  तो  प्रति  वर्ष  कितनी  मात्रा  में  कपड़े  का  निर्यात  किया

 इस  समझौते  की  भ्रन्य  शर्ते  और

 इससे  स्थानीय  उत्पादकों  को  कितना  लाभ  होगा  ?

 वस्त्र  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  एस०  कृष्ण  :  से  सोवियत  संघ  को  2
 मिलियन  मीटर  सूती  वस्त्र  की  सप्लाई  के  लिए  एन  टी  सी  द्वारा  संघ  के  साथ  एक  संविदा
 कौ  गई  है  ।  इन  सूती  वस्त्रों  की  सप्लाई  के  लिए  समय  अवधि  सितम्बर  से  1987  है  ।

 इन  आडंरों  से  एन  टी  सी  की  अपनी  क्षमता  उपयोगिता  तथा  प्रति  यूनिट  बसूली  को

 सुधारने  पें  मदद  मिलेगी  ।

 भुगतान  संबंधी  स्थिति  की  संवीक्षा

 142,  श्री  एस०  एम०  गुरडडो  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  विदेशी  मुद्रा  भंडार  में  हुई  कभी  और  सूखे  के  कारण  कृषि  मंदों  के
 आयात  की  ग्रतिरिक्त  आवश्यकता  के  संदर्भ  में  भुगतान  सन्तुलन  की  स्थिति  की  संवीक्षा  की

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  बचत  के  कोई  उपाय  किए  भ्रौर

 यदि  तो  1987  के  अन्त  में  विदेशी  मुद्रा  भंडार  की  स्थिति  क्या  थी  श्रौर  जून
 के  पश्चःत  इसमें  कितनी  कमी  हुई  झौर  इस  समय  भुगतान  संतुलन  की  भद्यतन  स्थिति  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उयय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  बी०  के०  :  से  सूल्े  के
 कारण  ग्रायात  की  ग्रतिरिक्त  आवश्यकता  से  उत्पन्न  हुई  स्थिति  और  विदेशी  मुद्रा  भंडार  एवं  भुगतान
 शेष  पर  पड़ने  वाले  इसके  प्रभाव  की  सरकार  द्वारा  निरन्तर  समौक्षा  की  जा  रही  सरकार  ने

 सूबे  की  स्थिति  को  देखते  हुए  भ्रनावश्यक॒  ग्रायात  को  रोकने  और  उसके  साथ-साथ  श्रावर्यक  वस्तुभ्ों
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 गे  ब्रासानी  से  उपलब्ध  कराए  जाने  के  लिए  बहुत  से  कदम  उठाए  है  ।  दिनांक  30  1987  और
 30  1987  तक  की  स्थिति  के  पझनुसार  विदेशी  मुद्रा  भंडार  ग्ोर  बिशेष  आहरण
 अधिकारों  को  7276.44  करोड़  रुपए  और  6733.04  करोड़  रुपए  का

 व  1986  के  दौरान  राष्ट्रीयक्ृत  बेंकों  को  शाखाओं  का  विस्तार

 143.  श्री  के०  राममृति  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  ठृ  पा  करेगे  कि  :

 कया  वर्ष  1986  के  दौरान  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  को  शाखाओं  के  विस्तार  की  गति  घौमी

 होती  चली  गई  ब्रुदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्या  विदेशों  में  राष्ट्रीयक्रत  बेंकों  की  शाखाओं  की  संख्या  159  से  घटकर  153  रह  गई
 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 क्‍या  वर्ध  1986  के  दौरान  भर्ती  किये  गये  कर्ंचारियों  की  संख्या  पिछले  वर्ष  की  तुलना
 पें  बहुत  कम  यदि  तो  इसके  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  1982-85  की  शाखा  लाइसेंसिंग
 नीति  दिनांक  31  1985  को  समाप्त  हो  गई  1985-90  की  नई  शाखा  लाइसेसिंग
 नौति  में  निर्धारित  मानकों  के  श्रनुसार  केन्द्रों  का पता  लगाए  जाने  का  भ्राबंटन  विए  जाने  बंन्गों
 को  भ्रधिक  से  भ्रधिक  बेक  कार्यालय  खोलने  में  मदद  देने  के  उहृश्य  से  भारतीय  रिजवं  बेक  ने  इस
 नीति  के  अंतर्गत  जारी  लाइसेंसों  वंघता  भ्रवधि  को  समय-समय  पर  चयनात्मकता  के  आधार  पर
 30.6.86  तक  बढ़ा  दिया  था  ।  पूर्व  नीति  के  भ्रन्तगंत  जारी  लाइसेंसों  को  जो  30.5.1986  तक  लंबित

 ब्यपगत/रह  मान  लिया  गया  और  नई  नीति  के  श्रन्तगंत  संबद्ध  राज्य  सरकारों  राज्य  क्षेत्र
 सरकारों  से  श्राप्त  पता  लगाये  गये  केन्द्रों  की  सूची  के  झ्राधार  पर  केन्द्रों  का  आबंटन  1986  के  भ्रन्त
 से  शुरू  कर  दिया  गया  |  इस  भारतीय  रिजवं  ब्रेक  द्वारा  वतमान  नीति  के  अन्तर्भंत  शाखाएं
 खोलने  के  वास्ते  लाइसेंस  ।986  के  अन्त  और  19£7  के  प्रारम्भ  से  जारी  किए  गये  |  इन
 परिस्थितियों  में  सरकारी  क्षेत्र  के  28  बैंकों  द्वरा  1985  के  दोरान  खोली  गई  1910  शाखाओं  के

 मुकाबले  1986  के  दौरान  129  शाखाएं  खोली  गई  थी  ।

 भारतोय  रिजवं  बेंक  ने  सूचित  किया  है  कि  1986  के  शुरू  में  सरकारी  क्षेत्र  के  28  बेंकों
 में  से  12  बैंकों  को  विदेशों  में  138  शाखाशइं  कार्य  कर  रही  1986  के  दौरान  सरकारी  क्षेत्र

 के  भारतीय  बंकों  की  6  विदेशी  शाखाएं  बन्द  कर  दी  गई  थी  क्योंकि  ये  शाखाएं  अलाभकर  पाई

 गई  थी  ।

 राष्ट्रीयक्ृत  बेंकों  मैं  1985  में  भर्ती  किए  गए  28,900  कर्मचारियों  के  मुकाबले
 1986  के  दोरान  21,450  कमंचारी  भर्ती  किए  गये  ।  भर्ती  में  कमी  इसलिये  हुई  क्योंकि

 खच्च  में  कटौती  करने  के  सरकार  सामान्य  ग्रादेश  बेकिंग  उद्यौग  पर  भो  लागू  कर  दिये  गये

 परिणामतः  भर्नी  सोभित

 गेर-वर्गीकृत  वन  क्षेत्रों  में  काफो  ओर  रबड़  बागान  लगाना

 145,  शो  श्रीबल्लम  पाणिग्नहों  :  क्या  बाणिज्य  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  गेरवर्गीकृत  वन  क्षात्रों  में  काफो  भौर  रबड़  के  बागान  लगाने  का
 प्रस्ताव
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 क्‍या  विभिन्‍न  राज्यों  में  ऐसे  क्षत्रों  को  चुता  गया  स्‍भौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राक््य  सन्‍्त्री  प्रिय  रंजन  :  जी  हां  ।

 झ्रौर  हालांकि  श्रवक्रमित  वन  क्षेत्रों  में  रबड़  और  काफी  उगाने  के  लिए

 कुछ  बेशी  क्षेत्र  भ्रभिज्ञात  किए  गये  हैं  फिर  भी  वानिकी  फसलों  के  रूप  में  इन  फसलों  की  उपयुक्तता
 का  मूल्यांकन  करने  के  लिये  वन  विभाग  के  परामश्श  से  प्रभी  इनका  व्यापक  सर्वेक्षण  तथा  तकनौकी
 जांच  की  जानी  है  ।  हे

 हल्के  लड़ाकू  विमानों  को  झरीद

 146,  श्री  श्रोबहलम  पाणिग्रही  :  क्‍या  रक्षा  सन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  विदेशों  से  हल्के  लड़ाक्‌  विमान  खरीदने  तथा  तत्संबंधी  प्रौद्योगिकी  का
 विकास  करने  पर  समय  व्यतीत  करने  के  बजाए  उपयुक्त  प्रौद्योगिकी  को  खरीदने  के  लिए  नई  नीति

 प्रपनाई  और  ...
 यदि  तो  इस  नई  नीति  के  क्‍या  कारण  और

 इस  संबंध  में  केन्द्रीय  सरकार  की  योजना  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रक्षा  मम्त्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  और  पूति  विभाग  में  राज्य  संत्रो  क्िवराज  वो  :
 सरकार  ने  से  हल्क्रे  लड़्ाक्‌  विमान  को  खरीदਂ  के  लिये  नई  नीति  नहीं  प्रपनाई

 सरकार  की  नीति  रही  है  कि  इस  श्रेणी  के  विमानों  का  निर्माण  करने  के  लिये  जिन  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों
 में  इस  समय  अपने  देश  में  कुशलता  श्र  विशेषषज्ञता  श्रपर्याप्त  है  वहां  विदेशी  एयरो-स्पेस  कम्पनियों
 से  चुनी  हुई  सेवाग्नों  का उपयोग  करके  हलके  लड़ाकू  विमान  का  डिजाइन  तैयार  शिया  उसका
 विकास  किया  जाए  और  उत्पादन  किया  साथ  देश  में  भ्रावश्यक  प्रौद्योगिकी  श्राधार  को

 चुनी  हुई  प्रौद्योगिकर्या  प्राप्त  करके  सुदृढ़  बनाया  जाएगा  जिससे  श्रावश्यक्तता  के  अनुरूप  कार्य  किया
 जा  सकेगा  ।  विभिन्‍न  संघटकों  को  तेयार  करने  या  खरीदने  के  निर्णय  सामान्य-प्रौद्योगिकीय-प्राथिक
 झ्राधार  पर  शासित  होंगे  ।

 प्रश्न  ही  महीं

 ऊपर  के  प्रनुसार  ।

 भूमिहोन  कृषि  अमिकों  के  लिए  बोसा  योजना

 147.  श्रीमतो  गोता  मुखर्जो  :  क्‍या  विस  संत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  :

 क्‍या  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  ने  इस  वर्ष  15  को  भूमिहीन  कृषि  श्रमिकों
 के  लिए  एक  बीमा  योजना  प्रारंभ  की  शौर

 यदि  तो  श्रव  तक  यहे  योजना  कौन-कौन  से  राज्यों:में  लागू  की  गई  है  ?

 वित्त  मनत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  जनादंन  :  धौर  भारतीय

 जोबन  बीमा  निगम ने  15  1987  से  भूमिहोन  श्ेत्तौहर  मजदूरों  के  लिए  सामूहिक  बीमा
 योजना  को  राष्ट्रीय  स्तर  पर  आरंभ  यह  योजना  पूरे:देश  में  ःसभो  भूमिहीन
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 मजदूरों  पर  लागू  होगो  झोर  इसे  संबद्ध  राज्य  सरकारों/संध  राज्य  क्षेत्रों  के  सहयोग  से  कार्यान्वित
 किया  जा  रहा

 कच्चे  साल  के  अमाव  में  कपड़ा  मिलों  का  बन्द  होना

 184,  श्री  विष्णु  सोदो  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कुल  कितनी  कपड़ा  मिलें

 (a)  उनमें  से  कितनी  मिलें  रुण्ण  हैं  या  कितनी  मिलों  में  तालाबन्दी  है  तथा  इसके  मिल-बार
 कारण  कया

 क्‍या  यह  सच  है  कि  फाइवर  भ्रादि  कच्चा  माल  कम  दामों  पर  उपलब्ध  न  होने
 के  कारण  कुछ  मिलें  बन्द  होने  की  स्थिति  में  प्रौर

 यदि  तो  सरकार  ने  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  ये  मिलें  कच्चे  माल  के
 झ्रभाव  में  बन्द  न  होने  पाए  क्या  कदम  उठाए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एस०  कृष्ण  :  1027  (744  कताई  तथा  283

 संयुक्त  ।

 जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 तथा  सम्पूर्ण  वस्त्र  उद्योग  को  रूई  की  ऊंची  कीमतों  की  स#स्या  का  सामना  करना
 पड़  रहा  सरकार  द्वारा  कच्चे  माल  की  उपलब्धता  सम्बंधी  स्थिति  की  समय-समय  पर
 समीक्षा  की  जाती  है  ग्लौर  उद्योग  को  सहायता  पहुंचाने  के लिए  यथोचित  उपाय  किए  जाते  हैं  ।

 स्केन्डेनोवियन  देशों  को  इलायचो  का  निर्यात

 149.  प्रो०  पो०  जे०  क्ुरियन  :  क्‍या  वर्शणज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इलायची  बोड  ने  इलायची  का  स्केन्‍्डेनेविश्राई  देशों  को  निर्यात  करने  का  सुझाव
 दिया

 यदि  तो  क्या  उन  देशों  को  कोई  निर्यात  किया  गया  और

 यदि  तो  कितनी  मात्रा  में  तथा  कितने  मूल्य  का  निर्यात  किया  गया  ?

 वाणिज्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  प्रिय  रंजन  दासमुंशी  )  :  से  वर्ष  1986-87
 तथा  1987-88  तक  स्केडे  वियन  देशों  की  भारत  का  कुल  इलायचो  निर्यात  व्यवहारिक  रूप
 से  शुन्य  मसाला  बोर्ड  इलायची  की  ओर  से  इन  देशों  के  लिए  इलायची  के  लिए
 बाजार  संवधधन  के  लिए  एक  योजना  का  प्रस्ताव  किया  है  ।

 निर्यात  संवर्धन  परिषदों  का  सुल्यांकन
 150.  प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 निर्यात  संवधंन  परिषदों  का  कार्य-निष्पादन  क्‍या

 ५
 कया  सरकार  ने

 निर्यात
 संवर्धन  परिषदों  के  कार्य-निष्पादन  का  मूल्यांकन  करने  भ्ौर

 उनमें  सुधार  के  उपाय  सुझाने  का  कार्य  बिसी  संगठन  सौंपा
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 यदि  तो  प्राप्त  सुझावों  का  ब्योरा  क्‍या  और

 इस  संबंध  में  क्या  कारंवाही  की  गई  है  ?

 वाणिज्य  सन्नालय  में  राज्य  मंत्रों  रंजन  :  से  भारतीय
 प्रबंध  प्रहमदाबाद  को  नियरति  संवर्धन  परिषदों  के  कायंकरण  का  भ्रध्ययन  करने  तथा

 सिफा  रिशें  करमे  का  काम  सौंपा  गया  भ्रध्ययन  दल  की  रिपोर्ट  प्राष्त  हो  गई  विभिन्‍न
 सिफारिशों  पर  विचार  करने  के  लिए  प्रावश्यक  कार्यवाही  भारम्भ  कर  दी  गई  है  ।

 मुद्रा-स्फोति  को  दर

 प्रो०  पो०  जे०  कुरियन  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पिछले  महींनों  में  मुद्रा-स्फीति  की  दर  में  वृद्धि

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 पिछले  वर्ष  को  इसी  भ्रवधि  की  तुषना  में  यह  कितनी  और

 मुद्रास्फीति  की  दर  में  कमी  लाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 वित्त  मन्‍्त्रालय  सें  ब्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  बो०  के०  :  से

 नवीनतम  भ्रनन्तिम  उपलब्ध  सूचना  के  सभी  बस्तुप्नों  1970-71 = 100)  के  लिए
 थोक  मुल्य  सूचकांक  में  ।7  1987  को  समाप्त  हुए  पिछले  छ  महीनों
 के  दौरान  5.5  प्रतिशत  की  वृद्धि  दर्ज  की  गई  जवकि  इसकी  तुलना  में  एक  वर्ष  पूर्व  की  तदनुरूप
 प्रवधि  में  इसमें  54  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  थी  ।

 सरकार  द्वारा  अगनाई  जा  रही  मुद्रास्फीति  विरोधी  नीति  में  सावंजनिक  वित्तरण
 प्रणाली  को  सुदृढ़  सूखे  से  प्रभावित  क्षेत्रों  को  श्राद्यान्‍्न  के  अतिरिक्त  भण्डार  का  आवंटन

 झावश्यक  वस्तुश्रों  जैसे  कि  खाद्य  दालों  की  देशीय  उपलब्धता  को  बढ़ाना  श्रौर
 प्रणाली  से  नकदी  बाहुलय  को  समेटना  जैसे  मांग  और  पूर्ति  के  प्रभावी  प्रबन्ध  शामिल  केन्द्रीय

 सरकार  ने  राज्य  संरकारों  को  यह  भी  सलाह  दी  है  कि  वे  जमाखोरी  और

 वाजारी  के  काम  में  लगे  व्यापारियों  के  विरुद्ध  सख्त  कारंवाई  करें  ।

 केरल  में  सखा  से  प्रभावित  मसाले  उत्पादकों  को  सहायता

 152.  प्रो०  पो०  जें०  कुरियन  :  क्या  वाणिज्य  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मसाला  बोडं  ने  केरल  में  सूख्धा  से  प्रभावित  विभिन्‍न  मसालों  के  उत्पादकों  को

 सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  कोई  विशेष  योजना  झ्ारम्भ  की  भोर

 (@)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  प्रिय  रंजन  :  भोर  मसाला  बोर्ड
 ने  केरल  में  इलायची  पर  सूखे  के  प्रभावों  को  कम  करने  के  लिए  एक  पंकेज  योजना  क्रियान्वित  की
 योजना  को  विशेषताएं  निम्नोक्त  प्ननुसार

 ॥

 (1)  घास-पात  से  ढककर  नमी  बनाए  रखने  की  तकनीक  प्पनाने  के  लिए  इलायची
 कर्त्ताओं  को  तकनीकी  जानकारी  देना  तथा  फसल  और  पादपों  पर  सूखे  के  प्रभाव  को
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 समाप्त  करने  के  लिए  इसी  प्रकार  कृषि  कार्यक्रम  चलाना  ऐसा  प्रमुख  इलायची  उपजाने

 वाले  क्षेत्रों  मे  परिचर्चाश्रों  के  होडिग  स्लाइड्स  के  प्रदर्शन  के

 जरिए  पूरा  किया  गया  हैं  ।

 (11)  एक  भ्रापातिक  योजना  क्रियान्विन  की  गई  हैं  जिसके  अन्तगंत  सिंचाई  उपस्कर  प्राष्त

 करने  के  लिए  इलायची  उपजकर्त्ताओं  को  बित्तीय  सहायता  प्रदान  करना  तथा  कृषि

 कुश्नों  और  छोटे  नियंत्रण  बांधों  का  निर्माण  कर  पानी  के  स्रोतों  का  विकास
 करना  है  ताकि  फसल  पर  सूखे  के  नुकसान  कों  कम  करने  के  प्रयोजन  से  सिंचाई  के

 लिए  पानी  की  उपलब्धता  सुनिश्चित  की  सके  |  प्रदत्त  उपदानों  का  अनुपात
 सिंचाई  उपंस्करों  की  लागत  का  333%  जो  कि  मम्प  सेटों  के  लिए  अधिकतम
 5000  रु०  तथा  छिड़काव  एककों  के  लिए  30,000  रु०  है  तथा  निर्माण  लागत  का

 50%  बअ्रधिकतम  10,000  ९०  प्रति  कृषि  तालाब/कुंए  और  50,000  ३०  प्रति  नियंत्रण
 बांध  हैं  ।

 सखा  राहत  कोष  में  केसद्रोय  सदुकार  के  कर्मचारियों  का  अंशवान

 153.  श्री  हरीक्ष  रावत  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  के  उन  कर्मचारियों  को  जो  उत्पादकता  से  संबंधित  बोनस  १  प्त  करने
 के  हकदार  नहीं  कितने  दिन  का  वेतन  बोनस  के  रूप  में  दिया  गया

 क्या  सरकार  झौर  गैर  मान्यता  प्राप्त  कमंचारी  संघ  ने  केन्द्रीय  सरकारी  कमंचारियों
 से  दो  दिन  के  बोनस  के  बराबर  घनराशि  सूखा  राहत  कोष  भ्रथवा  कर्ंचारी  भविष्य  निधि  में  देने
 के  लिए  संयुक्त  रूप  से  अपील  की  ओर  ।

 यदि  तो  इस  अ्रपील  पर  कुल  कितने  प्रतिशत  केन्द्रीय  सरकारी  कमंचारियों  ने

 ग्रमल  किया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  से  राज्य  मंत्री  श्से  ०  के०  शद्त्री  ॥  ४  केन्द्रीय  सरकार
 के  उन  कमंचारियों  जो  किसी  उत्पादकता  से  जुड़ी  बोनस  स्कीम  के  अंतगंत  नहीं  लेखा
 वर्ष  के  1986-87  के  लिए  25  दिन  की  परिलब्धियों  के  बेरॉबर  तदर्थ  बोनस  मंजर  किया  गया

 (w)  झौर  वित्त  मंत्री  न ेसरकारी  कमंचारियों  से बोनस  को  राशि  भविष्य  निधि  में
 स्वेच्छा  से  जमा  कराने  की  श्रपील  की  थी  ।  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्भचारियों  के  महासंघ  के  भ्रध्यक्ष  ने
 विक्ष  मंत्री  की  भश्रपील  का  समर्थन  किया  था|

 किले
 कमंचारियों  ने  झ्रपील  का  प्रनुपालन  किया  इसके  भ्रांकंड़  नहीं  रखे  गए  हैं  ।

 क्षेत्रोप  प्रामोण  बेंकों  हारा  अनुसचित  जाति/अनुसचित  ज़नजाति  के  लोगों  से  विकास  के

 दिए  योजनाओं  का  कार्यान्वयन

 154,  शीमतो  भरा  कुमार  :  क्या  ब्रिस  मतत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कक  :
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 अनुसूचित  जातियों  श्रौर  अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  के  विकास  के  लिए
 विशेष  संघटन  योजनाझ्रों  शौर  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  श्रन्तगंत  योजनाझ्रों  के  कार्यान्वयन  में  क्षेत्रीय
 ग्रामीण  बकों  का  कार्य-निष्पादन  आशाझं  के  अ्रनुकूल  है

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  भौर

 उनके  कार्ये-निष्पादन  में  सुधार  लाने  हेतु  कौन  से  उपाय  सरकार  के  विचाराघीन  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  से  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक
 20  सूत्री  कार्यक्रम  सहित  सरकार  के  विशेष  कायंत्रमों  के  कार्यान्वयन  में  निरन्तर  प्रगति  दिखा  रहे

 1986  से  1986  तक  इन  बैंक  ने  समन्धवित  ग्रामीण  विकास  विभेदी
 ब्याज  दर  यौजना  तथा  अन्य  विशेष  कायंत्रमों  के  अधीन  1632978  ऋण  खातों  के  प्नन्तगंत  306.71
 करोड़  रुपये  के  ऋण  दिए  जाने  की  सूचना  दी  जहां  तक  .0  सूत्री  ग्राथिक  कार्यक्रम  का  संबंध

 बताया  गया  है  कि  1986  के  अंत  में  147  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंकों  ने  भ्रनुसूचित  जातियों/प्रनु-
 सूचित  जनजातियों  के  937918  लाभाथियों  को  95.58  करोड़  रुपये  का  भुगतान  किया  है  ।

 समन्वित  ग्राप्ौण  विकास  विभेदी  ब्याज  दर  योजना  तथा  ग्रन्य  विशेष  कायंत्रमों
 के  ग्रन्तगंत  अनुसूचित  जातियों/ग्नुसूचित  जनजातियों  के  व्यक्तियों  को  दिए  गए  ऋणों  के
 अलग  आंडडं  उपलब्ध  नहीं  हालांकि  ये  कार्यक्रम  लक्षित  समूहों  के  लिए  बनाए  गए  हैं  भ्रौर
 मानकों  के  इन  समूहों  में  अधिकांश  लोग  भ्रनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के
 होने  चंकि  जिन  लक्षित  समहों  को  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंकों  द्वारा  ऋण  दिए  जाते  हैं  इनमें

 ग्रनसूचित  जातियों|अनसूचित  जनजातियों  का  बाहुल्य  होता  इसलिए  सरकार  द्वारा  प्रायोजित
 कार्यक्रमों  के  श्रलावा  दिए  जाने  वाले  काफी  ऋणों  से  भी  अनुसचित  जातियों/भ्रनसूचित  जनजातियों

 व्यक्तियों  को  लाभ  होता

 रक्षा  सेवाओं  में  मर्ती  के  संबंध  में  समाचार

 155.  श्रो  मुल्लापल्लो  रामचन्द्रन  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  रक्षा  सेवाओं  में  युवाश्रों  की  भर्ती  में  भ्रष्टाचार  किए  जाने  क़े  संबंध  में
 कोई  समाचार  प्राप्त  हुए

 क्या  सरकार  का  ध्यान  विशेष  रूप  से  1987  में  केरल  में  ऋन्‍नानौर  में  रक्षा
 सेवाओं  के  लिए  की  गई  भर्ती  के  दौरान  भ्रष्टाचार/|घूस  लिए  जाने  के  समाचार  को  श्रोर  दिलाया  गया

 श्रौर

 इस  प्रकार  के  भ्रष्ट  कार्यों  क ेलिए  जिम्मेवार  अधिकारियों  के  विरुद्ध  सरकार  ने  क्या

 कार्मवाही  की  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  और  पति  विमाग  में  राज्य  शिव  राज  बी  ०  !

 ऐसे  किसी  मामले  की  सूचना  नहीं  मिली  परन्तु  पत्रों  के  माध्यम
 से  कुछ  शिकायतें  ध्यान  में  आई  है  जिनकी  जांच  की  जा  रही  है  |
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 सभी  शिकायतों  की  विभागीय  या  बे  न्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  माध्यम  से  जांच-पड़ताल  को
 जाती  है  प्लोर  जो  दोषी  पाए  जाते  हैं  उनके  खिलाफ  प्रशासनिक  कारंबाई  को
 जाती  है  ।

 जापान  से  विकास  सहायता
 156.  श्री  के०  रामचन्द्र  रेडडो  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जापान  भारत  को  विकास  सहायता  के  रूप  में  620  करोड़  रुपये  ऋण  दे
 रहा

 इस  धनराशि  का  किस  प्रकार  उपयोग  किया  जा  रहा

 प्रान्ध्र  प्रदेश  में  श्री  सेलम  पन  बिजली  परियोजना  के  लिए  क्रितनी  धनराशि  आवंटित
 की  गई

 प्रान्ध्र  प्रदेश  क ेलिए  धत-राशि  कब  जारी  की  गई
 '  कया  भ्रान्प्न  प्रदेश  में  दूरसचार  के  विकास  के  लिए  कोई  धनराशि  नियत  की  गई

 (a)  यदि  तो  इस  संबंध  में  नियत  की  गई  ध॑नराशि  का  ब्यौरा  क्या  भोर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  बी०  के  ०  :  से  जापान
 ने  बर्ष  1987-88  के  लिए  68.477  भ्रब  येन  (625.87  करोड़  की  द्विपक्षीय  ऋण  सहायता
 देने  का  वचन  दिया  इस  धनराशि  का  उपयोग  निभ्नलिखित  परिशोजनाओों  के  कार्यान्वयन  के  लिए
 किया  जाएगा  :--

 1.  श्री  सेलम  वाम  तट  जल  विद्युत  स्टेशन  परियोजना  (1);
 2.  पुरुलिया  पंप्ड  स्टोरेज  परियोजना

 3.  प्रनपारा  तापीय  विद्युत  स्टेशन  निर्माण  परियोजना  (11);
 4.  असम  गैर  विद्य  त  स्टेशन  एवं  ट्रांसमिशन  लाइन  निर्माण  परियोजना  (11);
 5.  तमिलनाडु  लघु  उद्योग  उपक्रम  विकास

 6.  दूरसंचार  तंत्र  प्रसार  परियोजना  (x);
 7.  गोरखपुर  उर्वरक  संयंत्र  नवीकरण/पुनस्थापन
 8.  एफ०  ए०  सी०  टी०  कोलीन  प्रभाग  झ्राबद्ध  विद्य ुत  संयंत्र  परियोजना  ।

 भ्रान्ध्र  प्रदेश  में  श्री  सेलम  बाम  जल  तट  विद्युत  स्टेशन  परियोजना  (1)  के  लिए  26.001
 भरव  येन  (138.56  करोड़  की  भ्रधिकतम  राशि  भ्ाबंटित  की  गई  इस  राशि  का  उपयोग
 परियोजना  की  कार्यान्वयन  क्रम  के  भ्रनुसार  किया

 (8)  से  3.337  भ्रब  येन  (30.50  करोड़  की  राशि  राष्ट्रीय  दूर  संचार  तंत्र
 प्रसार  परियोजना  के  लिए  श्रावंटित  की  गई  परियोजना  में  राज्य-वार  भआावंटनों  की  व्यवस्था

 नहीं
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 बेंक  प्राफ  इंडिया  का  प्रामोण  बे  किंग  का्मक्रस

 157,  श्री  श्रीबल्लभ  पाणिग्रही  :  क्या  वित्त  मनन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बेंक  श्राफ  इण्डिया  ने  अपने  प्रवर्तित  ग्रामीण  बेंक्गि  कार्यक्रम  का  विस्तार  किया

 कया  इस  कार्यक्रम  में  दुधारू  पशुप्रों  के लिए  पशु-चिकित्सा  कैम्प  लगाना  सम्मिलित

 यदि  तो  ऐसा  काय॑क्रम  किन-किन  राज्यों  में  प्रारम्भ  किया  गया  भौर

 क्या  ऐसे  कार्यक्रम  उड़ीसा  में  भी  शुरू  करने  का  विचार  है  ?

 पित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  जनादंन  :  से  बंक  श्राफ  इण्डिया  ने

 सूचित  किया  डै  कि  उसने  ग्रामीण  गरीबों  के  लाभ  के  लिए  हाल  पशु  चिकित्सा  सहायता  प्रदान
 करने  के  वास्ते  एक  योजना  शुरू  की  है  जिसके  श्रन्तग्रंत  गांवों  और  नजदीक  के  छोटे  गांवों  के  दुघारू
 पशुप्रों  का  मुफ्त  इलाज  करने  के  लिए  एशु  चिकित्सकों  की  सप्ताह  में  एक  बार  शाखा  में  बुलाने  की

 व्यवस्था  करने  के  वास्ते  ग्राप्नीण  भौर  अश्र्थ-शह री  शाखाग्रों  को  निदेश  दिए  हैं॥  इस  योजना  में  उड़ीसा
 राज्य  की  शाखाओं  सहित  बैंक  की  सभी  ग्रामीण  ओर  शहरी  शाखाझ्नों  को  शामिल  करने  का
 कल्पना  की  गई

 सोवियत  संघ  के  सहयोग  से  पटसन  मिलों  का  भ्राधुनिकोकरण

 158.  भी  हरिहर  सोरन  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कुछ  भारतीय  कम्पनियों  ने  सोवियत  संघ  के  सहयोग  से  भ्रपनी  पटसन  मिलों  के

 श्राधुनिकौक रण  के  लिये  कदम  उठाये  और

 यदि  तो  उत  पटसन  मिनों  के  नःम  सोवियत  संघ  द्वारा  उनके  भ्राधुनिकीकरण

 हेतु  दी  गयी  सहायता  का  ब्योरा  क्या  है  ?

 बल्त्र  मंत्रालय  में  उपसंत्रो  एस०  कृष्ण  :  तथा  केन्द्रीय  सरकार  को
 ऐसे  किसी  प्रस्ताव  की  जानकारी  नहीं  है  ।

 होरों  का  निर्यात

 159,  श्री  हरिहर  सोरन  :  क्‍या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1987-88  में  हीरों  के  निर्यात  के  लिये  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 987  के  अन्त  तक  होरों  के  निर्यात  में  क्या  वास्तविक  उपलब्धि  प्राप्त  की
 गई

 1986  में  इसी  भ्रवधि  के  निय)त  आंकड़ों  को  तुलना  में  इन  निर्यात  भ्रांकड़ों  का  ब्यौरा
 क्या  श्रौर

 इस  बारे  में  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 .  वित्त  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  बो०  केਂ  :  1987-88  में
 तराशे  हुए  और  पालिश  किये  हुए  हीरों  का  निर्यात  लक्ष्य  1830  करोड़  रु०  का
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 से  रत्न  तथा  पश्राभ्रूषण  निर्यात  संवधंन  परिषद  के  अनुसार  86
 की  तुलना  में  87  में  तराश  हुए  झ्लौर  पालिश  किये  हुए  होरों  के  निर्यात  निम्नलिखित
 रूप  से  प्लांके  गेंये

 २०)

 1159

 908  ,

 भ्रप्न  87

 प्रप्न  86

 इन्जीनियरो  श्रौर  चिकित्सा  कालेजों  द्वारा  विद्याथियों  से ट्यूशन  फोस  तथा

 हॉस्टल  फोंस  बहुत  अधिक  लिया  जाना

 160.  श्री  बिध्णु  भोदो  :  क्‍या  वित्त  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 है  क्या  देंश  में  बहुत  से  इन्जीनियरी  झ्लौर  चिकित्सा  कालेजों  द्वारा  विद्यार्थियों  से  ट्यूशन
 फीस  झोर  होस्टल  फोस  बहुंत  श्रध्कि  ली  जा  रही  और

 क्‍या  सरकारी  कर्मचारियों  द्वारा  पूत्र/पुत्री  की  फीस|होस्टल  प्रभार  के  रूप  दी  गयी
 राशि  पर  प्राय  कर  में  किसी  भ्रकार  की  छूट  प्रदान  नहीं  की  जाती  श्लौर  यदि  तो  इसके  क्या
 कारण  हैं  ?

 व्यय  विभाग  में  विस  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बी०  के  ०  :  जिन  इंजीनियरी
 कालेजों  को  कुछ  राज्य  सरकारों  द्वारा  बहुत  अ्रध्कि  ट्यूशन  फीस  भौर  होस्टल  फोस  लेकर

 इंजीनियरी  पाठ्यक्रम  चलाने  की  श्रनुमति  दी  गई  है  उन्हें  प्र्चल  भारतीय  तकनीकी  शिक्षा  परिषद
 द्वारा  भान्यता  प्राप्त  नहीं  समझा  जा  सकता  जहां  तक  चिंक्त्सा  कालेजों  का  सबध  है  वे  सरकार

 द्वारा  प्रनुमोदित  फीस  ले  रहे  हैं  ।

 सरकारी  कमंचारियीं  के  पुत्रों/पुंक्ियों  के  संबंध  में  फंस  भ्रथवा  होस्टल  प्रभार  के  रूप

 में  दी  गई  राशि  पर  कोई  झायकर  छूट  नहीं  दी  जाती  है  |  ये  माता-पिता  के  व्यक्तिगत  रूच  है  जिनके

 लिए  कोई  झ्ायकर  दूट  बही  दी  जाती  सरकार  झायकर  की  गणना  के  प्रयोजन  के

 लिए  प्राय  से  यथा  संभव  क्टौतियां  समाप्त  करने  पर  विचार  कर  रही  है  ्रौर  ऐसी  छूट  उसके उदरे

 अनुरूप  नहीं  होती  ।  इसके  केवल  सरकारी  कमंचारियों  तक  सीमित  रखे  गए  किसी  भी
 लाभ  को  भेदभाव  के  रूप  में  चनौती  दी  जा  सकती  है  ।

 हवाई  अडडों  पर  निषिद्ध  सामान  का  पकड़ा  जाना

 161.  भरी  शांताराम  नायक  :  कया  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 पिछले  दो  महीनों  में  देश  में  विभिन्‍न  हवाई  भड्डों  से  कितनी  मात्रा  में  तथा  कितने

 मूल्य  का  निषिद्ध  सामान  पकड़ा

 क्‍या  सरकार  ने  हवाई  अड्डों  से  निषिद्ध  सामान  के  व्यापार  को  समाप्त  करने  के  लिए
 अपने  सीमाशुल्क  तथ्रा  उत्पाद  शुल्क  तंत्र  को  कड़ा  किया

 यदि  तो  इन  उपायों  का  ब्यौरा  क्‍या  भोर

 क्‍या  इन  उपायों के  बांछितਂ  परिणाम  निकले  हैं  ?
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 i  वित्त  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  सें  राज्य  मंत्री  बोौ०  के०  :  प्रगस्त  प्ोर
 1987  के  मास  के  दौराव  देश  सें  बिभिन्‍त  हंकई  अड्डों  पर  क्‍्कड़े  मए  माल  का  ब्योरा  नीचे

 '
 दिया  गया  है  :--

 :  लाख  रुपन्रं

 पकड़ो  गई  बस्तुएं

 सोना  306

 घड़ियां  11

 सेन्येटिक  फंब्रिक्स  2

 खतरनाक  श्रौषधियां  5]

 भारतीय/विदेक्ी  मुद्रा  39

 न  श्रन्य  143

 कुल  552

 और  तस्करी-रोधी  भ्रधियान  को  पूरे  देश  में  तेज  कर  दिया  गया  देश  में
 तस्करी  को  रोकने  और  पत्ता  लगाने  के  लिए  तरकरी-रोधी  पूरे  देश  विशेषकर  समुद्र  तट

 भू-सीमा  क्षेत्रों  तथा  हवाई  अडड़ों  के  संवेदनशील  क्षेत्रों  में  सतर्फ  रहता  यात्रियों  द्वारा  श्रपने
 शरीर  में  श्रौर  श्रपने  अभ्रसबाब/कार्गों  में  छुपाये  गये  सोने  को  रोकने  श्ौर  पता  लगाने  के  लिए  एकंस-रे

 धातु  खोजी  यंत्रों  भ्रादि  ज॑से  भ्रत्याधुनिक  तस्करी-रोधी  उपकरणों  का  प्रयोग  किया  जाता
 है  |  देश  में  तस्करी  को  रोकने  झौर  इसका  पृत्ता  लगाने  के  लिए  सभी  संबंधित  एजेग्सियों  के  साथ
 बराबर  समनन्‍्वत  बनाए  रखा  जाता  है  ।

 ड़

 हथकरघा  समितियों  को  बहुत  बढ़िया  सूत  की  सब्लाई

 162.  श्री  के०  क्षुर्जस्व॒  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  उच्च  कोटि  के  सूत  के  निर्यात  को  बढ़ाने  का  निर्णय  किया

 क्‍या  इसका  हथकरधा  क्षेत्र  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  नहीं  श्रौर

 यदि  तो  हथकरघा  समितियों  को  सस्ती  दरों  पर  ऊच्च  कोटि  का  सूत  प्रदान  करने
 के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 वस्त्र  संत्रालय  में  उप  मंत्री  एस०  कृष्ण  :  से  सरकार  सीमांत  उच्चतम
 सीमा  के  भीतर  काउंट  ग्रुप  |  से  60  के  सूती  यान॑  के  निर्यात  की  श्रनुमति  दे  रही  60  काउंट  से

 3  ऊपर  के  याने  के  निर्यातों  की  कोई  सीमा  नहीं  तथापि  अधिक  काउंट  के  यान  भ्रर्थात्‌  60  काउंटों
 से  ऊपर  के  याने  का  निर्यात  उल्लेखनीय  नहीं  हाल  ही  में  हथकरघा  क्षेत्र  के  हितों  को  ध्यान  में
 रखते  हुए  ।  से  60  काउंट  ग्रप  के  हैक  यान॑  के  निर्यात  की  अनुमति  न  देने  का  निर्णय  लिया  है  ।
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 सोने  की  तस्करों

 163,  श्री  के०  पी  उस्नोकृष्णन  :  क्या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सोने  की  तस्करी  में  वृद्धि  हो  रही

 भारत  में  1985-86  में  ध्लौर  1987  तक  कितनी  मात्रा  और  और

 मूल्य  का  सोना  जब्त  किया
 ह

 किन-किन  क्षेत्रों  और  प्रदेशों  में  इस  तस्करी  में  वृद्धि  हुई

 व  1986  प्रौर  1987  में  किन-किन  हवाई  भ्रड्डों  पर  सबसे  श्रध्क  मात्रा  में  सोना
 जब्त  किया  झ्रौर

 हि

 सोने  की  तस्करी  रोकने  एवं  तस्करी-रोधी  उपायों  में  कमियों  को  दूर  करने  के  लिए
 क्या  निवारक  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  बो०  के०  :  सरकार  को
 प्राप्त  हुई  रिपोर्टों  तथा  किए  गए  अभिग्रहणों  से पता  चलता  है  कि  सोना  देश  में  तस्करी  के  लिएਂ
 झाकषंण  की  मद  बनी  हुई  है  ।

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सदन  पटल  पर  रख  दी

 सरकार  को  प्राप्त  हुई  रिपोर्टो  एवं  किए  गए  अशिग्रहणों  के  आधार  पर  निम्नलिखित
 ग्ों  की  तस्करी  हेतु  सुगम्य  क्षेत्रों  के  रूप  में  पहचान  की  गई  है  :--

 पश्चिमी  तट
 5

 पूर्वी  तट

 भारत-पाक  सीमा

 भारत-नेपाल  सीमा
 भारत-बंगलादेश  सीमा

 भारत-बर्मा  सीमा  नर

 7.  प्रन्तरराष्ट्रीय  हवाई  भ्रड्डे  ।

 वर्ष  1986  तथा  1957  के  दौरान  मद्रास
 और  त्रिवेन्द्रम  स्थित  हवाई  अ्रड्डों  से  पकड़े  गए  माल  का  मूल्य  नीचे  दिया  गया  है  :--

 ः  करोड़  रुपयों

 9

 ५
 #

 ४

 ०:८४

 +  ee  ७.५
 हवाई  अड्डा  1986  1987

 बम्बई  20.21  18.87

 कलकत्ता  1,72  नर  1.49

 दिल्ली  5.90  4.28

 मद्रास  हु  4.72  चर  2.77
 त्रिवेन्द्रम  3.83  2.29
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 (&)  पूरे  देश  में  तस्करी-रोष्ी  ग्रभियान  तेज  कर  दिया  गया  देश  मे  तस्करी  को  रोकने
 इसका  पता  लगाने  के  लिए  तस्करी-रोघी  तन्‍्द्र  संपूर्ण  देश  में  विशेष  रूप  से  समुद  तट  क्षेत्रों  तथा

 भू-सीमा  क्षेत्रों  तथा  हवाई  भ्डडों  के  संवेदनशौल  क्षेत्रों  मे ंसतक॑  रहता  है|  यात्रियों  द्वारा  अपने  शरीर
 झ्ौर  अपने  असबाब/कार्गों  में  छिपाए  यए  सोने  का  पता  लगाने  तथा  इसे  रोकठे  के  लिए
 एक्स-रे  क्लोज  सकिट  टेलिविजनोਂ  जैसे  श्रत्यावुनिक  तस्करी-रोधी  उपकरणोਂ  का  प्रयोग

 जाता  देश  में  तस्करी  को  रोकने  एवं  इसका  पता  लगाने  के  लिए  सभी  संबंधित  एजसियो
 के  साथ  घनिष्ठ  तालमेल  बनाए  रखा  जाता

 1987  के  लिए  आँकड़ें  अनन्तिम
 *

 राष्ट्रीयकृत  बेंकों  का  पूंजी  निवेश  ऋण  जमा  का  अनुपात
 164.  श्री  शान्ति  धारीवाल  :  क्‍या  वित्त  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  ऋण-जमा  तथा  पूंजी  निवेश  ऋण  जमा  अनुपात  में  सुधार  करने  के  संबंध

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  तथा  अन्य  वित्तीय  संस्थाओ्रों  द्वारा  उठाए  गए  कदमों  का  भारतीय  रिजवं  बंक  के
 माध्यम  से  सर्वेक्षण  किया  प्रौर

 यदि  तो  इस  सर्वेक्षण  राज्यवार  संक्षिप्त  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  :  जी  नहीं  ।

 यह  सवाल  पंदा  ही  नहीं  होता  ।

 सक्षस्त्र  सेना  मुख्यालय  और  अन्तर  सेवा  संगठनों  में  सिविल  कर्मचारियों  का
 बर्सास्त  किया  जाना

 165.  श्री  हाफिज  सोहम्भद  सिददोक  :  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 >  क्‍या  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  सशस्त्र  सेना  मुख्यालय  तथा  भ्रन्तर  सेवा  संगठनों  में
 काम  करने  वाले  सिविल  कमंचारियों  को  बड़ी  संख्या  में  ड्यूटी  में  भ्रवेध  रूप  से  प्रनुपस्थित  रहने  के
 प्रारोप  में  सेवा  से  बर्खास्त  किया  गया  है/निकाला  गया

 कथा  इसी  अवधि  के  दोरान  इसी  प्रकार  के  कदाचार  के  लिए  इतनी  ही  बड़ो  संड्या  में
 कर्ंचारियों  को  मामूली  दंड  देकर  छोड़  दिया

 ह

 यदि  तो  इस  भेदभाव  तथा  सभी  मामलों  में  नियमों  तथा  विनियमों  को  समान  रूप
 से  लागू  न  करने  के  क्‍या  कारण

 इन  सभी  मामलों  की  पुनरीक्षा  करने  तथा  भविष्य  में  नियमों  श्रोर  विनियमों  को  समान
 रूप  से  लागू  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  प्रौर

 कितने  मामलों  में  इस  प्रकार  भेदभाव  बरता  गया  तथा  पुनरीक्षा  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पाद  और  पूर्ति  विभाग  में  राज्य  मं्रो  शिवराज  पी०  :

 सशक्त  सेना  मुख्यालय  तथा  भ्रन्तर  सेवा  संगठनों  के  10  हजार  से  प्रधिक  प्राधिकृत
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 कर्मघारियों  में  से केवल  35  कर्मचारियों  को  1-11-1984  से  21-10-87  तक॑  तीन॑  वर्ध  की  अवधि  के
 दौरान  ड्यूटी  से  श्रवैध  रूप  से  अनुपस्थित  रहने  के  भ्रारोप  में  सेवा  से  बर्खास्त  किया  गया  है/हटाया
 गया  है  ।

 इस  भ्रवधि  के  ड्यूटी  से  अवध  रूप  से  अनुपस्थित  रहने  के  श्रारोप  में  43
 चारियों  को  मामूली  दण्ड  दिया  गया

 से  (2)  केन्द्रीय  सिविल  सेवा  नियंत्रण  झौर  1965  में

 यह  व्यवस्था  है  कि  किसी  सरकारी  कमंचारी  के  विरुद्ध  अनुशासनिक  कारंवाही  में  समुचित  भ्रौर
 पर्याप्त  कारण  के  कदाचार  का  आरोप  सिद्ध  होने  पर  उसे  सक्षम  अनुशासनिक  प्राधिकारी  द्वारा  उक्त
 नियमावली  के  नियम  में  उल्लिखित  किसी  एक  ग्रथवा  एक  से  अधिक  दण्ड  दिए  जा  सकते  हैं  ।
 किसी  कदाचार  विशेष  के  लिए  अनुशासनिक  प्राधिकारी  द्वारा  विशेष  दण्ड  देने  हेतु  कोई  मार्गदशंन
 सिद्धान्त  निर्धारित  नहीं  किए  जा  सकते  हैं  क्योंकि  प्रत्येक  में  कदाचार  की  सरकारी
 कमंचारी  के  पिछले  रिकार्ड  तथा  कदाचार  की  परिस्थितियों  जैसी  विभिन्‍न  बातों  पर  विचार  करने
 के  बाद  ही  निणंय  लिया  जाता  उन  सरकारी  कर्मचारियों  को  ही  सैवा  से  बर्खास्त  करने/निकाले  ,
 जाने  पर  दण्ड  दिया  गया  हैं  जो  लम्बे  समय  तक  अवध  रूप  से  ड्यूंटी  से  भ्रनुपस्थित  रहे  हैं  प्रथवा
 जांच  अधिकारी  के  समक्ष  अपना  पक्ष  प्ररतुत  करने  में  लापरवाही  बरतते  रहे  हैं  जिससे  यह  श्रनुमान
 लगता  है  कि  कमंचारी  ग्रागे  सेवा  में  बसे  रहने  के  लिए  इच्छुक  नहीं  है  ।

 एडवांस्ड  टर्बो  प्रॉप  एश्ररलाइनर  के  लिए  विभानों  की  सब्लाई  के  लिए  ब्रिटिंश
 एसोस्पेश  झ्ोर  हिन्दुस्तान  एरोनाटिक्स  लिमिटेड  के  बोच  समझोता

 166.  श्री  श्रीडललभ  पाणिग्रहों  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  ब्रिटेन  द्वारा  बनाएं  जा  रहे  विकसित  टर्बो  प्रॉप  रीजनल  एभ्ररलाइनर  के  लिए
 विमान  के  150  सेटों  की  सप्लाई  हेतु  एरोस्पेश  ओर  हिन्दुस्तान  एरोनाटिक्स  लिमिटेड

 में  कोई  समझोता  हुआ

 क्या  समक्ौते  के  भ्रन्तगंत  अन्य  मदों  का  निर्माण  आरंभ  करने  हेतु  मार्ग  प्रशर्त  होने  ह
 की  संभावनाएं  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  समझौते  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  और  पृत्ति  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  शिवराज  थी०
 :  से  14-5-1987  को  मंससे  हिस्दुस्तान  एयरोमाटिक्स  लिमिटेड  ए  एवं

 मैससं  ब्रिटिश  एरोस्पेस  के  बीच  हस्ताक्षर  किए  गए  समझ्ोोते  के  एक  ज्ञापनਂ  की
 शर्तों  के  ब्रिटिश  ग्रापसो  समझोते  की  शर्तों  उनके  द्वारा  निभित  किए  जा  रहे
 उन्नत  टर्बो  एग्ररलाइनर  के  लिए  विमान  के  कम  से  कम  150  एयरक्राफ्ट  सेटों  के  टेल  प्लेनों  के लिए
 आडेर  देने  पर  सहमत  हो  गया  इस  झ्ा्ंर  में  पहले  दिए  गए  12  सेटों  का  आइंर  भी  शामिल

 समझोते  के  में  ब्रिटिश  एरोस्पेस  को  जरूरत  के  लिए  भन्य  मदों  को  हिन्दुस्तान
 एयरोनाटिक्स  लिमिटेंड  में  निर्भाण  करने  की  संभावना  भी  शामिल  है  बशतें  हिन्दुस्तान  एंरौनाटिबस
 लिभिंटेड  इसके  साथ-साथ  प्रतियोगी  बसे  ।
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 क्रिकट  खिलांड़ियों  को  ओर  बकाया  प्राय-कर

 167.  श्री  शांताराम  नायंक  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 é क्या  भारतीय  क्रिकेट  दल  के  जो  रिलायंस  विश्व  कप  में  भाग  रहे  पर

 आरय-कर  विभाग  का  कोई  बकाया  श्रौर

 यदि  तो  प्रत्येक  खिलाड़ी  का  नाम  क्‍या  है  और  प्रत्येक  पर  कितनी  घनतराशि

 बकाया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मत्रो  के०  :  और
 भारतीय  क्रिकेट  दल  के  जो  सदस्य  रिलायंस  कप  में  भाग  ले  रहे  हैं  और  जिन  पर  झ्रायकर  बकाया  है
 उनके  नाम  पर  बकाया  मांग  नीचे  दिए  जाते  हैं  :

 नाम  बकाया  आयकर  मांग

 सवंश्री

 1.  एस०  एम०  गावस्कर  1201

 2.  दिलीप  बेंगसरकरं  2325

 3.  रोजर  बिन्‍्नी  4949

 4.  मो०  अजरूई-न  145

 5.  मनिन्दर  सिंह  529

 प्रन्य  भाग  लेने  वालों  के  सम्बन्ध  में  झ्रायकर  की  कोई  मांग  नहीं  है  ।

 भारत-सोवियत  संघ  व्यापार  वार्ता
 168.  डा०  बो०  एल०  शैलेशा  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पिछले  महीने  नई  दिल्‍ली  में  निर्यात  और  आयात  मदों  की  सूचो  को  अ्रन्तिम  रूप
 देने  तथा  आगामी  तीन  वर्षों  में  व्यापार  में  ढाई  गुना  वृद्धि  करने  के  लिए  भारत-सोबियत  संघ  की
 प्रधिकारी-स्तर  की  वार्ता  प्रायोजित  की  गई  थी

 यदि  तो  इस  वार्ता  में  अन्य  किन  बातों  पर  विचार-विमर्श  किया  श्रौर

 इस  वार्ता  के  फलस्वरूप  भारत-सोवियत  संत  के  बीच  किए  गए  किन्हीं  ब्यापारिक
 समझौतों  की  मुख्य  बातें  क्‍या  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  से  :
 सोवियत  व्यापार  और  आशिक  संबंधों  से  संबंधित  विषयों  पर  एवं  झ्रागामी  पांच  वर्षों  में  द्विपक्षीय
 व्यापार  कारोबार  को  2.5  गुना  बढ़ाने  हेतु  प्र्थोषयों  गर  परिचर्चा  करने  के  लिए  एक  सोधियत
 निधि  मण्डल  17  से  26  1987  तक  भारत  की  यांशा  पर  इस  परिचर्चा  में  व्यापक
 विषय  शामित्र  थे  जैसे  कि  व्योपार  ढांचे  का  विधिकरण  नागरिक
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 जल  संसाधन  प्रादि  जंसे  क्षेत्रों  में  आथिक  रुहयोग  को  प्रोत्साहित  सहयोग  के
 ये

 गें
 को  प्रोत्साहन  देना  ज॑से  संयुक्त  सेवा  क्षेत्र  में  सहयोग  झ्रादि  और  विक्तय  संस्थानों

 सहित  दोनों  देशों  के  विविध  संगठनों  के  बीच  सीधे  संबंध  इस  प्रकार  कोई  व्यापार  करार
 नहीं  किया  गया  था  ।

 राज्यों  द्वारा  सूखा  राहत  राशियों  का  अन्यत्र  प्रयोग

 169,  श्री  बी०  कृष्ण  राब  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करे
 गे क्या  कुछ  राज्य  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  सूखा  राहत  के  लिए  प्रदान  की  गई  राशि  का

 प्रन्य  प्रयोजनों  के  लिए  प्रयोग  कर  रहे
 यदि  तो  उन  राज्यों  के  नाम  क्या  झौर

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?
 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  चालू  वर  में  सूखा  राहत  के

 लिए  केन्द्र  द्वारा  राज्यों  को  दी  गई  निधियों  का  भ्रन्य  प्रथोजनों  के  लिए  प्रयो+  करने  की  अभी  तक
 कोई  शिकायत  प्र।प्त  नहीं  हुई  है  ।

 गौर  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 गृह  निर्माण  कार्पों  क ेलिए  ऋण  देने  हेतु  एक  स्थापित  करने  संबंधी
 केनरा  बेंक  का  प्रस्त.व

 170.  श्रो  बो०  कृष्ण  राव  ;  क्‍या  वित्त  संत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :
 क्‍या  कैनरा  बंक  ने  गृह  निर्माण  कार्यों  के  लिए  ऋण  देने  हेतु  एक

 स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  क्रिया  और

 (@)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?
 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनाईन  :  और  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने

 सूचित  किया  है  कि  उसे  आवास  वित्त  कम्पनी  बनाने  छू  वास्ते  केन्रा  बंक  से  एक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआा
 है  ।

 इस  वित्त  कम्पनी  की  प्राधिकृत  इक्विटी  पूंजी  100  करोड़  रुपये  रखने  का  प्रस्ताव  है  और  केनरा
 बंक  एवं  अन्यों  द्वारा  5  करोड़  रुपये  का  प्रारंभिक  पूंजी  का  अभिदान  निम्नलिखित  प्रनुपात  में  किया
 जायेगा  :

 1.  केनबेंक  फाइनेंशियल  स्िसेज  लि०  4  प्रतिशत
 2.  केनरा  बंक  30  प्रतिशत
 3.  भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  15  प्रतिशत

 4.  हाऊर्सिंग  डेवलपमेंट  फाइनेंस  कारपोरेशन  लि०  11  प्रतिशत
 5.  सावंजनिक  निगंम  40  प्रतिशत

 प्रस्तावित  भ्रावास  वित्त  कम्पनी  गृह  निर्माण  के  वास्ते  लोगों  को  सौधे  वित्त  प्रदान  करेगी  ।
 ६!  यह  कम्पनी  भनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  विफास  निगम  जैसे  संगठनों  को  सामूहिक  गृह
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 निर्माण  योजनाओं  के  वास्ते  भी  वित्त  प्रदान  करेगा  । ऋण  को  रकम  10,000  रुपये  से  लेकर  3  लाख
 रुपए  तक  होगी  जो'उधारकर्ताप्रों  की  वापसी  अदायगी  की  क्षमता  पर  निर्भर  वापसी
 अदायगी  5-20  वर्षों  में  समान  मासिक  किस्तों  में  की  ब्याज  को  दर  12.5  प्रतिशत  से
 14.5  प्रतिशत  वाषिक  होगी  ।  यह  कम्पनी  निर्माताओं  को  गृह  निर्माण  परियोजनाप्नों  को  पूरा  करने
 के  वास्ते  भी  वित्त  प्रदान  करेगी  ।

 इलापचो  का  निर्यात

 171.  श्री  के०  पो०  उन्नोकृष्णन  :  क्या  वाणिज्य  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  इलायची  के  निर्यात  में  वषं  1985-86  श्रौर  1986-87  की  तुलना  में  1987-88  के
 दौरान  कमी  आई

 (@)  भारत  में  1985-86,  1986-87  श्रौर  1987-88  में  1987  तक  कितनी  मात्रा
 में  और  कितने  मूल्य  की  इलायची  का  नियात  किया

 क्या  ग्वाठेमाला  और  भ्रन्य  देशों  से  कड़ी  प्रतिस्पर्धा  के  कारण  भारत  भन्तर्राष्ट्रीय
 बाजार  में  प्रपना  स्थान  खोता  जा  रहा  भौर

 यदि  तो  मंतर्राष्ट्रीय  बाजार  में  कड़ी  प्रतिस्पर्धा  का  सामना  करने  के  लिए  क्‍या
 कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  :  श्रोर  1987-88  के
 दौरान  इलायची  के  निर्यात  के  झ्रांकड़े  श्रगले  वित्तीय  वर्ष  के  लिए  दौरान  उपलब्ध  निर्यात  की
 गई  इलायची  की  मात्रा  व  मूल्य  निम्नोक्त  प्रनुसार  है  :--

 वर्ष  मात्रा  मूल्य

 1985-86  3271  53.46

 1986-87  1450  18.50

 1987-88  122  1.41

 1987  तक  की  ग्रवधि  के  लिए  निर्यात  के  आंकड़े  प्रभी  उपलब्ध  नहीं

 जी  हर
 द

 उठाए  जा  रहे  कदमों  में  शामिल  पुनरोपण  सिंचाई  योजना  जैसी  विभिन्‍न  योजनाओं
 के  जरिए  इलायची  की  उत्पादकता  अनुसंधान  भादि  तथा  हमारे  उत्पाद  को  लोकप्रिय  बनाने
 के  लिए  बाजार  संवर्धन  योजनाएं  शुरू  करना  ।

 झोंगा  मछलो  को  कम  कोमतें

 172.  श्री  गरुदास  कामत  :

 चौघरो  रास  प्रकाश  :  क्या  वाणिज्य  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  फ़ि  जापानी  येन  के  मूल्य  में  वृद्धि  होते  के  बावजूद
 इस  वध  पूरे  देश  में  लाखों  मछुझरों  को  झींगा  मछली  की  कम  कीमत  मिलने  के  कारण  नुक्सान
 उढाना  पड़ा
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 कुछ  बेईमान  समुद्री  उत्पाद  वियतिकों  द्वारा  किये  ग्रये  मूल्य  गठबंधन  का  मुकाबला
 करने हेतु  सरकार  द्वारा  कोई  कार्यवाही  न  छिये  जाने  के  क्ग्ा  कारण

 कया  लाखों  मछुग्रारों  के  हित  में  समुद्री  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  में  उन्हें
 अधिक  प्रतिनिधित्व  दिया  भौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  प्रिय  रंजन  :  से  जापान  को

 हमारे  श्रधिकांश  क्षिकप्र  निर्यातों  में  मध्यम  आकार  की  सिररहित  श्रिम्प  होत्ती  येन  की  स्थिरता
 के  बावजूद  1987  के  सध्य  में  जापानी  बाजारों  में  वियतनाम  आश्रादि  द्वारा
 प्रधिक  मात्रा  में  ताजी  संवर्धन  श्रिम्प  की  सप्लाई  के  कारण  कीमतों  में  काफी  गिरावट  झा  गई

 हालांकि  प्रब  जापान  में  व  के  अंत  में  ऋतु  बिक्री  श्रारभ  होने  के  कारण  इस  स्थिति  में  सुधार ह  हु

 हाल  ही  में  विशाखापट्टनाम  में  श्रिम्प  की  लाभकारी  कीमत  की  समस्या  सरकार  के  ध्यान
 में  लाई  गई  यह  भ्रब  विशाखापट्टनम  में  ट्रालर  निर्यात  की  तथा  झन्य  अध्थारियों  के
 सहयोग  से  सुलझा  ली  गई  है  ।  एम  पी  ई  डो  ए  अपने  वर्तमान  रूप  में  मछुझ्नारी  के  हित  की  रक्षा  के
 लिए  समक्षम  है  ।

 सध्यछुन

 (  श्यबधान  )
 अनक्षाद

 भी  पो०  कुलनब्रईब्रेल  :  मैंने  श्रीलंका  के  बारे  में  एक  स्थगन  प्रस्ताव  का
 नोटिस  दिया  है

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  में  राजीव-जयवर्धने  समझौते  के  संदर्भ  में  श्रीलंका  की
 विस्फोटक  स्थिति  को  संभालने  में  सरकार  की  असफलता  के  बारे  में  एक  प्रश्न  उठाना  चाहता  हूँ  ।
 उन्होंने  देश  के  नाम  पर  धब्बा  लगाया  है  और  हम  गुट  निरपेक्ष  राष्ट्रों  में  उपहास  का  विषय  बन  गए
 हैं

 अध्यक्ष  महोदय  :  अनुमति  नहीं  दी  जाती  ।

 )
 अष्य्रक्ष  क्या  ध्राप  मेरी  बात  सुनेंगे  ?  क्‍या  मैं  दुछ  कह  सकता  हूं  ।
 श्री  बसुदेव  झाचाय  :  झ्राज  श्रीलंका  के  मसले  पर  चर्चा  की  जानी  चाहिए  ।
 श्री  इन्रजोत  गुप्त  :  कृपया  सरकार  से  वक्तव्य  देने  के  लिए  कहें  ।

 हि
 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  कुछ  कहूंगा  ।  मुझे  उन्होंने  पक्का  वायदा  किया  मैंने  सभी  विपक्षी

 नेताओ्रों
 से  बात  की  थी  प्लौर  मुझे  स्वयं  भी  इस  बात  की  चिता  थी  कि  हमें  श्रीलंका  की  स्थिति  पर

 चर्चा  करनी  चाहिए  श्रौर  हम  इसके  लिए  सहमत  हो  गए  थे  ।
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 प्रो०  सधु  दंडबते  :  प्रलाफ्की  बात  गलत  होने  की  संभावना  हमने  आपको  बताया  था  हम
 स्थगन  प्रस्ताव  पर  जोर  भ्रतः  कृपया  प्राप  हमारी  बात  ठीक  से  कहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  ग्रापने  मुझे  एक  स्थगन  प्रस्ताव  का  नोटिस  दिया  मैं  मानता  हूँ  ।  मेरे
 पास  लगभग  10-15  स्थगन  प्रस्ताव  मुझे  सरकार  ने  आश्वासन  दिया  है  कि  वे  सोमवार  को

 विस्तृत  वकतब्य  देंगे  क्योंकि  उस  समय  तक  उन्हें

 श्रो  पो०  कुलनदईवेलु  :  भ्राज  क्‍यों  नहीं  ?  भ्रापने  हमें  बचत  दिया  है  ।

 प्रध्यक्ष  सहोबय  :  भी  श्राप  वहां  नहीं  थे  ।  प्राप  बाद  में  वहा  मोझ्द  नहीं  आप

 पहले  घ्लौर  सभी  माननीय  सदस्य  कहाँ  थे  ।  हमने  यह  तय  किम्रा  था  कि  कुछ  कारणों  से  प्रन्तिम

 पूरा  वक्‍तठ्य  सोमवार  को  होगा  ।  इसीलिए  मैंने  बातच्रीत  शुरू  कौ  थी  और  यह  तम  किया
 था  कि  हम  इसके  बाद  मंगलवार  को  इस  पर  चर्चा  करेंगे  ।  सीधी  सी  बात  है  ।

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  मैं  एक  स्पष्टीकरण  चाहता  हूँ  ।  भापने  वक्तव्य  के  बारे  में  कहा

 डिन्तु  विस्फोटक  स्थिति  संभालने  में  सरकार  की  प्सफ़लता  के  बारे  में  हमारे  प्रश्न  का  क्या  हु  ?

 उसमें  प्रालोचन  भी  है  |  वह  इनके  द्वारा  सोमवार  को  दिए  जाने  वाले  वकक्‍तढ्य  से  भिल्त्र

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  मुझे  टोकें  कृपया  बीच  में  न  टोकें  ।  मैं  कुछ  कह  रहा  हूं  ।
 े  मुझे

 एक  बात  खत्म  कर  लेने  दें  ।  तंद  मैं  भापकी  बात  सुदृंगरा  ।  दश्नने  प्रापके  द्वारा  बनाई  गई  नियम

 पुस्तिका  के  श्राघार  पर  व्यवस्था  की  मैं  ऐसे  विषय  पर  चर्चा  कवाऊंगा  जो  कार्य॑सूची  में  शामिल

 नहीं  है  कितु  मैंने  ऐसा  सबकी  सहमति  झे  किया  पूरा  वक्तव्य  सोमबार  को  होगा  और  हम
 वार  को  उस  पर  चर्चा  कर  सकते  हैं  ।

 भरी  बसुदेव  आचाय  :  इसे  प्राथमिकता  मिलनी  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  प्राथमिकता  समझता  प्रावश्यकता  समझता  मैं  ऐसा  कर  देता

 कितु  कुछ  मजबूरियों  एवं  संवेधानिक  दायित्वों  के  कारण  हमें  पंजाब  के  मसले  पर  पहले  विचार

 करना  हैं
 *

 प्रो०  मधु  वंडवते  :  क्‍या  श्राप  हमें  बता  सकते  है  कि  श्रीलंका  में  विस्फोटक  स्थिति  को  संभालने

 में  अ्रसमर्थ  होने  क ेकारण  सरकार  की  श्रालोचना  करने  का  हमारे  पास  कोई  रास्ता  है  ?

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  हमने  पहले  भी  ऐसा  किया  हम  बाद  में  भी  कर  सकते  हैं  ।

 )
 प्रो०  मधु  दंडवते  :  हम  इसोलिए  स्थगन  प्रस्ताव  पर  जोर दे  रहे  हैं  ।

 झध्यक्ष  महोदय  :  मैं  नहीं  मानता  ।  भ्रनुमति  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  माननीय  सदस्या  को  बोलने  के  लिए  बुलाया  है  ।
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 झध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  भापकी  बात  सुन  ली  प्रब  मैंने  माननीय  सदस्या  को  बुलाया  है  ।
 मैंने  श्रापको  एक  भ्रवसर  दिया  है  ।  श्रब  मैं  उन्हें  बोलने  का  भ्नवसर  दे  रहा  हूं  ।

 झोमतो  मोरा  कुमार  इस  सभा  पर  सती  प्रथा  को  तत्काल  समाप्त  करने  का
 जबरदस्त  नैतिक  दायित्व  देवराला  में  एक  किशोरी  को  जिंदा  जला  दिया  गया  इससे  पूरे
 देश  में  शोक  की  लहर  दोड़  गई  है  ।  यह  राष्ट्र  के  लिए  शमं  की  बात  है  श्रौर  राष्ट्रीय  पाप  है  ।  हमें
 मिलकर  इसका  प्रायश्चित  करना  चाहिए  और  इस  पर  चर्चा  की  जानी  चाहिए  और  सती  प्रथा  को
 समाथ्त  करने  के  लिए  कानून  बनना

 प्रौ०  सधु  बंडवते  :  हम  उनकी  मांग  से  पूर्णतया  सहमत  हैं  कि  इस  पर  चर्चा  की  जानी
 चाहिए  तथा  सती  शप्रथा  पर  प्रतिबंध  लगाने  के  लिए  केन्द्रीय  विधान  बनाया  जाना

 झीमतो  मोरा  कुमार  :  यह  एक  गत्यन्त  गंभीर  मामला  इस  पर  विस्तृत  चर्चा  की  जानी

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  प्रापंसे  पूरी  तरह  सहमत  हूं  ।  मेरा  कहना  है  कि  न  केवल  विपक्ष  के
 बल्कि  पूरा  सदन  इस  बात  पर  सहमत  और  हमने  भ्रपनी  बँठक  में  पहले  ही  निर्णय  ले

 लिया  है  कि  इस  पर  बिस्तुत  चर्चा  करेंगे  तथा  सरकार  से  प्राग्रह  करेंगे  कि  इस  संबंध  में  कार्यवाही
 की

 श्री  बसुदेव  आश्ाय  :  इस  प्रथा  पर  प्रतिबंध  लगाने  के  लिए  विधान  बनाने  के  संबंध  में  क्या
 विचार  है  ?

 गृह  मंत्री  बटा  :  भ्रध्यक्ष  पूरा  देश  व्यथित  इस  बात  कौ  पूरे  देश
 में  जबरदस्त  भ्रालोचना  तथा  विरोध  क्रिया  जा  रहा  मैंने  विपक्षी  नेताग्नों  क ेसाथ  बंठक  की  ।
 प्रधानमंत्री  ने  भी  निदेश  दिया  कि  इस  संबंध  में  अधिनियम  बनाया  जाना  ऐसा  विधेयक
 पारित  किया  जाएगा  ।  हम  इसे  संसद  के  समक्ष  लाने  से  पूर्व  समूचे  विपक्ष  और  राष्ट्र  से विचार
 विमर्श  हमारे  समाज  से  सती  प्रथा  जेसी  सामाजिक  बुराई  को  दूर  करने  के  लिए  यह  राष्ट्रीय
 स्तर  पर  एक  व्यापक  प्रयत्न  तथा  कड़ा  कानून  होगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  एक  सुस्पष्ट  कानून  ।
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 राष्ट्रपति  द्वारा  प्रस्यापित  संविधान  (  अनूसूचित  आदेश
 1987,  वित्त  1987  लोक  प्रतिनिधित्व

 1987  और  ओरोकिले  संशोधन  अध्यादेश  1987

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  शीला  :  मैं  श्री  एच०  के०  एल
 भगत  की  झोर  से  संविधान  के  भ्नुच्छेद  123  (2)  के  अंतगंत  निम्नलिखित  श्रध्यादेशों  की

 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखती  हूं  ।

 (1)  राष्ट्रपति  द्वारा  19  1987  को  प्रस्यापित  संविधान
 झ्रादेश  1987  (1987  का  संख्या  5)

 में  रखा  देखिये  संख्या  एल०टो०  4916/87]

 (2)  राष्ट्रपति  द्वारा  19  1987  को  प्रख्यापित  वित्त  1987

 (1987  का  संझूया  6)
 में  रखा  देखिये  संख्या  एल०्टी०  4917/87]

 (3)  राष्ट्रपति  द्वारा  22  1987  को  प्रखस्यापित  लोक  प्रतिनिधित्व
 1987  (1987  का  संख्या  7)

 में  रखा  देखिये  संब्या  एल०टी०  4918/87]

 (4)  राष्ट्रपति  द्वारा  28  1987  को  प्रस्यापित  भोरोविले
 संशोधन  1987  (1987  का  संख्या  8)

 प्रिंधालय  में  रखा  देखिये  संख्या  एल०्टो*  4919/87]
 केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  नियम  1987  आय  कर  संशोधन

 नियम  1987  सीमा  शुल्क  1962  के  अंतर्गत  भ्रषि  सूचनाएं  आदि

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर
 रखता  हूं  :

 (1)  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  तथा  1944  की  धारा  38  की  उपधारा  (2)  के

 धन्तगंत  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  1987,  जो  11
 1987  को  भारत  के  राजपत्र  में  भ्रधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  769  में

 प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 प्रिंथालय  में  रखा  देखिये  संख्या  एल०टो०  4920/87]

 (2)  भ्रायकर  1961  की  धारा  296  के  प्रन्तगंत  प्रायकर
 1987  जो  8  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में  भ्रधिसूचना  संख्या

 का०  भा०  894  में  प्रकाशित  हुए  को  एक  श्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्क
 प्रिंयालय  में  रखा  देखिये  संख्या  एल०टी०  4921/87]
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 (3)  सीमा  शुल्क  1962  की  धारा  159  के  श्रन्तगंत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओों
 की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्क  :---

 सा»  काਂ  नि०  725  जो  21  1987  को  भारत  के  राजस्व
 में  प्रकाशित  हुआ  था  जिसके  द्वारा  ।4  1982  की  अधिसूंचना  संख्या
 151  |8२-सी०  शु०  में  कतिपय  संशोधन  किंए  गए  हैं  ताकि  भ्रायातित  माल

 को  उतने  सीमा  शुल्क  झ्रौर  उपसंगी  शुल्क  से  छूट  दी  जा  सके  जितना
 ग्रन्तदेंशीय  आधान  डिपो  में  वहन  किए  गए  उठाई-धराई  ब्रभारों  में

 उद्ग्रहणीय  होतां  है  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सां०  कां०  729  जो  25  1987  की  भारतं  के  राजंपत्र
 में  प्रकाशित  हुआ  था  तथा  जिसके  द्वारा  |  मांच  1986  की  ग्रेघ्िसूचना
 संख्या  154/86-ato ०  शु०  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  ताकि  उसमें
 दी  गंई  दरों  में  भ्रस्पष्टेतो  कों  दूर  किया  जा  सके  और  शुल्क  की  ग्यिायती
 वर  के  क्षेत्र  में  स ेएक  मशीन  को  समिकालसा  है  ताकि  देश  के  उद्योग  को
 संरक्षण  मिल  सके  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  745  (a),  जो  2  1987  की  भारत  के  राजपत्र
 में  भ्रकाशित  हुश्ला  थार्तथा  जो  विश्वविद्यालय  या  उच्च  या  विकसित
 तकनीकी  शैक्षिक  कार्यक्रमों  से  भरे  हुए  वीडियों  बेसेटों  और  बीडियों  टपों
 को  जब  उनका  विश्वविद्यालय  या  किसी  भ्रनुसंधान  संस्थान  द्वारा
 आयात  किया  क्तिपय  शर्तों  के  भ्रधीन  मूल  तथा  श्रतिरिक्त

 शुल्क  घे  सम्पूर्ण  छंट  देने  के  बएरे  में  हैं  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  746  जो  2  1987  को  भारत  के  राजपत्र
 में  प्रकाशित  हुआ  था  जो  विश्वविद्यालय  या  उच्च  या  विकसित
 तकनोकी  शैक्षिक  कार्यक्रमों  से  भरे  हुए  वीडियो  केसेंटों  और  वीडियो  टेपों
 जब  उनेंकां  अ्रनुसंघाम  करने  वालें  छात्रों  ढवारा  शऔ्ऑॉयार्ते  किया  गया  को
 उन  पर  उदग्रेहणीय  मल  एंवं  भ्रर्तिरिव्तं  सीमा  शुल्क  से  संम्पूर्ण  छूट  देने  के
 बारे  में  हैं  तथा  एक  व्यांस्योत्मंक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  747  जो  2  1987  को  भारत  के  राजपत्र ..
 में  प्रकाशित  हुश्रा  था  तथा  जी  2  1987  की  भ्रधिसूचना  संख्या

 5  शु०  श्रौर  ०  शु०  के  अन्तेंगत  श्राने  वाले  माल
 को  उन  पर  उर्देग्रहेणीय  सीमां-शेंलके  के  सम्पूर्ण  उपंसगी  शृंल्क  से  छूट  देने  के

 बारें  में  है  तेथा  एंक  ठंयंख्यि।त्मे्क  ज्ञॉपंन  ।

 सौं०  का०  नि०  748  जो  3  1987  को  भारत  के  राजस्व
 में  प्रकेशिंत  हुंझआ  था  तंथा  जीं  24  1986  कीं  अंधिसूंचंना  संख्या

 »
 शु७  के  अन्तगंत  श्राने  वाले  मौले  को  उ्मं  पर  ज्रद्ग्रहणीय

 सोमां  झूल्क॑  के  संपूर्ण  उपंसंगी  शुल्क  से  छूट  देने  के  कारें  में  है  तथा  एक
 व्यक्स्यात्मक  ज्ञापन  ।
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 सा०  का०  नि०  758  जो  9  1987  को  भारत  के  राजपत्र
 में  प्रकाशित  हुआ  था  तथा  जिसका  ग्राशय  पेंटाएरिप्रटोल  पर  मूल
 शुल्क  को  (80  प्रतिशत  जमा  5  रुपये  प्रति  से  बढ़ाकर  (80
 प्रतिशत  जमा  21  रुपये  प्रति  किलोग्राम  कंरना  है  ताकि  स्वदेशी  उद्योग  के

 हितों  की  रक्षा  की  जा  सके  तथा  एक  व्यांख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  760  जो  9  1997  को  भारत  के  राजपत्र
 में  प्रकाशित  हुआ  था  तथा  जिसके  हारी  17  1986  की  भ्रधिसूचना
 संख्या  शु०  में  कंतिफ्य  संशोधर्न  किंएँ  गए  हैं  ताकि  संचार
 निगम  लिंमिटेड  की  संदेश  पारेंषण  पद्धति  को  सीमा  शुल्क

 1975  के  शीर्ष  संरुंयां  98,01  के  अभ्रधीन  एक  परियोजना  के  रूप
 में  शामिल  किया  जा  सके  और  उक्स  परियोजना  के  लिए  आयातित  सभी
 माल  का  वंर्गीकरण  उक्त  टैरिफ  मद  के  श्रेन्तंगेत  किया  जा  सके  तथा  एक
 व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  774  जो  ।4  1987  को  भारत  के  राजपत्न
 में  प्रकाशित  हुआ  था  तथा  जिनके  द्वारा  29  1987  की  अधिसूचना
 संख्या  शु«  में  कंतिपंय  संशोधन  किए  गए  हैं  ताकि  विनिदिष्ट

 कम्प्यूटर  पंरीफिरेल्स  पर  मूल  सीमा  शुल्क  की  60  प्रतिशत  रियायती  दर
 निर्धारित  की  जा  सके  और  एक  किस्म  और  स्वरूप  के  जिसका
 भारत  में  निर्माण  नहीं  होता  के  लिए  प्रमाण  पत्र  प्रस्तुत  करने  की
 अपेक्षाओ्रो  को  समा:त  किया  जा  सके  तर्था  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  783  जो  15  1987  को  भारत  के  राजपत्र
 में  प्रकाशित  हुआ  था  तथा  जिसके  द्वारा  ।  1987  की  भ्रधिसूचना
 संख्या  ०  शु०  में  कतिपय  संशोदने  किए  गए  हैं  ताकि  पोलिस्ट्रीन  पर
 30  प्रतिशत  मूल  सीमा  पेस्ट  भौर  बंटरी  श्रेणी  के  पी०  बी०  सी  ०
 रेसिन  पर  प्रति  सस्पेशन  ग्रेड  के  पी०  वी०  सी०  रेसिन
 पर  प्रति  टन  और  एंल०  डी०  पी०  ई०  पर
 प्रति  टन  निर्धारित  किया  जा  सके  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  784  जो  15  1987  को  भारत  के  राजपत्र
 में  प्रकाशित  हुआ  था  तथां  जिसके  द्वॉरां  22  1976  की  अ्रधिसूचना
 संख्या  शु०  में  कर्तिपंय  सेंशोधम  किए  गए  हैं  ताकि
 प्रोपिलीन  और  प्रॉलिंप्रोलीन  के  संहंबहुलक  के  संबंध  में  मल्यानुसार
 20  प्रतिशत  सेमरूप  मल  सीमा-शुल्के  और  एच०  डी०  पी०  ई०  के  संबंध
 में  30  प्रतिशत  मूल  सीमा-शुल्क  निर्धारित  किया  जा  रुके  तथा  एक

 व्याख्योत्म के  ज्ञापन  ।

 ध्षा०  कां०  नि०  785  जो  !5  1987  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकंषशित  हुँआ  था

 तथां  जिसके  द्वीरा  12  1987  की  प्रधिसूचना  संख्या

 है

 ।
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 ०  शु०  में  कतिपय  सशोधन  किए  गए  हैं  तकि  पी०  बी०  सी०
 रेसिन  के  संबंध  में  उपंगी  सीमा  शुल्क  को  शून्य  से  बढ़ाकर  25  प्रतिशत
 किया  जा  सके  झ्रौर  पोलिस्ट्रीन  के  संबंध  में  उपसंगी  सीमा  शुल्क  को  40
 प्रतिशत  से  कम  करके  25  प्रतिशत  किया  जा  सके  तथा  एक  व्याख्यात्मक
 ज्ञापन  ।

 सा०:का०  जो  17  1987  के  भारत  के  राजपत्र
 में  प्रकाशित  हुआ  था  तथा  जिसके  द्वारा  10  1984  की  अ्रधिसूचना
 संद्या

 ०  शू०  तथा  ।  1984  को  भ्रधिसूचना  संख्या

 शु०  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  ताकि  यह  व्यवस्था  की
 जा  सके  कि  तकनीकी  विकास  महानिदेशालय  में  किसी  सक्षम  प्राधिकारी
 द्वारा  भनुमोदित  सूची  के  अंतर्गत  श्राने  वाले  संघटकों  को  सीमाशुल्क  की
 रियायत  उपलब्ध  हो  सके  प्लौर  ऐसी  सूची  को  उद्योग  मंत्रालय  द्वारा
 अनुमोदित  कराने  की  कोई  प्रावश्यकता  नहीं  है  तथा  एक  व्याश््यात्मक
 ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  799  (1),  जो  17  1987  को  भारत  के  राजपत्र
 में  प्रकाशित  हुआ  था  तथा  जिसके  द्वारा  29  1987  की  श्रधिसूचना
 संख्या  ०  शु०  द्वारा-विनिदिष्ट  इलेक्ट्रानिक  संघटकों  .
 के  लिए  सीमा-शल्क  की  रियायती  दर  निर्धारित  की  गई  में  कतिपय
 संशोधन  किए  गए  हैं  ताकि  इसमें  चार  भ्रन्य  प्रकार  मेमोरी  भ्राई  सी
 को  सम्मिलित  किया  जा  सके  श्लौर  अभ्रधिकतम  पहुंच  समय

 संबंधी  निर्देश  का  लोप  किया  जा  सके  तथा  एक  व्याख्यात्मक
 ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  800  भऔर  देने  जो  है  व्याल्यात्मक  को
 भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जो  चुनिदा  पूंजीगत  माल  के
 उद्योग  का  प्रौद्योगिकीय  विकास  करने  के  लिए  अपेक्षित  विनिदिष्ट  मशीनरी
 पर  मूल  सीमो-शुल्क  से  मूल्यानुसार  35  प्रतिशत  तथा  झतिरिक्त  और

 प्रनुषंगी  सीमा  शेल्क  से  पूर्ण  छूट  देने  के  बारे  में  है तथा  एक  व्याल्यात्मक  ,

 ज्ञापन । सा० का० नि० 806 जो को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुच्ला था तथा जिसका आशय भ्रपरिष्कृत पेट्रोलियम को कर प्रन्य जहां कहीं भी उदग्रहणीय होगा उपसंग सीमा-शुल्क को 5 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ाना है तथा एक व्याख्त्मक ज्ञापन । का० झा० 865 जो 28 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कतिपय विदेशी मुद्राप्रों को भारतीय मुद्रा में अथवा मारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा्रों में विनिमय को दरें निर्धारित करने के बारे में है ब्रथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । प्रिंचालय में रखा देखिए संख्या एल०टो० 4922/87]
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 (4)  केन्द्रीय  उत्पादक-शुल्क  1944  के  भ्रन्तगंत  निम्नलिखित  भ्रधिसूचनाध्नों  की

 एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :--

 >  सा०  का०  नि०  727  जो  21  1987  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुआ  था  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  जिसके  द्वारा  10  फरवरी
 1986  को  भ््विसूचना  संख्या  ०  उ०  शु०  में  कतिपय  संशोधन  किये
 गये  हैं  ताकि  प्रारम्भिक  रूप  से  पानी  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  बनाये
 गये  विनिदिष्ट  शक्ति-चालित  पम्पों  के  हिस्से-पुर्जों  पर  उत्पाद  शुल्क  की
 प्रदायगी  से  पूरी  छूट  दी  जा  सके  जब  ऐसे  हिस्से  पुर्जों  का  प्रयोग  ऐसे
 चालित  पम्पों  के  विनिर्माण  में  किया  जाता  हो  ।

 सा०  का०  नि०  733  जो  27  1987  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुआ  था  जो  फोररजिंग  और  गढ़े  हुए  उत्पादों  को  उन  पर

 ग्रहणी  सम्पूर्ण  उत्पाद-शुल्क  से  छूट  देने  के  बारे  में  है तथा  एक  व्याद्योत्मक
 ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  734  जो  27  1987  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुआ  था  जो  4  1987  की  अधिसूचना  संख्या  ०
 उ०  शु०  की  वंधता  को  ।  1987  तक  बढ़ाने  के  बारे  में  है  तथा

 ब्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  736  जो  28  1987  के  भारत  के  राजस्व  में
 प्रकाशित  हुआ  था  जो  केन्द्रीय  सरकार  के  किसी  भी  विभाग  द्वारा  इस्तेमाल

 हेतु  केन्द्रीय  सरकार  से  सम्बन्धित  कारखानों  द्वारा  विनिरभित  विनिदिष्ट
 माल  को  उस  पर  उद्ग्रहणोय  सम्पूर्ण  उत्पाद-शुल्क  से  छूट  देने  क॑  बारे  में  है
 तथा  एक  वठ्याडरूयात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  /37  जो  28  1987  के  भारत  के  राजपत्न
 में  प्रकाशित  हुप्ना  था  जो  किसी  ग्रामोद्योग  द्वारा  विनिर्मित  भ्रौर  खादी  तथा
 ग्रामोद्योग  भ्रायोग  की  सहायता  से  या  उसके  द्वारा  विपणित  विनिदिष्ट
 वस्तुझ्नों  को  उन  पर  उद्ग्रहणीय  प्रम्पूर्थ  उस्पाद-शुल्क  से  छूट  देने  के  बारे  मे
 है  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  738  जो  28  1987  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुआ  था  जो  किसी  जेल  में  विनिभित  सभी  बस्तुओं  को  उन  पर

 उदग्रहणीय  सम्पूर्ण  उत्पाद-शुल्क  से  छूट  देने  के  बारे  में  है  तथा  एक
 व्याल्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  749  जो  3  1987  को  भारत  के  राजपत्र
 में  प्रकाशित  हुआ  था  तथा  जिसके  द्वारा  15  1987  की  प्रधिसूचना
 संख्या  172/87  के०  उ०  शु०  में  कलिपय  संशोधन  किये  गये  हैं  ताकि
 सज्जा  रंगाई  को  त्वरित  करने  या  रंजक़  द्र॒व्यों  के  स्थायी  करने  के
 लिए  रंजक  वाहकों  झौर  भ्रन्य  उत्पादों  तथा  विनिरभितियों  जो  इस
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 प्रकार  की  के  कि  उन्नका  टेह्सटाइल  उद्योग़  में  उपयोग  किया  जाता  हो
 ग्रौर  जब  उत्तका  ठेक्सटाइल  और  टंक्‍्सटाइल  वस्तुओं  के  विनिर्माण  में

 उत्पादन  कु  क्रारदानों  में  हो  प्रयोग  किया  जाता  उत्पादन  शुल्क  से  छुट
 दी  जा  सके  तश्ना  एक  व्याख्मात्सक  ज्ञापन  ।

 स्वा०  का०  त्रि०  750  जो  3  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जो  छपाई  फ्रमों  को  जब  कपड़े  की  छपाई  फैक्ट्री  के
 भ्लीतर  हो  उन  पर  उद्ग्रहणीय  सम्पूर्ण  कन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  से  छूट  देने  के
 बारे  में  है  ढथा  एक  ब्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा»  का  ०  नि०  764  से  766  जो  9  सितम्बर  1987  को  भारत
 के  ग्राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनवा  श्राशय  1-10-1987  से  बातित
 जल  झौर  शीलल  क॑  संबंध  में  माडवेट  योजना  के  अन्तगंत  दिए
 जाते  बाले  छाम्न  और  अन्य  संबंधित  लाभों  को  समाप्त  करने  के  बारे  में  है
 तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 झ्ला०  काब  नि०  767  जो  9  1987  को  भारत  के  राजपत्र
 में  प्रकाशिन्न  हुआ  था  तथा  जो  भारतीय  नौ  सेना  के  पोत  में  उपभोग  के

 लिए  भंडार  के  रूप  में  सप्लाई  की  गई  सिगरेटों  पर  अन्य  प्रक्रियाओ्रों  का
 पालन  करते  हुए  बिक्री  कर  के  बदले  में  मूल  अं।र  अतिरिवत  शुल्क
 से  छट  देने  के  छ्वारे  सें  है  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  786  जो  15  1987  को  भारत  क॑  राजपत्रे
 में  प्रकाशित  हुआ  था  तथा  जिसके  द्वारा  tl  1986  की  ग्रधिसूचना
 संख्या  132/86-%0  उ०  शु०  में  कतिपय  सशोधन  किए  गए  है  ताकि
 पोलिप्रोपलिन  और  पोलिप्रोपिलिन  के  रह  बहुलक  के  संबध  में  समख्प
 उत्प्राद  को  मल्यानुसार  30%  निर्धारित  किया  जा  सक  तथा  एक

 व्याद्धयात्मक  ।

 से  रखते  देलिए  संख्या  एल  ०टोी०  4923/87]

 पझ्नसंघान  तथा  विकास  उपकर  1986  की  धार  10  की  उपधारा  (3)  के

 प्रन्तगंत  भ्रनुसंधान  तथा  विकास  उपकर  1987  जो  5  1987  को

 भारत  के  राजबत्र  में  अधिसूंचना  संख्या  सा०  का०  नि०  836  में  प्रकाशित  हुए
 थे  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 :  में  रखे  देखिये  संहया  एल०दी०  4924/87]

 अनसंघान  तथा  विकास  उपक्र  1986  की  धारा  ।  को  उप्धारा  (3)  के

 प्रन्तगंत  जारी  की  गई  अधिसूचला  संख्या  का०  श्ला०  879  जो  5  1987

 को  भारत  के  राजपन्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  जिसक  द्वारा  उक्त  प्रधिनियम्॒  के  लागू

 होने  की  तारीख  ।  दिसम्बर  1987  नियत  की  गई  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी  ।
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 (7)  प्रनसंघान  तथा  विकास  उपकर  1986  की  घारा  3  की  उपधारा  (1)  के
 प्रन्तगंत  जारी  क्री  अधिब्रचता  संकब्या  का०  भ्रा०  880  जो  5
 1987  को  करत  के  राजप्रज  में  प्रकाशित  को  गई  थी  जिसमें  प्रोद्योगिको  के  भ्रायात
 पर  किये  गये  सभी  भुगतानों  प्रर  देव  उपकेर  की  दर  5  प्रतिशत  के  रूप  में  बिनिदिष्ट
 की  गई  को  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 (8)  प्रनुसंघान  तथा  विकास  उपकर  1986  की  धारा  5  को  उपधघारा  (1)  के
 प्रन्तगंत  जारी  की  गई  अधिसुचना  संख्या  88  जो  5  1987  को  भारत
 के  राजपत्र  में  प्रकाशित  की  गई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  !  1987  से  एक
 निधि  की  जानो  है  ज़िसे  उद्यम  पूंजी  निधि  कहा  जायेगा  ।

 ब्रिंथालम  में  रखो  देखिये  संख्या  एल०ठो०  4325/87]

 प्रो०  मधु  बंडवते  :  मैंने  सती  पर  एक  स्थगन  प्रस्ताव  दिया  स्थगन  प्रस्ताव  का
 क्‍या  हुआ  ?  क्‍या  सरकार  की  निद्य  करने  का  कोई  उपाय  नहीं  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  जी  इस  पर  नहीं  ।

 चोधरी  राम  प्रकाश  :  प्रध्यक्ष  हरियाणा  में  3  बाई  इलेक्शन  हो  रहे  हैं
 अ्रसेम्बली  के  ।  वहां  बूथ-बपचरिंग  सरकार  को  बहां  सो०  झआर०  पी०  एफ०  को  भेजना
 चाहिये  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  इसके  लिये  इलेबशन  कमीशन  को

 प्रो०  सथु  इंडलते  :  हम  सरकवर  की  निदा  करना  जाहते  हैं  क्योंकि  वह  श्रीलंका  की  स्थिति  से
 निपटने  में  भ्रसफल  रही  लेकित  सरकार  की  निंदा  करमे  की  हमें  स्वतंत्रता  नहीं  है  इसलिये  विरोध
 में  हम  सदन  से  बाहर  जा  रहे  हैं  ।

 12.08  म०  प०

 तत्पक्चाल्‌  प्रो०  सधु  दंडबते  और  कुछ  श्रप्न  माननोप  सदस्य  सभा-खवन  से
 शहर  चले  गए  ।
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 12.08  भ्ञ०  प०

 अध्यक्ष  महोदय  को  न्यायालय  में  9  नवम्बर  1987  को

 उपस्थित  होने  के  लिए  उच्चतम  न्यायालय  के

 नोटिस  के  बारे  में  उनके  द्वारा  घोषणा

 ]
 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  सभा  को  सूचित  करना  है  कि  20  1987  को  भारत  के

 उच्चतम  न्यायालय  के  प्रसिस्टैट  रजिस्ट्रार  से  एक  नोटिस  प्राप्त  हुआ  है  जिसमें  मुझे  कहा  गया  है  कि

 मुझे  उच्चतम  न्यायालय  के  समक्ष  9  1987  को  प्रातः  10-30  ट्रांसफर  याचिका
 नं०  461  जो  कि  1987  की  है  और  सिविल  विविध  याचिका  नं०  के

 संबंध  में  है उपस्थित  होना  इस  ट्रांसफर  याचिका  का  उद्देश्य  दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  से  सिविल
 याचिका  संख्या  को  जो  कि  श्री  रामघन  धर  श्रो  सतपाल  संसद  सदस्यों  ने
 केन्द्र  सरकार  तथा  भ्रन्य  के  विरुद्ध  है  भारत  के  उच्चतम  न्यायालय  में  ट्रांसफर  करना  इसमें
 सं  विधान  1985  श्रौर  इस  अधिनियम के  द्वारा  संविधान  के  साथ  जीड़ी
 गई  दसवीं  अनुसूची  की  वेघता  तथा  संविधान  को  चुनोती  दी  गई  है  ।

 लोक  सभा  की  सुस्थापित  प्रक्रिया  तथा  परम्परा  के  भ्रनुसार  मैंने  नोटिस  का  उत्तर  न  देने  का
 निर्णय  किया  मैंने  संगत  पत्र  विधि  तथा  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  को  भेज  दिये  हैं  ताकि  वह
 सभा  की  सुस्थापित  परम्परा  और  ठीक  संवंधानिक  स्थिति  के  बारे  में  न्यायालय  को  सूचित  करने  के
 लिये  ऐसी  कार्यवाहो  कर  सके  जिसे  वह  उपयुक्त  समझे  ।

 |  ॥
 श्री  चिरंजी  लाल  शर्मा  :  हरिण्णणा  में  राजनंतिक  से  प्रेरित  हत्याएं  और  श्रत्याचार

 किये  जा  रहे  हैं  ।

 भ्ध्यक्ष  महोदय  :  मैं  राज्य  के  विषयों  के बारे  में  यहां  चर्चा  नहीं  कर  सकता  ।

 श्री  चिरंजो  लाल  शर्मा  :  भ्रत्याचार  किये  जा  रहे  हम  कहां  जाएं  ।

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  शर्मा  मेरी  बात  सुनिये  |  मैं  जानता  सरकार  जो  होती  वह
 कानून  के  तौर  पर  अंधी  होनी  उसको  सबको  बरावर  बरश्तना  जो  ब्रादमी  ताकत  में
 बेठकर  बेईमान  करता  ताकत  में  बेठकर  तुफरका  करता  डिस्क्रिमिनेशन  करता  वह  गलत
 करता  और  वेन्डिटा  करता  वह  गलत  करता  लेकिन  इर्लक्शन  कभोशन  के  हिसाब  से  झापको
 होम  मिनिस्टर  को  लिखना  इलेक्शन  कमीशन  को  लिखना  चाहिये  ।

 श्री  चिरंजो  लाल  शर्मा  :  वहां  जम्हुरियत  का  जनाजा  निकाला  जा  रहा

 प्रजातंत्र  का  गला  घोटा  जा  रहा  है|
 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  राज्य  का  विषय  मैं  यहां  राज्य  के  विषयों  की  चर्चा  नहीं  कर

 सकता  ।
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 श्री  थिरंजो  लाल  शर्मा  :  वहां  8  तारीख  को  इलक्क्षन  कडिडेट्स  को  गिरफ्तार  किया  जा

 रहा  है  ।  हम  कहां  जायें  ?

 अध्यक्ष  सहोदय  :  भ्रप  इनके  पास  जाइये  ।

 श्री  चिरंजो  लाल  शर्मा  :  चुनावों  को  निष्पक्ष  ढंग  से  होने  दीजिए  ।  मुद्य  चुनाव  भायुक्त  को

 निर्देश  देना  चाहिए  कि  केन्द्रीय  रिजवं  पुलिस  बल  को  भेजा

 झध्यक्ष  महोदय  :  ग्राप  इलेक्शन  कमीशन  के  पास  स्टेट  इलेक्शन  कमीशन  से  बात
 फोजिये  ।  इलेक्शन  कमीशन  से

 मैं  कुछ  नहीं  कर  सकता  ।

 गृह  संत्री  बटा  :  भ्रध्यक्ष  जो  मान्यवर  सदस्य  हरियाणा  चुनाव  के  बारे  में

 कह  रहे  थे

 अध्यक्ष  महोदय  :  बदले  की  भावना  से  कम  करना  बहुत  गलत  है  ।

 भ्रो  चिरंजो  लाल  शर्मा  :  आप  एश्योरेंस  दीजिये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यहां  नहों  कह  सकते  हैं  ।

 )

 सरदार  बूटा  जिन  भान्यबर  सदस्यों  ने  यह  प्रश्न  उठाया  यह  खालो  एक  तरफ  से
 विरोधी  पक्ष  से  भो  श्राया  सी०  पी०  एम०  के  नेता  में  भी  मुझे  टेलीफोन  पर  कहा  भर

 लिख  कर  भेजा  वहां  बहुत  भयंकर  किस्म  का  वातावरण  पैदा  हो  चुका  है  भ्रोर  उनको  इस  बात॑
 का  खतरा  है  कि  फेयर  इलक्शन  नही  हो  हम  तो  यह  कर  सकते  हैं  कि  भपनी  जितनी  सेंट्रल
 फोसिज  उसे  चीफ  इलेक्शन  कमीशनर  के  डिस्पोजल  पर  रखें  झौर  उनको  डिप्लाएं  करनी  चाहिये
 क्योंकि  उनको  कोई  विश्वास  नहीं  है  वहां  की  स्थानीय  सरकार  पर  ।

 हम  सारी  सेनाएं  चुनाव  आयोग  के  सुपुर्द  कर  वह  पश्रपनी  इच्छा  श्रभुसार  उसका
 माल  कर  सकते  हैं  ।

 ओऔी  चिरंजो  लाल  शर्मा  :  भगर  चुनाव  झायोग  ने  सेनाप्नों  को  तंमात  नहीं  किया  |
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 हम  कहां  जायें  ?  वहाँ  पोलिटीकल  मढंर  किए  जा  रहे  ऐसी  हालत  में  बिल्कुल  फेयर

 इलेक्शन  नहीं  हो  सकते  ।

 )  **

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  ब्रहुत  हो  चुका  |  मुझे  बस  इतना  ही  कहना  अनुमति  नहीं है  ।

 12.12  म०  प०

 बोफ़ो्स  ठेके  की  जांच  सम्बन्धी  संयुक्त  समिति

 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  का  समय  बढ़ाने  के  ब्वीरे  में  प्रस्शाल

 |
 श्री  बी०  शंकरानन्द  :  मैं  निम्नलिखित  प्रस्ताव  करता  हूं  :---

 यह  सभा  बोफोसं  ठेके  की  जांच  हेतु  संयुक्त  समिति  का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  का
 समय  बजट  सत्र  1988  के  प्रथम  सप्ताह  के  पभ्रन्तिम  दिन  तक  बढ़ाती

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुँभ्ा  :--

 यह  सभा  बोफोसं  ठेके  की  जांच  हेतु  संयुक्त  समिति  का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  का
 समय  बजट  सत्र  1988  के  प्रथंम  तप्ताह  के  प्रेस्तिम  दिन  तैंक  कढातीਂ  है  ।

 श्री  के०  पी०  उन्नोकृष्णन  :  यंहे  नियंम  277(1)  के  प्रन्तर्गत  प्रश्ताथ  यह
 एक  असामान्य  प्रस्ताव  है  क्योंकि  सदन  को  झाश्वासन  दिया  गया  थय  कि  सत्र  पहल  सप्ताह  के
 प्रन्तिम  दिन  रिपोर्ट  उपलब्ध  हो  श्रब  उन्होंने  एक  वकक्‍तब्य  भी  दिया  है--मैंने  वक्तव्य  को
 देखा  है--जोकि  एकदम  असंतोषजनक  है  ।

 इस  संबंध  में  मैं  यह  भी  उल्लेश  करना  चाहूंग  कि  दुर्भारय  से  मैंने  देखा  है  कि  यह  समिति
 इस  सदन  के  दृष्टांतों  का  पालत़  नड़ीं.कर  रही  है  ।  पहला  यह  कि  गंशाहों  के  साथ  फोटों  खिचवाने

 भ्रसामात्य  प्रथा  जोकि  भ्रेत्यत्त  अशोभनीय  दो  गवाह़ों  जिनके  साथ  गवाहों  की  तरह
 व्यकक्षर  किया  जाना  स्वागत  किया  गया  भौर  फीड़ो  खौंच  कर  प्रेस  को  दी
 गई  ।  उन्हें  गवाहों  का  नहीं  बल्कि  प्रति  महत्वपूर्ण  व्यक्तियों  का  दर्खादिया  भौर  इस  देश  के
 प्रधानमंत्री  हर  जगह  जाकर  यह  कह  रहे  हैं  कि  जितने  की  उन्हें  आशा  थी  उससे  अधिक  उन्हें  दिया

 जानकारी  उन्होंने  दी  |  दुर्भाग्य  से  वे  यहां  उपस्थित  नहीं  हैं  वह  सदन  के  नेता  सर्प  के
 विचारों  के  बारे  में  बात  करते  उन्हें  जिम्मेझरीः  तक्ाः:सन्नकंदा  चाहिए
 प्रधानमंत्री  को  जोकि  सदस्य  भौर  कि  भाप  जानते  इस  सदन  के  नियमों
 के  ध्रन्तगंत  समिति  के  विचारों

 के  बारे  में  उन्हें  बोलना  नहीं  मालूम  नहीं  वह  सरकार  को

 में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 दी  गई  सूचना  के  बारे  में  बोल  रहे  बैं  या  समिति  को  दी  गई  सूचना  के  वारे  में  ।  हम  इस  समिति  के
 सदस्य  नहीं  है  इसलिए  हमें  प्रेस  में  प्रकाशित  रिपोर्ट  के  अनुसार  कार्यवाही  करनी  होगी  ।

 नियम  275  (2)  के  भ्रन्तगंत  केवल  माननोय  अध्यक्ष  समिति  के  समक्ष  प्रस्तुत  गवाहों  या
 रिकार्डों  का  निरीक्षण  करने  की  अनुमति  दे  सकते  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  प्रधानमंत्री  ने
 साक्ष्य  के  सार  के  बारे  में  जो  कहा  वह  कंसे  कहा  क्या  समिति  के  माननीय  सभापति  ने  या
 किसी  भ्रन्य  सदस्य  ने  प्रापकी  भ्रनुमति  के  बिना  उन्हें  बताया  है  ?  या  यह  श्रापकी  अनुमति  से  किया
 गया  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  बताया  है  ?

 थ्रो  के०  पी०  उन्‍्नोकृष्णन्‌  :  समिति  के  समक्ष  प्रस्तुत  हुए  ढो  ग्वाहों  ढारा  बताए  गए
 निंगमों  या  जो  कुछ  भी  के  नाम  ।

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  वे  गवाह  नहीं  वे  प्रपराधी  हैं  ।

 श्रो  के०  पो०  उननोकृष्णन्‌  :  यह  बात  मैंने  तभी  कह  दी  जब  मैंने  कहा  था  कि  गवाहों  के  साथ
 भ्रति  महत्वपूर्ण  व्यक्तियों  की  तरह  व्यवहार  किया

 स्वीडन  की  सोशल  डंमोक्रेटिक  पार्टी  की  कांग्रेस  ने  इस  बात  पर  हैरानी  व्यक्त  की  है  कि
 उनसे  इस  प्रकार  का  व्यवह।र  किया  गया  जबकि  उन्होंते  कहा  था कि  उस  देश  में  ध्रथवा  उस  कांग्र स
 में  किसी  ने  बोफोस  को  कोई  प्रमाण-पत्र  नहीं  दिया  यह  एक  को  बात  है  कि  हमें  नुकसान
 हुआ  है  और  हमने  ये  प्रमाण-पत्र  भी  दिये  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  नियथ  275(2)  के
 अधीन  आपने  झ्रथवा  आपकी  अनुपस्थिति  में  समापति  महोदय  ने  ग्रनुमति  दो  थी  अथवा  जिस  साक्ष्य
 की  प्रधानमंत्री  महोदय  बात  कर  रहे  हैं  वह  साक्ष्य  क्या  उनका  इस  साक्ष्य  से  कोई  संबंध  नहीं  है
 और  वह  इसका  जिक्र  भी  नहीं  कर  सकते  जहां  तक  समिति  का  सप्तय  बढ़ाने  की  बात  है  बे  ऐसा  नह्टी
 कर  सकते  क्योंकि  जो  भी  साक्ष्य  दिया  गया  हैं  जो  भी  दस्ताबेज  प्रस्तुत  किए  गए  हैं  यदि  वे  लिखित
 दस्तावेज  हैं  श्रथवा  जो  भी  वक्तव्य  दिए  गए  हैं  वे  सभौ  आबके  पास  श्षुरक्षित  हैं  भौर  नियम  283  के
 अन्तर्गत  सभा  और  सचिवालय  शी  उनके  लिये  उत्तरदायी  अतः  आषका  पद  एक  उत्तरदायित्वपूर्ण
 पद  है  और  उस  विश्वास  का  प्रतीक  है  जो  हमने  प्राप  पर  किया  है।.भ्राप  संविधान  के  एक  तंत्र  है
 भ्लौर  यह  भ्नुमति  नहीं  दी  जा  ख़कतो  कि  प्रधानमंत्री  महोदथ  किसी  स्थान  पर  जाकर  वक्तव्य  जारी
 करे  कि  उन्होंने  ऐसा  कहा  यह  इस  प्रकार  नही  होता  ।  ग्रह  फिर  एक  श्रपमान  की  बाल  कि  इस
 समिति  में  जो  कुछ  हो  रहा  है  उसके  बारे  में  समाचार  पत्रों  में  कहानियां  प्रकाशित  हो  रहा  यह
 एक  ग्रभूतपूर्व  बात  यह  बात  बाहर  कैसे  निकली  ?  कक  अरह  शम्रिति  इसो  प्रकार  कायं  करेगी  ?

 जब  वे  समय  श्रवधि  बढ़ाना  चाहते  हैं  तो  मैं  उनसे  यह  पूछूषा  च्राहुता  हू  ।

 मध्य  महोदय  :  यह  बाम  प्रापने  »हले  ही  कह  दी  है  |  शक  माघव  जी  ।

 ब्रो०  भरधु  दंडवते  :  हमारे  संशोचनों  का  क्या  हुआ  ?  उन्हेंਂ

 श्री  सो०  माधव  रेडडी  :  हमारे  संशोध्ननों  का  क्या  हुआ  ?  हमने  मूल  प्रस्ताव
 के  बारे  में  संशोधन  प्रस्तुत  किये  हैं  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  संझोधनों  की  अ्रनुमति  नहीं  है  ।

 जी  सौ०  मात  रेइंडी  :  क्‍यों  ?
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 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  नकारात्मक  है  भोर  इसके  कार्यक्षेत्र  में  नहीं  भाते  भ्राप  केवल  इस
 समय  अवधि  को  बढ़ाने  का  विरोध  सकते  हैं  ।  +

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  श्रापके  झौर  हमारे  बीच  मतभेद  हो  सकता  है  ।
 -

 )
 उस  कतिपय  संशोधन  में  हमने  रचनात्मक  बात  कही  है  जिसकी  भाप  अनुमति  दे  सकते

 )

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  श्राथ  इसका  विरोध  कर  सकते  प्रापको  यह  श्रधिकार  इसमे
 घन  का  कोई  प्रश्न  ही  नहीं  है  ।

 प्रो०  मधु  दंड्वते  :  संशोधन  झोर  विरोध  दो  भ्रलग-अ्रलग  बाते  हैं  ।

 अध्यक्ष  मदोदय  :  सभा  प्रस्ताव  को  स्वीकार  या  अस्वीकार  कर  सकती  है  ।

 प्रो०  सघ्‌  दंडवते  :  मैंने  एक  संशोधन  प्रस्तुत  किया  है  जो  नकारात्मक  नहीं  है
 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  श्राप  वेवल  इसका  विरोध  कर  सकते  इसका  कोई  श्रन्य  स्वरूप  नहीं

 हो  सकता  ।  ऐसे  प्रस्ताव  के  लिए  कोई  संशोधन  झ्रथवा  वेकल्पिक  प्रस्ताव  प्रस्तुत  नहीं  किया  जा
 सकता  ।

 प्रोਂ  सष्‌  दंडवते  :  सर्व्रथम  यह  न  तो  कोई  वेकल्पिक  प्रस्ताव  है  भौर  न  ही  कोई  संशोधन  ।
 जो

 भी  है  मैं  श्रपने  भाषण  में  प्रपने  मुद्दे  को  स्पष्ट  करूंगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्राप  इसका  विरोध  कर  सकते  हैं  ।

 श्री  सो०  माधव  रेड्डी  :  मेरे  विचार  से  इस  समिति  का  समय  बढ़ाने  की  आवश्यकता  नहीं
 है  क्योंकि  यह  कार्य  करने  में  प्रसफल  रहो  है  भौर  सरकार  ने  इस  समिति  को  आ्रावश्यक  सहयोग  नहीं
 दिया  सरकार  को  उन  कम्पत्तियों  के  नाम  मालूम  हैं  जिन्‍्होने  भुगतान  प्राप्त  विये  हैं  ।  परन्तु
 लगातार  भनुरोध  करने  के  बावजूद  सरकार  ने  इस  समिति  को  यह  सूचना  नहीं  दी  यह  समिति
 क्या  कार्य  वरेगी  ?  यदि  इस  समित्ति.का  कार्यकाल  बढ़ा  भी  दिया  जाए  तो  भी  यह  कुछ  नहीं  कर
 सकेगी  झभौर  मेरे  विचार  से  समिति  का  बढ़ाने  की  कोई  आावश्यव  ता  नही  क्योकि
 सरकार  के  पास  पर्याप्त  सूचना  सरकार  को  उन  कम्पनियों  के  नाम  अवश्य  बताने  चाहिये
 जिस्होंने  भुगतान  प्राप्त  किया  है  ।  सरकार  के  पास  यह  सूचना  है  तो  इसे  समिति  को  क्‍यों  नहीं
 देती  ?  हि

 जब  यह  समिति  जानकारी  लेने  में  प्रसफल  रही  है  तो  प्रधानमंत्री  महोदय  कहते  हैं  कि
 सी०  बी०  प्राई०  की  जांच  के  बाद  जानकारी  दी  इसका  प्रथ  यह  है  कि  सी०  बी०  झाई०
 को  समिति  से  प्रधिक  महत्व  दिया  गया  है  ।  कंपनियों  को  किए  गए  भुगतान के  बारे  में  सी  ०बी  ०प्राई  ०

 जांच  की  जानी  समिति  को  वास्तव  में  विश्वास  में  लेकर  सूचना  दी  जानी  चाहिये
 जब  पूरी  जानकारी  समिति  को  नहीं  की  जा  रही  है  तो  मैं  यह  नहीं  समझता  कि  इस  समिति  से  कोई
 लाभ  होगा  मैं  इस  प्रस्ताव  का  विरोध  करता  हूं  ।

 प्रो०  मधु  दंडबते  :  मैं  संशोधन  की  बात  पर  बाद  में  निश्चित  रूप  से

 अन्ततਂ  हमें  प्रापका  विनिर्णय  मानता  परन्तु  मैं  एक  सकारात्मक  बात  कहने  का  प्रयास
 करूंगा  जिससे  संशोधन  के  बारे  में  ध्ाप  प्रपने  विनिर्णय  पर  पुन  विचार  कर  सकें  ।
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 हमें  श्रष्यक्ष  महोदय  से  अपील  करने  का  पूरा  श्रधिकार

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  उन  विनिर्णयों  को  प्रस्तुत  करूंगा  ।

 प्रो०  सघ्‌  दंडवते  :  मैं  अपसे  भ्रपील  करूंगा  परन्तु  श्राफ  मेरी  बात  धेरयंपूर्वक  सुनिये  ।

 सबसे  पहले  हम  यह  ग्रनुभव  करते  हैं  कि  समिति  को  प्राप्त  सीमित  शक्तियों  के  कारण
 समय  अ्रवधि  बढ़ाने  के  पश्चात्‌  भी  अपने  उद्देश्य  में  सफल  नहीं  होगी  ।  यदि  वे  भ्रब  तक  कुछ  पता
 नहीं  लगा  सके  तो  इसका  कारण  यह  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  भ्राप  यह  कंसे  जानते  हैं  ?

 प्रो०  मधघ  वंडवते  :  हम  यह  जानते  यह  एक  सरल  गणितीय  अनुपात  है  ।  उन्होंने
 यह  कहा  है  कि  सत्र  के  प्रथम  सप्ताह  के  अन्तिम  दिन  रिपोर्ट  और  सिफारिशें  दे  दी  इस
 तथ्य  से  कि  समिति  ऐसा  नहीं  कर  सकी  है  यह  सिद्ध  करता  है  कि  यह  शभ्रपने  कार्य  में  म्सफल

 है  ।  यह  एक  सरल  निष्कषं  जहां  तक  इस  समिति  का  संबंध  केवल  का्यंकाल

 बढ़ाने  श्रौर  उसे  वे  जिनकी  हमने  समिति  में  शामिल  होने  की  मांग  की  थी  न  देने  किसी

 उद्देश्य  की  पूर्ति  नहीं  होगी  ।  मैं  उन्हें  दोहराऊंगा  ।

 आ्रापके  निर्णय  पर  छोड़कर  हम  इस  समिति  को  चार  महत्वपूर्ण  शक्तियां  देना  चाहते  थे
 क्योंकि  हम  यह  समझते  हैं  कि  पीठार्सीन  अधिकारी  को  इस  प्रक्रिया  में  शामिल  नहीं  किया  जाना

 चाहिये  ।

 अध्यक्ष  महोबय  :  यह  ठीक  है  मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं  ।

 प्रो०  मधु  दंडबते  कई  हमने  श्रापकों  यह  कहते  हुए  सुना  है  कि  शामिल
 मत  परन्तु  ग्रन्ततः  उन्होंने  श्रापको  शामिल  कर  ही  लिया  है  ।  |

 प्रध्यक्ष  महोदय  क्योंकि  मैं  इस  सभा  का  सेवक  हूं  ।  मैं  क्या  कर  सकता  हूं  ?

 प्रो०  सघ्‌  दंडवते  :  धन्यवाद  कम  से  कम  जो  कुछ  हम  अनुभव  करते  हैं  उसकी
 व्याख्या  करने  की  स्वतंत्रता  तो  दीजिये  ।  पहली  बात  तो  यह  है  कि  प्रधानमंत्री  महोदय  ने  बार-बार
 यह  घोषणा  की  थी  कि  वर्ष  1980  में  उन्होंने  यह  निर्णय  लिया  था  कि  सौदे  में  कोई  बिचोलिया  नहीं

 होगा  और  इसलिए  बिचौलियों  को  कमीशन  के  मुगतान  का  प्रश्न  हो  नहीं  उठता  ।  इसलिए  हमने  यह
 मांग  की  थी  कि  इस  समिति  को  हथियार  खरीदने  ग्रौर  भण्डारण  के  बारे  में  सभी  निर्णयों  की  जांच
 करने  की  शक्ति  होनी  चाहिये  |  उन्हींने  कहा  ।

 हमने  कहा  था  कि  यदि  इस  समिति  को  अपने  उद्देश्य  की  पूति  करनी  है  तो  समित्ति
 को  प्रधानमंत्री  सहित  किसी  भी  मंत्री  को  बुलाने  की  शक्ति  होनी  चाहिये  ।  उन्होंने  कहा  1  तीसरे

 हमने  कहा  था  कि  यदि  सुरक्षा  पहलू  की  जांच  की  जाती  है  तो  बोफोसं  सामले  की  जांच  के  साथ-साथ
 जमंन  पनड्बियों  का  मामला  भी  महत्वपूर्ण  इसलिए  उसकी  भी  जांच  करने  को  शक्ति  समिति  वो

 प्राप्त  होनी  इस  वात  से  इन्कार  कर  दिया  गया

 अन्त  में  हमने  यह  कहा  था  कि  चूंकि  बोफोस  एक  विदेशी  कम्पनी  है  इसमें  बहत  से
 नागरिक  भी  शामिल  ऋतः  समिति  को  विदेशियों  की  गवाही  लेने  का  अधिकार  भी  होना  चाहिए
 और  उनके  साक्ष्य  को  रिकार्ड  किया  जाना  चाहिये  ।  ऐसा  नहीं  किया  गया  और  चूंकि  समिति  को  ये

 वठा
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 शक्तियां  नहीं  दीं  गई  हैं  इसलिए  मेरे  संशोधन  का  उद्देश्य  यह  है  वि  यदि  समित्ति  के  लिए  रूमय

 बढ़ाया  जाना  है  तो  समिति  की  शक्तियों  को  भ॑  बढ़ाया  जाना  चाहिए  ताकि  बढ़े  हुए  समय  के  अंतगंत
 रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  में  सुविधा  हो  ।  यह  एक  नकारात्मक  बात  नहीं  »र  इसलिए  मैंने  यह  सुझाव
 दिया  था  कि  झ्मय  बढ़ाने  को  धात  को  उपयोगी  बनाने  के  लिए  यह  शै्तं  होनी  चाहिये  कि  इस  समिति
 को  ये  शक्तियां  दी  जाएंगी

 “

 अध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  किया  जा  सकता  ।  मैंने  इस  बात॑  को  नोट  कर  लिया

 प्रो०  मधु  दुंडबते  :  भ्रापका  प्रपना  स्वतंत्र  विचार  है  और  हमारा  अपना  ।  परन्तु  दुर्भाग्य  से
 उनमें  टकराब

 अध्यक्ष  महोदथ :  हर  समय  नहीं  ।

 प्रो०  सध  दंडवते  परन्तु  महोंदय  मैं  केवल  भ्रापको  मनाने  का  श्रनुरोध  रहा  हूं  ।  मुझे
 आपकी  समझ  में  विश्वास  है  ।  यही  कारण  है  कि  मैं  भापको  यह  बताने  का  प्रयास  कर  रहा  हूं
 क्रि  जेरे  अस्यन्ते  महत्वपूर्ण  संशोधन  में  केंवल  यह  उल्लेख  है  कि  भ्रन्त  में  केवल  यह  जोडिए
 बढ़े  हुए  समय  के  अ्रन्तगंत  संयुक्त  समिति  को  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  के  कार्य  को  सुविधाजनक
 बनाने  के  लिए  इस  समिति  की  शक्तियों  में  उचित  संशोधन  किया  जाए  ।/!

 दूसरे  मैं  झापको  यह  बताना  चाहूंगा  कि  जब  आप  उन्तकी  सम्यय  ध्वधि  को  बढ़ा  रहे
 यद्यपि  सभा  में  बंहुमंत  के  कारण  उनका  कार्यकाल  बढ़  तो  भी  उन्हें  वह  अ्रनौबित्यपूर्ण

 कार्य  त  करने  दीजिए  जो  बे  कर  रहे  महोदय  बोफोसं  के  चेयरमंन  यहां  आए  ।  उन्होने  रक्षा
 मंत्रालय  थे  बातचीत  की  सम्भंबतः  उन्होंने  मंत्री  महोव्य  से  भी  बातचीत  की  थी  परन्तु  इसके
 बाद  कोई  नहीं  जानता

 रक्षा  मंत्रो  कृष्ण  चम्त्र  :  उन्होंने  मुझ  से  कोई  बातचीत  नहीं  की  ।

 प्रो०  सभ  इंडबते  :  उन्होंने  मंत्रालय  में  बातचीत  की  थी  ।  इस  बात  को  छोड़िए
 उन्होंने  मंत्रालय  में  बातब्ोत  की  थी  ।

 भौ  कृष्ण  चन्द्र  थत  :  यह  एक  अलग  बात

 प्रो  ०  मधु  दंडवते  :  झोर  का  अन्तर  मैने  कद  है  कि  उच्होंने  मंतर  के
 प्धिकारियों  से  बातचौत  की  थी  ध्यान  रहे  कि  मंत्रालेय  के  सुख्िया  मंत्री  जी  रुच्हे
 यह  नहीं  भूलना  बोफोस  के  चेयरमैन  ने  बातचीत  की  थीं"*
 मैं  रेल  मंत्रालय  का  मुखिया  था  और  मैं  हसे  भली  प्रकार  जानता  हूँ

 *  विगत  को  बात  पर
 मत  जाइये  ।

 मुझे  आपको  यह  बताना  चाहिये  कि  यदि  रक्षा  मंत्रालय  के  अधिकारियों  से  बातचीत  की  थई

 यह  कोई  नहीं  जानता  कि  बोफोस  के  चेयरमन  ने  बाद  में  शंयुक्त  समिशि  से  बातचीत  की  या
 नहीं  परन्तु  यदि  उन्होंने  पहले  मंत्रालय  से  सूचना  ओर  विचारों  को  झ्रादान-प्रदान  किया  और  फिर
 संयुक्त  समति  से  बातचीत  की  तो  यह  विशेषाध्चिकार  हनम  का  मासला  महोदय  मैंने-अ्ररपको  इस
 बारे  में  एक  अलग  नोटिस  दिया  है  ।

 हि
 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  उन्‍नोकृष्णन  से  मुझे  एक  मोटिस  भिला  है  ।
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 प्रो०  मधु  दंडवते  :  महोदय  मैं  पहले  ही  उसे  दे  चुका  उसके  बारे  में  चर्चा  को

 जायेगी  +  हम  इसे  भ्रलग  से  इस  प्रकार  चूंकि  श्नुचित  व्यवहार  किया  गया  है  इसलिये  मुझे  डर
 है  कि  बढ़ी  हुई  समय  अवधि  में  भी  बे  यही  कार्य

 इस  मामले  का  एक  प्रन्य  पहलू  है  जिसके  बारे  में  मैं  उन्का  ध्यान  आकर्षित  करना

 भाहुंगा  ।

 प्रध्पक्ष  महोदय  :  भापक्रो  चेतावनों  के  बावजूद  ।

 प्रो०  मधु  इंडबत्ते  :  भाप  थ्रह  जानते  हैं  कि  गोपनोयता
 नियमਂ  है  कि  यह  प्रंस  में  प्रकाशित  हुप्ता  मैं  इस  प्रधिनियम  के  ्र॒ष्याय  14  धारा  3  का  उल्लेख
 करना  चाहेंगा  ।  इसमें  लिखा  है  :

 यह  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  दी  गई  सूचना  का  हिंत  उस  हित  पर  हावी  हो  रहा  है
 जिसकों  सुरक्षा  गोपनीयता  द्वारा  की  जानी  थी  तो  स्वीडन  सरकार  एक  सार्वजनिक

 प्राधिकारी  को  एक  गुप्त  रिपोर्ट  भेज  सकती  है  ।””

 महोदय  मेरा  तक  यह  है  कि  मैं  यह  नहीं  जानता  कि  उन्हें  स्वीडन  के  कानूनों  के  इन
 उपबन्धों  की  जानकारी  है  प्रथवा  नहों  परन्तु  उन्होंने  इन  उपबन्धों  से  कोई  लाभ  नहीं  उठाया  कम

 से  कम  हम  इस  बात  को  नहीं  जानते  कि  क्‍या  वे  स्वीडन  सरकार  के  पास  गये  थे  श्रौर  यह  कहा  था

 कि  स्वीडन  गोपनीयता  प्रधिनियम  के  अध्याय  14  की  धारा  3  के  पश्रन्तगंत  हमें  राष्ट्रीय  भ्रार्डर  व्यूरो
 प्राप्त  करने  का  अधिकार  है  जिसमें  नामों  का  उल्लेख  उन  नामों  को  मिटा  दिया

 गया  था  श्लौर  उसे  भारत  सरकार  बो  दिया  गया  था  ।  हमने  भी  एक  प्रति  प्राप्त  की  है  झोर  हमने
 यह  देखा  है  कि  उन्होंने  कैसे  नामों  को  मिटाया  उससे  भी  झाप  यह  ग्न्दाजा  लगा  सकते  हैं  कि
 वहां  कौन  से  नाम  हो  सकते  बह  मिटाया  हुझा  अंश  उसमें  है  उन्होंने  उसका  लाभ  नहीं
 उठाया

 एक  भ्रन्य  पहलू  है  जिसका  मैं  उल्लेख  करना  चाहूंगा  ।  उन्होंने  सूचना  प्राप्त  करते  का
 प्रयास  नहों  किया  है  क्योंकि  समिति  के  पास  वे  शक्षितयाँ  नहीं  थीं  जिन्हें  हम  उसे  देना  चाहते  थे  ।
 फिर  भी  इस  बारे  में  भी  एक  सूचना  मिली  थो  कि  जब  बोफोसस  के  सभापति  यहाँ  आये  तो  उन्होंने
 यहें  कहा  था  कि  मैं  समिति  के  सभापति  को  मौखिक  सूचना  देने  को  तंयार  लिखित  नहीं  श्रौर
 यह  पता  हैँ  कि  मैं  मोखिक  नामों  को  स्वोकार  नहीं  करूंगा  ।  महोदय  सबसे  अच्छी  बात  यह  होती  कि
 वे  उन  नामों  को  स्वीकार  कर  लेते  और  एक  सभापति  की  हैसियत  से  बेठक  बुलाकर  यह  कहते
 सभापति  की  हैसियत  से  मैंने  यह  सूचना  प्राप्त  की  मैं  इसे  सभा  के  समक्ष  रख  रहा  हूं  इसे  समिति
 को  कार्यवाही  में  शामिल  किया  जाना  चाहिये  ताकि  यह  प्रौपचारिता  सूचना  बन  सके  ।””

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  इसे  समाप्त  कीजिये  ।

 प्रो०  सधु  दंडवते  :  केवल  दो  मुद्दे  बाकी  हैं  !  उन्होंने  बहुत  भारो
 तियां  की  मुझ्त  उन  सब  का  उल्लेख  करना

 श्री  भागवत  झा  आजाव  :  यह  एक  मारो  गलती  की  जा  रहो  है
 प्रो०  सघु  दंडवते  :  महोदत  प्रधानमंत्री  का  वक्तव्य

 प्रष्यक्ष  महोदय  :  बात  खत्म  हुई  ।
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 प्रो०  मधु  दंडवते  :  श्राप  मेरी  बात  सुनिए  ।  यह  एक  बंहुत  ही  गंभीर  मामला  हमें  इसकी
 झोर  ध्यान  देता  चाहिए  ।

 हि

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  इनकी  प्लोर  ध्यान  देंगे  ।

 प्रो०  मध  बंडवते  :  पहली  बात  तो  यह  है  कि  बोफोसं  के  चेयर  मेन  का  अति

 पूर्ण  व्यक्तियों  जैसा  आदर-सत्कार  करना  एक  ऐसे  व्यक्ति  को  आदर-सत्कार  देना  है  जो  कि  दोषी
 जो  कठघरे  में  खड़ा  यहां  तक  कि  स्वीडन  की  सोगल  डंमोक्रोर्टक  पार्टी  ने  यह  विचार  व्यण्त
 किया  है  कि  जो  किया  गया  है  उचित  नहीं  स्वीडन  में  सत्तारूढ़  पार्टी  ने  यह  हैरानी

 व्यक्त  की  है  कि  यह  कंसे  हो  गया  कि  नेशनल  श्राडंट  ब्यूरो  में  “  श्री  उन्‍नीकृष्णण  की  दलौल  को
 प्रौर  मजबूत  करने  के  मैं  ग्रापको  बताना  चाहता

 “  नेशनल  आट्टंड  ब्यूनो  को
 रिपोर्ट  में  उन्होंने  बताया  है  कि  बोफोस  ने  मना  किया  है  कि  उनके  कोई  एजेंट  हैं  श्रौर  उन्होने  कोई
 कमीशन  दी  है  भौर  नेशनल  झ्नाट्टड  ब्यूरो  ने  अपना  निष्कष  देते  समय  यह  कहा  था  कि  हम  बोकोस
 की  धारणा  को  प्रस्वीकार  करते  हैं  श्लौर  जो  सबूत  मेरे  पास  उपलब्ध  है  उनके  आधार  पर  बोफोर्स
 का  कमीशन  की  प्रदायगी  के  बारे  में  के  साथ  समझोता  हुंप्रा  अतः  उन्होंने  बोफोस  पर
 विश्वास  नही  किया  एसे  व्यक्ति  को  जिस  पर  विश्वास  नहीं  किया  जिसकी  नेकनीयती  को
 नेशनल  आटटंड  ब्यूरो  ने  भ्रस्वीकार  कर  रिया  उन्हें  हमायो  सरक  र  द्वारा  अति  महत्वपूर्ण  व्यक्तियों
 जैसा  आरादर-सत्कार  दिया  गया  है  और  उन्हें  संयुक्त  समिति  के  समझ  साक्ष्य  के  रूप  मे  उपस्थित  होने
 के  लिए  नहीं  कहा  गया  है  |

 इन्त  मैं  चाहता  हूं  कि  समिति  के  सभापत्ति  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखे  कि  27  अगस्त
 को  जब  बोफोसं  के  संबंध  में  पिछली  बार  मैंने  वाद-विवाद  शुरू  किया  गया  था  तो  मैंने  कुछ  सूचना  दीਂ

 मंत्री  जी  कह  रहे  थे  कि  आपने  कोई  सूचना  नहीं  दी  है  ।'  मैं  इस  सदन  में  ग्रीवस  कॉटनड
 कम्पनी  का  मामला  लाया  हूं  जिसके  अध्यक्ष  श्री  यादर  मैंने  कुछ  लन-देन  का  उल्लेख  क्रिया
 मैंने  43  उप  ठंकों  का  उल्लेख  किया  था  ।  मैंने  उस  वाहन  तथा  दो  ट्रक्स  का  उल्लेख  करने  की  कोशिश
 भी  की  जिस  पर  होविटजर  बन्दूक  की  गई  है  उसके  लिए  100  करोड़  रुपए  तक  वा  अधिक
 ग्रनुमान  कैसे  लगाया  गया  है  |  साब  स्वेनिया  खातों  में  100)  करोड़  रुपये  या  प्रप्रिक  अनुमान  किस
 प्रकार  लगाया  गया  है  जो  कि  भारत  से  बाहर  चला  गया  इन  सभी  बातों  पर  ध्यान  देना  चाहिए
 और  मैं  चाहता  हूं  कि  मंत्री  उनका  उत्तर  लेक्नि  उन्होंने  कहा  कि  जो  संयुक्त  समिति  हम  स्थापित
 करेंगे  गह  सभी  सूचना  उनको  दी  जाएगी  ।  मुझे  मालूम  नहीं  कि  क्या  समिति  ने  उसको  ओर  ध्यान
 दिया  है  अथवा  नहीं  ।  उन  उपबन्धों  के  बाबजूद  जो  कि  उपलब्ध  #,  वे  ऐसा  नहीं  कर  पाए
 बिना  कार्यक्षेत्र  प्रौर  शक्तियां  जिनके  लिए  जोर  दिया  गया  केवल  उसकी  समय  अवधि
 बढाए  जाने  से  कोई  मतलब  हल  नहीं  होगा  ।

 मुझे  यकीन  भ्गली  बार  यही  रुभापति  सदन  के  समक्ष  झ्ाएंगे  श्रौर  एक  और  संकल्प
 लाएंगे  भोर  उसमें  कहा  जाएगा  कि  उन्हें  इसके  लिए  झोर  समय  दिया  जाय  झौर  जब॑  तक  यह  सदन
 भंग  हो  जाता  इसी  तरह  समय  बढ़ाया  जाता  हम  समय  बढ़'ये  जानें  का  विरोध
 कर  रहे  हैं  क्योंकि  हम  चाहते  हैं  कि  यह  सदन  समिति  को  चार  शक्तियां  प्रदान  करे  और  उनके  हाथ
 मजबूत  वे  भ्रभी  नहीं  दी  गई  श्रतः  इस  झव्तिहीन  और  कमंहीन  सर्मिति  को  और  समय
 दिया  जाना  कमंटीन  है  ।  हमेने  मांग  की  है  और  हम

 इस
 का  विरोध  करते
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 श्री  शांताराम  नायक  :  पग्रभी-प्रभी  दिए  गए  उनके  वक्तव्य  में  उन्होंने  यह  भयरोप
 लगाया  है  कि  इस  समिति  मे  भारी  भूल  वी  इस  भूलਂ  शब्द  का  मतलब  विशेषाधिकार
 हनन  है  |  या  तो  वहु  इस  शब्द  को  बापस  ले  लें  प्रथवा  हम  इसके  लिए  भ्रस्ताव  लाएंगे  ।  यहां  उ्होंने

 भूलਂ  शब्द  का  प्रयोग  किया  है  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  ।

 प्रौ०  मघु  दंडवते  :  इस  सदन  समिति  ही  संसद  है  ।  जंसा  कि  हम  संसद  में  कोई  भो
 विचार  व्यक्त  कर  सकते  हम  कह  सकते  हैँ  कि  मंत्री  ने  भूलਂ  को  यहां  तक  कि  मैं
 कह  सकता  हूं  कि  संसद  ने  भूलਂ  की  है  ।

 इसमें  कोई  गलती  नहीं

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  यह  वाद-विबाद  नहों  है  ।

 श्री  इन्द्रजोत  गुप्त  :  मैं  इस  प्रस्ताव  का  विरोध  करने  के  लिए  प्रापको

 अनुमति  चाहता  हूं  क्योकि  यह  मेरा  विचार  है  कि  इस  समिति  के  काय  के  लिए  समय  सीमा
 बढाए  जाने  से  न  केवल  समय  नष्ट  होगा  बल्कि  साबंजनिक  धन  भो  नष्ट  होगा  ।  इस  समय  समान्तर
 दो  जांच  चल  रही  ह  ।  एक  तो  समिति  द्वारा  जांच  की  जा  रही  है  श्रोर  दूसरा  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो
 द्वारा  जाँच  की  जा  रही  यह  एक  बहुत  ही  प्रसाधारण  मामला  है  कि  दो  प्रकार  से  जांच  चल  रही
 है  |  हप  नहीं  जानते  कि  कौन-सी  जांच  किससे  श्रेष्ठ  है  श्रोर  अन्ततः  किसकी  बात  मानी
 पहली  बात  तो  यह  है  कि  यह  एक  बहुत  ही  भ्रसाधारण  बात  है|

 जैताकि  श्री  उन्नीकृष्णन  ने  पहले  ही  उल्लेख  किया  है  कि  यह  एक  श्रसाधारण  बात
 मैं  नहीं  जानता  कि  किस  नियम  श्रथवा  संचालन  के  किसी  प्रश्न  भ्रथवा  किसी  और  नियम  के

 प्रन्तगेंत  यह  भ्रनुमति  दो  जा  सकती  जबकि  जांच  चल  रहो  प्रधानमंत्री  ने  सार्वजनिक  हूप  से
 वक्‍तव्य  दे  दिया  यह  समाचार  पन्नों  में  छप  चुका  है  इसका  खण्डन  नहीं  किया  गया  है--कि
 उन्होंने  कहा  कि  ये  दो  भद्रपुरुष  जो  यहां  आए  श्री  मोर  बोफोसं  के  प्रध्यक्ष  धौर  भरी  ग्रोपालंन
 ब'फोसं  के  वरिष्ठ  उपाध्यक्ष  औरं  मुख्य  न्यायवादी  ने  सरकार  को  कुछ  कम्पनियों  के  नाम  दिए  हैं
 जिन्हें  रिश्वत  दी  गई  मैं  नहीं  जानता  कि  ये  कम्पनियां  विदेश  में  स्विटजरलेंड  प्रथवा  अन्य

 कहीं  क्‍या  यही  तरीका  जिस  प्रकार  समिति  कार्य  कर  रहौ  कि  जो  कि  समिति
 के  सदस्य  भी  नहीं  इस  प्रकार  का  सावंजनिक  वक्तव्य  दे  रहे  हैं  कि सरकार  को  कुछ  कम्पनियों  के
 नाम  दिए  गए  हैं  में  नहीं  जानता  कि  ये  नाम  समिति  को  भी  दिए  गए  हैं  भ्रथवा  नहीं  लेगिन  यह  नाम
 सरकार  को  प्रथवा  प्रधानमंत्री  को  दिए  गए  इस  समिति  का  समग्र  इस  समिति  का
 क्षेत्र  यह  पता  लगाना  है  कि  रिश्वत  किसने  ली  यह  बात  नहीं  कि  रिश्वत  ली  गई  है  अथवा

 ध्रांट  कमीशन  रिपोर्ट  में  यह  बात  पहले  ही  प्रमाणित  कर  दी  गई

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  बात  का  पता  हमें  तब  लगेगा  जब  समिति  श्रपनी  प्रतिवेदन  प्रस्तुत
 कर  देगी  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  अब  मैं  संतुष्ट  हूं  भौर  मुझे  भ्राशा  है  कि  श्राप  भी  संतुष्ट  होंगे  **

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  अकेला  छोड़  दीजिए  ।
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 .. ,..  भ्रो  इस्रजोत  गुष्त  :  “  कि  जब  तक  बोफोसस  कम्पनी  स्वयं  उन  व्यक्तियों  के  नाम  नहीं

 बताती  कि  किसने  रिश्वत  लीं  है  यदि  वे  सूचना  देने  से  मना  करते  हैं--तो  ऐसा  कोई  तरीका  नहीं  ,

 है  कि  जिससे  श्री  शंकरानन्द  अथवा  उनके  कोई  सहय्रोगी  उसका  पता  लगा  ऐसा  नहीं  किया

 जा  यह  स्पष्ट  है  कि  इन  दो  भद्रपुरुषों  के  दौरे  के  बाद  झौर  प्रधानमंत्री  के  वक्तव्य  के  बाद

 कि  उन्होंने  सरकार  को  कुछ  कम्पनियों  के  नाम  दिए  हैं  वे  इस  मामले  में  और  आ्ागे  कार्यवाही  नहीं
 क्र  सकेंगे  ।  भ्रतः  इस  प्रश्न  के  अलावा  कि  इन  दो  भद्रपुरुषों  क ेसाथ  कसा  व्यवहार  किया  गया

 '

 जो  कि  उचित  नहीं  है  भ्ोर  इससे  समिति  की  निष्पक्षता  श्रौर  इन  सभी  बातों  पर  सम्देह  हीता
 मैं  सोचता  हूं  कि  भ्रध्यक्ष  को  त्याग-पत्न  दे  देना  चाहिए  |  यदि  मैं  अ्रध्यक्ष  होता  तो  त्याग-पत्र  दे  देता  ।

 मुझे  यकोन  है  कि  उनके  सहयोगी  इसके  बारे  में  बहुत  भ्रधिक  प्रसन्नता  अ्रनुभव  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आपने  ऐसा  अनुभव  किया  होता  तो  आपने  ऐसा  न  किया  होता  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  हमसे  समय  बढ़ाये  जाने  के  लिए  क्यों  कहां  जा  रहा  है  ?  इसके  बारे  में
 हमें  अवश्य  स्पष्टीकरण  दिया  किप्र  प्रयोजन  के  लिए  ?  या  तो  पश्रध्यक्ष  हमे
 वह  हमें  सदन  में  बताए  कि  उन्हें  कुछ  सुराग  ध्रथवा  कुछ  सूचना  मिलने  वाली  है  जिसके  बारे  में  वे

 पनुभव  करते  हैं  कि  ठसके  कुछ  लाभप्रद  परिणाम  निकलंगे  ।  यहां  ऐसी  कोई  बात  नही  साधारण
 सी  बात  यह  है  कि  वे  निश्चित  समय  सीमा  में  ब्याज  समाप्त  करने  में  श्रसफल  रहे  हैं  ।

 प्रो०  मध्‌  बंडवते  :  प्रधानमंत्री  वक्‍तव्य  देते  चले  जा  रहे  हैं  ।

 श्री  इन्द्रजोत  गुप्त  :  प्रधानमंत्री  को  वक्‍तव्य  देने  की  अनुमति  क्‍यों  दी  जा  रही  है  ?

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  उसे  नोट  कर  लिया

 प्रो०  सषु  दइवते  :  जब  की  सरकार  खतरे  में  वह  ऐसा  क्यों  कह  सकते
 श्री  के०  पो०  उन्नोकृष्णन  :  उन्होंने  यह  भी  कहा  है  कि  उसका  परिवार  और  प्रत्येक  व्यक्ति

 इससे  मुक्त  हो  गया  है  ।

 श्री  इन्द्रजोत  गृष्त  :  उन्होंने  इसे  दोबारा  भी  यह  एकदम  अनबित्त
 हो  रहा  है  (व्यवव/न)  इस  जांच  समिति  की  किन्हीं  भी  परिस्थिक्तियों  मे ंकोई  समय  श्रवधि  न  बढ़ाई

 श्री  ध्रमल  देत्त  :  शुरू  विपक्ष  हंमने  ही  संसदीय  ------

 हे  slut चन्द्र
 प्न्त:ः  हम

 इसको
 चुनौती  दिए:ब्रिना  नहीं,जाड़े  सरकार  खतरे  नहीं यह  बात  गलत  है  तथ्यों  का  पता  लगने-की

 कोशिश  कड़  रही  हमारे  मित्रों  इस

 सा  ति
 में
 पा

 होकर
 हरे

 साथ
 सहयोग

 नहीं
 हि

 यह-विचार  व्यक्त  करने  का
 कोई  फायदा  न  ।  आप  समिति  में  शामिल  हुए  होते  श्रौर  सभी  बात  जान  लेते
 के  प्राप  भी  इसमें  शामिल  हो  ।

 '  हंस  चाहते  थे

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  प्रापकी  राय  भिन्‍न  हो  सब्ती  लेकिन के  कप  5 :  :  ।  न  हमारा  भ्रदि  -
 में

 बहुत  से  लोग  यह  महसूस  करते  हैं  कि  सरकार  खतरे  में  है  ।
 कार  देश  में

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  समय  पर  केवल  अपना  प्रध्िकार  मत  जमाइये  4



 15  1909  बोफोस  जांच  पर  समिद्नि

 शो  भ्रमल  दत्त  :  यहां  तक  कि  सर्भिति  गठन  करने  कु  ऐदचर  मो  हमने  अथोत  विपक्ष  से
 दिया  ।  हम  वाहते  हैं  कि  संमिति  पूर्ण  तथ्यों  का  पता  लग्राकरं  रिपोर्ट  दे  कि  क्या  रिश्वत  दी  गई  ह
 भोौर  यदि  तो  रिश्वत  किसको  दी  गई  है  ।  सरकार  उस  संमय  इसको  टाल  रही  थी  भौरे
 जब  स्वीडन  की  झ्रार्डर  ब्यूरो  की  रिपोर्ट  जिसमें  यह  बताया  गया  कि  रिश्वत  दी  गई  है  तो
 सरकार  ने  उस  समय  समिति  के  गठन  के  लिये  बहुत  ही  उत्साह  दिखाया  ।

 समापति  सहोदय  :  आप  विरोध  कर  रहे  हैं  ?

 श्रो  असल  दत्त  :  मैं  इसका  विरोध  कर  रहा  हूं  ।  हमारे  सभी  अनुरोधों  भौर  हमारी  सभो
 अवीलों  की  उपेक्षा  करते  उन्होंने  एक  समिति  का  गठन  जिसके  पास  कम्पनी  का  नाम
 लेने  का  कोई  भ्रधिकार  नहों  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इन  सभी  पर  चर्चा  हो  चुकी  इसके  बारें  में  नई  बात  क्‍या  हे  ?

 श्री  अमल  दर्त  सरकार  नांमों  को  प्राप्त  करने  में  भ्रेप॑नै  प्रंधिकारों  का  प्रयोग  करे  ।  सरक!र
 ने  कुछ  नहीं  किया  ।  समिति  केवल  श्राक्षम  एक  मुहरा  जिसकी  झ्राड़  में  सरकार  प्राश्रय
 रही  जिससे  कि  नाम  न  मिल  सके  इससे  स्पष्ट  है  कि  उच्च  स्थानों  पर  स्वयं  सरकार
 के  ऐसे  लोग  फंसे  हुये  हैं  श्रौर  इससे  केवल  हम  यही  निष्व.षं  निकाल  सकते  समिति  को  संदा-संदा
 के  लिये  बने  रहना  चाहिये  ।

 प्री०  मधु  दंडेवते  :  वे  किसी  ग्रन्य  घोटाले  की  प्रतीक्षा  कर  रहे  हैं  जो  इसो  समिति  को  भेद
 जा  सके  ।

 श्रीं  दिनेश  गोस्वामी  *  वास्तविकता  यह  है  कि  इंस  समिति  के  प्रध्यक्ष  इसकी  ग्रवधि
 बंढ़ाने  के  लिये  प्रस्ताव  ल  ये  हैं  जो  कुछ  समाचार  पत्रों  में  आर्थों  उन्होंने  विपक्ष  द्वारा  लिये  गये
 पक्ष  का  समर्थन  किया  है  कि  इस  समिति  को  जो

 श्राध्िकार  दिये  गये  हैं  उससे  वह  किसी
 सच्चाई  का  पता  नहीं  लगा  सकेगी  ।  मैं  अन्य  दलीलो  को  नहीँ  दोहंराऊंगा  लेकिन  इससे  पहले  कि
 हमें  उसके  लिये  मत  देने  के  लिये  कहा  जाये  मैं  यह  जानना  चौहेता'हूं  कि  कम  से  कम  हमें  कुछ  सूचना
 दौ  जानी  चाहिये  |  पहली  बात  तो  यह  है  कि  इस  समिति  का  गर्ठन  सरकार  के  प्रस्ताव  द्वारा  किया
 गया  था  ।  जबकि  सरकार के  प्रस्ताव  द्वारा  उस  समिति  को  गठन  किया  गया  है  इसी  मामले  में
 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  समानान्तर  जाच  कंसे  की  जा  सकती  हैं  ?

 मैं  यह  जानमा  चाहता  हूं  दि  क्‍या  ग्रध्यक्ष  ने  को  केन्‍्द्रील  आंच  ब्यूरो  द्वारा  जांच
 पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  बारे  में  लिखा  है  भर  उन्होंने  समान्तर  जांच  स्थापित  विये  जाने  का  विरोध
 किया  यदि  तो  भाप  ऐसा  कैसे  कर  सकते  हैं  रे

 दूसरा  मुंद॒दा  अधिक  महत्वपूर्ण  है  ।  ने  वर्कतब्यें  दियां  है  कि  तीन  नामों  को  प्रकट
 किया  गया  है  में  इसको  अ्रलग  परिपेक्ष्य  में  पूछ  रहा  ये  नाम  समिति  को  दिये  गये

 यदि  समित्ति  मे  इन  तीने  नामों  के  बारे  में  सरकौर  को  सूचित  किया  है  तो  यह  सदन  तीर
 नामों  के  बारे  में  जानने  की  हकदांर  है  क्योंकि  समिति  बिसी  बाहरी  एजेंसी  को  वृछ  नहीं  बता
 सर्कती  ।  यदिस्समिति  ने  किसी  अधिकारी  को  कुछ  बतीया  है  तो  सदन  उसे  जानने  का  हकदार॑  है  ।

 सर्मितति  को  नांब  नहीं  बताये  गये  हैं  तों
 में

 सम  पति  से  बह  जानना  चाहता  हुँ  कि  उनका  क्‍या

 157



 भ्ह

 करएप्टेर्स  जद  पर  समिति  6  1937

 कार्यवाहों  करने  का  विचार  वास्तव  में  ये  नाम  समिति  को  नहीं  सरकार  को  बताये  गये

 झतः  इस  समिति  की  प्रवधि  बढ़ाये  जाने  के  लिये  वास्तविक  प्रस्तान  अभ्रनावश्यक  है  ।  मुझे
 भ्राशा  है  कि  माननीय  मंत्री  उसके  लिये  भ्रपना  उत्तर  देंगे  ।  बिना  उत्तर  मिले  हम  इस  प्रस्ताव  बे
 लिये  मत  नही  दे  सकते  ।

 श्रो  भागवत  झा  आजाद  :  अध्यक्ष  दष  1952  में  जब  प्रथम  संसद  बी

 स्थापना  की  गई  थी  तब  से  लेकर  आठवीं  लोक  सभा  तक  संकड़ों  समितियों  की  स्थापना  बी  गई  ।

 )

 श्री  के०  पी०  उननोकृष्णन  :  क्‍या  वह  प्रस्ताव  का  विरोध  कर  रहे  है  ?
 क्या  माननीय  सदस्य  समय  बढ़ाये  जाने  के  प्रस्ताव  का  विरोध  कर  रहे  ?  श्रीमान  जी  प्रक्रिया

 नियमों  के  भ्रन्तगंत  केवज़  उन्हीं  सदस्यों  को  जो  प्रस्ताव  का  विरोध  करते  इस  प्रकार  के  प्रस्ताव

 के  मामले  बोलने  की  अनुमति  दी  जाती  यह  वाद-विवाद  नहीं  हैंਂ  यह  वाद-विवाद

 नहीं  है  ।

 श्रो  भागवत  झा  आजाद  :  नियमों  के  अन्तगंत  बिसी  प्रस्ताव  बा  कोई  भी  सदस्य  समथंन

 अथवा  विरोध  कर  सकता  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  मेरी  अनुमति  से  बोल  सकते  मैंने  उन्हें  बोलने  की  ग्रनुमति
 दी

 भगवत  झा  झाजाद  :  इससे  माननीय  सदस्यों  की  अज्ञानता  या  जान  वृक्ष
 कर  भोड़ी  हुई  अ्रज्ञानता  का  ही  पता  चलता  है  कि  कोई  रुदस्य  किसी  भी  प्रस्ताव  का  समर्थन  या
 विरोध  ये  दोनों  बातें  कर  रूकता  है  |  कृपया  देखिये  ।  लेवि.न  मुझे  यह  देखकर  हैरानी  हुई
 है  कि  इस  विषय  में  उन्हें  कसी  जानकारी  मैं  कह  रहा  था  1952  से  इस  श्राठवों

 लोक  सभा  तक  इस  सदन  द्वारा  वहुत  सी  समितियों  का  वठन  किया  गया  बहुत  सी  सम्रितियों  ने

 इस  सदन  के  समक्ष  एक  या  दो  बार  नहीं  बल्कि  अनेक  बार  समय  बढ़ाये  जाने  की  श्रनुमति
 मांगी  लेकित  सदन  ने  कभी  गनिच्छा  नहीं  उनको  समय  बढ़ाने  को  भनुमति  दी
 में  भापसे  सहमत  हू  कि  यह  एक  महत्ववूणं  समिति  है।यह  महत्वपूर्ण  समिति  है  इसलि  ये

 सभापति  और  समिति  के  सदस्यों  को  तथ्यों  का  पता  लगाने  के  लिए  इसमे  समय  बढ़ाने  का  अभ्रवसर

 दिया  जाता  हम  चाहते  क्या  हैं  ?  एक  मानतीय  सदस्य  ने  कहा  है
 कि  चार  शक्तियां  दी  ही  जानी  चाहिय्रे  । उन  पर  इन  सदन  में  चर्चा  हुई  है  भौर  उनका  पर्याप्त  उत्तर

 दिया  गया  है  उन्होंने  समय  बढ़ाने  की  बात  नहीं  की  ।  उन्होंने  मूल  प्रस्ताव  श्रौर  इस  बारे  में  बात  की  ।

 पर  इस  सदन  में  25  घंटे  और  56  मिनट  चर्चा  हो  चुही  परन्तु  उसी  बात  को  दोबारा  उठाया

 गया  इरादा  यही  है  कि  समिति  को  सत्य  का  पता  न  लगाने  दिया  जाए  और  इस  सदन  में

 सम्रिति  को  डराया  धमकाया  मैं  एक  बात  कहना  चाहता  हूं  ।  सदन  के  लिये  यह  बहुत
 प्रसामान्य  सी  बात  है  कि  समिति  पर  उसकी  कार्यकरण  की  प्रक्रिया  के  दौरान  बहुत  से  झारोप  लगाये

 गये  हैं  ।  जेसा  कि  कहा  गया  संसदीय  सप्तमिति  को  काम  न  करने  देकर  प्रो०  मधु  दंडवते  ने  एक  झौर

 भारी  भूल  की  वह  तो  समिति  पर  बड़े-बड़े  भारोप  लगा  रहे  हैं  भौर  उनका  यही  प्रयास  है  कि
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 समिति  काम  न  एक  माननीय  सदस्य  के  यह  कहंने  का  क्या  अथ्  है  कि  प्रधानमंत्री  जी  लगातार
 वक्तव्य  देते  चले  जा  रहे  हैं  ?  क्या  वक्‍तव्य  देने  के  लिये  उन्हें  माननीय  सदस्यों  से  स्वीकृति  लेनी  होगी  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  ग्रगर  उन्होंने  कोई  भ्रनुचित  बात  कही  तो  मैं  देखूंगा  ।

 )
 श्री  भगवत  झ्ञा  प्राजाव  :  मैंने  आज  इस  सदन  में  यह  कहा  है  कि  सब॑  जानते  हैं  कि  कुछ

 प्रतिनिधि  भ्राये  तेवे  मंत्रालय  के  कुछ  भ्रधिकारियों  मेरा  मतलब है  सरकारी  शभ्रधिकारियों
 मिले  |  वे  समिति  से  मिले  ।  मालूम  नहीं  तथ्य  हैं  या  होंगे  ।  वे  बेहतर  जानते  कुछ  तथ्य  हो  सकते

 उन  तथ्यों  की  सरकार  को  ही  जानकारों  होगी  ।  क्या  सरकार  यह  नहीं  कह  सकती  :
 जानकारी  है  या  वे  उन्हें  समिति  के  समक्ष  रखें  या  प्रगर  माननीय  सदस्य  चाहें  तो  उनबी  जानकारा
 दी  जा  सकती  यह  हैरानी  की  बात  हे  मैं  तीन  बातें  कहना  चाहता  हूं  ।  पहली  बात
 यह  कि  इससे  पहले  संसर्दीय  प्रजातंत्र  तथ्यों  का  पता  लगाने  के  लिये  समय  बढ़ाने  का  प्रनुरोध
 करने  वाली  समिति  पर  कभी  भी  यह  प्ारोप  नहीं  लगाया  गया  कि  प्रसमथथं  भ्राप  कुछ
 नहीं  लगा  सकतेਂ  ।  मैं  कहता  हू  कि  माननीय  सदस्यों  के  लिये  यह  बेहतर  होता  कि  वे  समिति  #
 शामिल  होते  और  उन्होंन  ये  सब  प्रश्न  वहां  रखे  होते  ।  तब  वे  जो  गवाह  भ्राये  थे  उनसे  जिरह  करने  बी
 बेहतर  रिथति  होते  ।  ग्रव  जबकि  समिति  में  नहीं  हैं  तथा  प्रन्तिम  क्षणों  में  उन्होंने  समिति  मे  शामिल

 होंने  स ेमता  कर  दिया  और  समिति  में  सम्मिलित  नहीं  हुये  ।  उन्होंने  यह  कहा  कि  यहਂ  )
 ऐसा  इसलिये  है  क्योंकि  वे  जानते  हैं  कि सरकार  के  खिलाफ  जो  झारोप  वें  लगा  रहे  हैं  वे  गलत

 प्रो०  मधु  झाप  लगातार  क्यों  बोलते  जा  रहे  हैं  ?  प्रीफेसर  की  तरह  झ्ाप

 हर  तरह  की  भारी  भूलें  करते  रहे  इस  सदन  में  आपका  यही  रिकार्ड  प्रध्यक्ष  मैं  यह
 ह  रहा  था  कि  हम  यहां  सत्य  का  पता  लगाने  के  लिये  इस  समिति  को  का  पता  लगाने

 दीजिये  (व्यवध/न)  समिति  सत्य  का  पता  लगा  रही  है  इस  समय  उनके  लिये  यह  सब  प्रारोप
 लगाना  और  कहना  उचित  नहीं  है  ग्रसमर्थ  श्रापमें  क्षमता  नहीं  झ्लाप  सत्य  का  पता  नहीं
 लगा  प्रापको  त्यागपत्र  दे  देना  उन्हें  त्याग  पत्र  क्‍यों  देना  चाहिये  उन्हें  तो  सम्रित्ति  से

 कहना  च  हिये  था  *हम  सत्य  का  पता  लगाने  में  श्रायकी  सहायता  करेंगे  ।

 उन  शब्दों  के  साथ  मैं  समय  बढ़ाने  के  इस  प्रस्ताव  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  कम  से  कम  इस  बात  की  खुशी  है  कि  एक  भूल  ने  दूसरी  भूल  को  काट
 दिय्रा  और  मामला  सुलझ  पाया  है  ।

 श्री  भागवत  झा  आजाव  :  मैंने  खुद  कुछ  नहीं  कहा  है  ।  उन्होंने  जो  वुछ  कहा है  मैं
 केवल  उसे  दोहराया  मेरे  जो  भी  शब्द  कहे  गये  उनके  द्वारा  बोले  गये  मैंने  तों  केवल  उन्हे
 दोहराया

 प्रो०  मधु  वंडबते  :  भारी  भूल  को  कार्यवाही  व॒तांत  से  मत

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  जी  भ्रब  मैं  उसे  कार्यवाही  वृतांत  में  बनाये  रखूंगा  ।

 श्री  भागवत  झा  आजाद  :  वे  हमेशा  गारी  भूलें  करते  रहे  ।

 अध्टक्ष  पहोदय  :  मैं  समिति  के  सभापति  से  पूछता  हु  ।  क्‍या  कुछ  कहना  चाहते  हैं  ?
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 श्री  बी०  ज्ंकरानन्द  :  माननौय  सदस्यों  ने  जो  कहा  उस्तपर  इस  ससय  मुझे  कुछ
 ना  मुझे  जो  कुछ  कहना  है  बह  रिपोर्ट  में  कहा  जायेगा  ।

 श्री  सो०  माधव  रेडडी  :  उन्हें  सदस्यों  द्वारा  उठाये  गये  विभिन्‍न  मुदुदों  का  जवाब  देना

 चाहिये

 नहीं  कह

 थ्री  बी०  शंकरानस्व  :  मैंने  :  समय  ब्रढ़ाने  के  लिए  प्रस्ताव  रखा  मेरा  झ्रापसे

 भ्रनुरोध  है  कि  प्रस्ताव  को  स्वीकृत  के  लिये  रख  ।

 भ्राप्यक्ष  महोवद्य  :  मैं  प्रपना  वितिणंय

 बसुद्रेल  आजर्य  :  सदस्यों  द्वारा  कुछ  मुद्दे  उठाये  गये

 अध्यक्ष  महोदण  :  मैंने  संशोधुनों  की  भ्नुमति  नहीं  दी  है  क्योंकि  नियमों  के.अन्तगंत  ऐसा  नहीं
 किया  जा  सवता  ।  मैं  उत्तम  व्याख्यान  भ्रौर  मुदुदों  की  बारीकियों  से  प्रभ्नावित  हुश्रा  हूँ  पर  मैं  उसी
 स्प्रिति  पर  कायम  हूं  ।

 प्रो०  मधु  बंडवते  :  श्री  भागवत  क्षा  भाजाद  जैसे  निजी  सदस्य  से  उत्तर  दिया  उन्हें  कम

 से  कम  कुछ  कहने  की  कोशिश  करनी

 को  सरागवत  झा  आजाब  :  उत्तर  का  सवाल  नहीं  उद्ता  ।  बोलने  का  मुझे  झ्रधिकार  है  ।  यह
 मत  धूलिये  ।  मैंने  उत्तर  नहीं  द्विया  है  |  मैं  बोला  हूं  ।

 श्री  के०  पी०  उन्नोक्ृषष्णन्‌  )  :  मैंने  आपसे  एक  प्रश्न  पूछा  है

 प्रष्यक्ष  महोदय  :  में  उसे  देखंग्ा  ।

 भरो  क्रे०  पो०  उन्नोकृष्णन्‌  :  श्राप  हमें  बाद  में  बता  सकते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  भाप  इसे  मुझे  दे  सकते  हैं  ।  मैं  उत्तर  दूंगा  ॥

 )
 श्रो  बो०  शंक  रावनद  :  ग्रध्यक्ष  समिति  की  कायंवाही  के  बारे  में  इस  ध्तर  १२  बताना

 उचित  नहीं  होगा  ।

 अध्यक्ष  महोढ़य  :  वह  उनके  बारे  में  बाद  में  बताना  चाहते  उनका  कहना  है  कि  इस  समय

 वह  कुछ  नहीं  बता  सकते  ।  हम  उनसे  बाद  में  पूछ  सकते  हैं  ।

 श्री  बी०  शंकरानन्द  :  मेरा  सदन  से  केवल  यह  निवेदन  है  कि  समिति  बहुत  कारगर  ढ़ंग  से

 काम  कर  रही  पश्रपने  का्यंनिष्पादन  के  दौरान  किसी  बात  की  को  जंसा-कि  माननीय
 सदस्य  ने  कहा  इसे  कोई  कठिनाई  महसूस  नहीं  हुई  ।  हम  बिल्कुल  सही  दिशा  की  भोर  चल  रहे  है  झोर
 समिति  बहुत  सही  ढुंग  से  काम  कर  रही  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 यह  सभा  बोफोसं  ठेके  की  जांच  हेतु  संयुक्त  समिसि  का  प्रतिवेवन  करने  का  समय  बजट

 1988  के  प्रथम  सप्ताह  के  भ्रन्तिम  दिन  तक  बढ़ाती  है  ।''

 दीघाएं  खाली  कर  दी  जाएं  ।
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 12.52  म०  प०

 महोदय  पीठासोन

 उपाध्यक्ष  महोदय <  भ्रव  दीर्घाएं  हो  गई  मैं  सभा  को  सूक्ति  करना  चाहतबाहूंਂ कि
 श्री  शंकरानंद  जी  संथुक्त  प्रक्तिके़ल  के  बारे  में  समय  बढ़ाने  प्रसक्ताब+  हो
 प्रस्तुत  कर  चुके  श्रव  मैं  उस  प्रस्ताव  को  सभा  के  मतदान  के  लिये  रख  रहा  हूं  ।.

 प्रश्न  यहू  है  :

 यह  सभा  बोफोस  ठके  की  जांख हेतु  संयुक्त  समिति  का  प्रतिवेदन  प्रस्तुढ़्  कटने  का  समय
 बजट  1988  के  प्रथम  सप्ताह  के  प्रन्तिम  दिन  तक  बढ़ाती  है  ।”'

 स्ोक  समा  में  मत-विभाजन  हुआ  ।

 भत  विभाजन  [12.56  भ३  प०

 दक्ष  में

 श्री  जियाउर्‌ंहम्ाज़  श्री  प्रशोक

 श्री  मकड़न+  श्री  बी०

 अच्छुल  श्री  मानिकडाब  होडल्या
 अवस्थो  श्री  जगदीजषर  श्री  एस०

 श्री  श्री  एम०

 श्री  भागवत  झा  :  श्री  विमल  कान्ति  ,

 श्रीमती  श्रीमती

 श्रौ  एस०

 झोडेव  श्री  भरत  कुम्रा२  श्री  चन्दू
 श्री  श्री  भ्रशोक  पंकर

 कमला  ,  श्रीमती  प्रेमलल्बाई  .

 का  श्री  श्री  ए०

 श्री  गुरुदास  ;  श्री  कबल

 श्रीमती  मोहसिक्मा  .  ढा  एसु०८

 श्री  पृथ्वी  ज़ब्ध  श्री  कादम्बुरू  .

 श्री केक  ,  श्री  खेलन  राम ८

 कष्ण  श्री
 |

 श्री  कमोदीलाल़

 श्री  असलम  शेर  ;  जितेस  श्री  .-
 श्री

 मोहम्मद  झदूगथ
 जितेल  श्री
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 श्री  प्रार०

 चुझार  श्री

 श्री  चिन्तामणि

 शी  निहाल  सिह

 श्री  वृद्धि  चन्द्र

 चैनल  श्री

 श्रीमती  ऊषा

 श्री  पी०

 श्री  राघाकांत

 श्री  एन०

 श्री  गिरधारी  लाल

 तारिक  श्री

 सिलकघारो  श्री

 डा०  चन्द्र  शेखर

 प्रो०  के०  वी०

 श्री  हुसेन

 दलबीर  श्री

 श्री  श्रजीत  सिह

 दास  श्री  प्रिय  रंजन

 श्री  रेणफद
 श्री  सुदर्शन

 विग्विजय  श्री

 श्री  शरद

 विनेश  श्री

 श्रीमती  शीला

 श्री  भीष्म  देव

 श्री  सन्‍्तोष  मोहन

 नटवर  श्री  के०

 नवल  श्रीमती  सुन्दरवती
 श्री  पी  ०

 6  1987

 श्री  शांतारास

 श्री  डी०  के०

 श्री  चन्द्र  मोहन  सिह

 श्री  अरविन्द

 श्री  कृष्ण  चन्द्र

 पकोर  श्री  ई०  एस०  एम०

 श्री  प्रहमद  एम०

 श्री  यू०  एच०

 श्री  सी०  डी०

 प्रो०  नारायण  चन्द

 श्री  मनोज

 श्री  राजेश
 श्री  प्रकाश  वी०

 श्री  विजय  एन०

 श्री  श्रीबल्लभ

 श्री  केशवराव

 श्री  जनादंन

 श्री  बक्कम

 श्री  बनवारी  लाल

 पृष्पा  कुमारो

 डा०  पी०  वल्‍लल

 श्री  शांताराम

 श्री  के०  एन०

 श्री  प्रताप  सिह

 श्री  एल०

 श्रीमती

 डा०  राजेन्द्र  कुमारी
 बोरेख  श्री

 श्री  नरेन्द्र

 श्री  सुजान  सिह
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 बूटा  सरदार

 श्री  डूमर  लाल

 श्री  ए०  ई०

 श्री  एच०  के०  एल०

 श्री  बी०  आर  ०

 भरत  श्री

 श्री  रघुनन्दन  लाल

 श्री  परसराम

 श्री  दिलीप  सिंह

 डा०  कृपा  सिंधु
 श्री  एस०  एस०

 श्री  प्रतापराव  बी  ०

 श्री  नरासह

 सनोरमा  श्रीमती

 श्री  बृजमोहन
 श्री  वाई०  एस०

 महावीर  श्री

 श्री  मुरलीघर
 श्री  बापूलाल

 श्री  उमाकान्त

 श्री  जी०  एस  ०

 डा०  प्रभात  कुमार
 श्री  विलास

 श्री  सिदलाल

 श्री  प्रजय

 श्री  एम०  वी०  चन्द्रशेखर

 मोतोलाल  श्री

 श्री  विष्णु
 श्री  कैलाश

 श्री  डी०  पी ७

 श्री  बलराम  सिह
 श्री  राम  सिह
 श्री  श्याम  लाल

 श्री  योगेश्वर  प्रसाद

 रणवीर  श्र

 श्री  सोमनाथ

 श्री  भोला

 श्री  उत्तम

 श्री  रामस्वरूप

 राम  अवध  श्री

 श्री  मुल्लापलली
 श्री  राज  कुमार

 श्री  जे०  चोक्‍का

 खाल  श्री

 श्री  दीप  नासयण

 श्री  पूनमचन्द  मीठोभाई

 श्रीमती  ऊषा

 श्री  वी०  एस ०»
 श्री  मघुसूदन

 श्री  सिरघारोलाल

 श्री  ब०

 श्री  चिरंजीलाल

 श्री  नन्द  किशोर

 श्री  नदल  किशोर

 श्री  प्रताप  भानु
 श्री  हरिकृष्ण

 श्री  अनूपचन्द

 डा०  बी०  एल०

 संकदा  डा०

 खंतोष  कुमार  श्री
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 श्री  पी०  एम०  .

 सत्येन्द्र  श्री

 श्री  बसंत

 श्री  शिव  प्रसाद

 श्री  कृष्ण  प्रताप

 श्री  चन्द्रप्रताप  नारावण

 सत्येन्द्र  नारायण

 श्री  हाफिज  मोहम्मद

 सुन्दर  चोधरी

 सुखबन्स  श्रीमती

 श्री  वी०  एस०  कृष्ण
 श्रा  वसुदेव  मु

 श्री  के०  पी.९
 श्री  सुरेश

 श्री  इन्द्रजोत
 श्री  दिनेश

 ae  तीमती  विभा
 श्री  समर  ब्रहम
 श्री  संफुद्दीन

 जायनल  श्री

 श्री  एच  ०  ए७
 तर  त्री  पीयूष

 प्रो ०  मधु
 श्री  अमन

 श्री  वी०
 किशो  र्‌चन्द्र

 डा०  ए०  के०
 श्रो  एच०  एम०

 श्री  एच०  बी०
 श्री  पलास

 श्री  भजय

 श्री  श्रीराम  मूक्कि  .

 १५६

 विवक्ष  में

 1987

 भ्री  के०  डी  ०

 श्री  नरसिह
 श्री  अनन्त  प्रसाद

 प्रो०  संफुद्दीन
 श्री  हरिहर

 स्वामी  प्रसाद  श्री

 श्री  जी०  जी०

 श्री  ए०  सी०

 श्री  पी०

 श्री  जी०

 श्री  पूर्णचन्द्र

 मसुदल  श्री

 श्री  चित्त

 श्रो  सत्यगोपाज़  ,
 श्री  विजय  कुमार

 श्री  विजय  कुमार
 श्री  डा०  सुधीर

 श्री  भ्रमर

 श्री  ए०  जे०  वी०  बी०  महेश्वर
 डा०  जी०  विजयरामा
 श्री  वी०  शोभनाद्रीश्वर
 श्री  श्रीहरि

 श्री  बाजूबन
 श्री  के०  रामचर्‌द्र
 श्री  बी»  एनु०  .

 भ्री  विद्यावरण  ,
 श्री  श्जित  कुमार
 श्री  गदाधर
 श्री  मति  लाल

 कटा
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  शुद्धि*  के  अध्यधीन  मत  विभाजन  का  परिणाम  इस  प्रकार

 ,  पक्ष
 विपक्ष

 ऋंताय  स्थीकत  हुआ  |

 12.55  भ०  प०

 नियम  377  के  अ्रधोन  मामले

 ]
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  अभा  अगले  मद  पर  अर्थात्‌  नियम  377  के  अधीन  मामलों  पर  चर्चा

 आरम्भ  करेगी  ।  श्री  महन्ती
 8००००००००

 ए
 कटक  झौर  सम्बलपुर  से  कुछ  कार्यक्रम  तेयार  कराकर  दूरदशंत  और  रेडियो  पर  डड़िया
 कार्यक्रमों  के  लिए  अ्णिक  समय  प्रदान  करने  को  प्रावदयकता  ।

 झो  सहम्तो  :  कटक  दूरदशंन  केन्द्र  में  एक  10  किलोवाट  का  ट्रांसमीटर
 लगाया  गया  है  जो  दिल्ली  से  कार्यक्रम  रिले  करदा  40  मिनट  के  विशेष  कार्यक्रम  को  छोड़कर  कटक

 दूरदशांन  केन्द्र  से  उड़िया  कार्यक्रम  रिले  नहीं  किए  यह  सुझाव  दिया  जाता  है  कि  अन्य  उच्च

 शक्ति  प्राप्त  ट्रांसमीटरों  की  तरह  कटक  से  भी  शाम  को  6  बज  से  8  बजकर  40  मिनट  तक  में

 कार्यक्रम  दिखाए  जाये  और  क्षेत्रीय  समाचार  सेवा  के  अन्तमंत  उड़िया  श्लाम  को  7.30  से  7.40  बजे  तक

 समाचार  प्रसारित  किए  जाने
 हक

 भारत  सरकार  ने  आइवासन  दिया  था  कि  स्टूडियों  बन  जाने  पर  आकाशवाणी  के  सम्बलपुर
 केन्द्र  में  एक  अलग  समाचार  एकक  आरम्भ  किया  जायेगा  परन्तु  स्टूडियो  का  काम  चालू  हो  जाने  के

 बाद  भी  समाचार  एकक  की  अनुमति  नहीं  दी  सरठार  को  अपने  बायदे  को  पूरा  करना
 '

 चाहिए
 ताकि  उस  क्षंत्र  के  लोगों  की काफी  समय  हे  चली  आ  रही  मांग  को  पूरा  किया  जा  सके  ।

 उड़ीसा  आल में  इण्डिया  रेडियो  विज्ञापन  प्रसारण  के  लिए  कटक  में  किलोवाट  को  रेडियो

 स्टेशन  स्थापित  किया  था  जिससे  20-25  किलोमीटर  की  परिधि  में  प्रसारण  होता  सम्बलपुर

 अगुल  दमनजोडी  सुनाबेढा  ई०  आदि  विस्तार

 केन्द्रों  में  वृद्धि  को  ध्यान  में  रखते  हुए  भारत  सरकार  को  इन  केन्द्रों  के  लिए अधिक  विज्ञापन  प्रतोरण

 स्टेशन  शुरू  करने

 $  तिम्नलिखित  सदस्यों  ने  भी  मतदान  किया  :--

 पक्ष  सर्व  श्री  अजु  न  सुभाष  मानवेन्द्र  श्रीमती  चन्द्रा  स्व

 श्री  के०  जे०  श्री  नवीन  रावणी  श्री  मती  मनेम्मा  स्व  श्री  किन्दर  नरेश  चन्द्र

 डा०  गौरी  शंकर  एस०  श्री  मानक्राम  श्री  पी०  कुलनदईवेलू  और

 श्री  तपेषवर  सिंह  ।

 विपक्ष  सें--सर्व  श्री  सी०  माधव  सेयद  शाहब्‌  डा०  चिन्ता  मोहन  और

 श्री  सी०  सम्ब॒  ।
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 उत्तर  बिहार  में  बाढ़  को  विभीधिका  को  रोकने  कौ  आवश्यकता

 डा०  गोरीशंकर  राजहूंस  :  उत्तरी  बिहार  में  और  विशेष  रूप  से  मिथिला  क्षेत्र  में

 इस  वर्ष  जैसी  अमृत  पूर्व  विनाशकारी  बाढ़  आई  है  वैसी  बाढ़  वहां  गत  100  वर्षो  में  भी  नहीं  आई
 थी  ।  कोसी  गाहुमा  और  जदी  समूहों  ने  क्ष त्र  में  तबाही  मचा  दी  बाढ़
 दो  माह  से  अधिक  समय  तक  रही  ।  वहां  के  लोगों  की  दशा  इतनी  शोचनीय  है  कि  उपस्तका  वर्णन  नहीं
 किया  जा  सकता  ।  उनके  मकान  खड़ी  फसलें  बतंन  और  सारे  जीवन  की  बचत  नष्ट  हो  चुकी  है
 उनमें  से  90%  व्यक्ति  कंगाल  बन  चुके

 बिहार  की  अधिकतर  नदियां  नेपाल  से  निकलती  जब  तक  उनके  उद्गम  स्थल  पर  बाढ़

 रोकने  की  व्यवस्था  नहीं  की  जाती  तब  तक  उत्तरी  बिहार  में  लगातार  प्रतिवर्ष  बाढ़  से  तबाही  जारी

 रहेगी  और  चाहे  ओर  कितमे  भी  राहत  कार्य  की  व्यवस्था  की  जाए  उससे  उजड़े  हुए  लोगों  के  पुनर्वास  में

 कोई  सहायता  नहीं  इसलिए  सरकार  को  नेपाल  सरकार  से  क्षीघ्न  वार्ता  करंके  बांध  और

 जलाशव  बनाकर  प्रतिवर्ष  तवाही  मचाने  वाली  बाढ़  को  रोकना  यहां  यह  भी  उल्लेखनीय  है
 कि  उत्तरी  बिहार  एशिया  का  एक  सबसे  घनी  आबादी  वाली  क्षेत्र  है  और  वहां  की  सम्पूर्ण  आबादी  को

 किसी  अन्य  जगह  पर  ले  जाकर  बसाना  संभव  नहीं  है  ।

 साथ  ही  केन्‍्द्रीस़  सरकार  को  वहां  केन्द्रीय  जल  आयोग  के  अधिका  रियों  का  एक  दल  मेजन

 जाहिए  जो  तटबंधों  में  दरार  आने  के  कारणों
 का  पता

 12.57  भ०  प०

 तश्यइचात  लोके  सभा  मध्याह्न  भोजन  के  लिए  को  बजे  म०  प०  शक  के  लिए  स्थनित  हुई  ।

 07  म०  १0  ;

 मध्याह  भोजन  के  पश्चात्‌  लोक  सभा  दर  अजकर  सात  सिनट  स्र०  प०  पर  समवेत  हुई  ।

 भहीदय  पोठासीन

 -  नियम  377  के  झ्रधीन  मामले  कह  +

 ]  3५.  ,  :

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  नियम  377  के  अघीन  मामलों  पर  चर्चा

 लोन्डा  से  वास्को  डिगासा  तक  सोटर  गेज  अ्इक  क़ो  बड़ी  में  बदलने  को
 ...  ..-.  Damon:  सप  दिसंभ्वर  196]

 श्री  शान्तारांम  नायक  :  यद्पिं  दिसम्कर  में  गोंआ  की  आजादी  के  बाद
 से  वहां  गोआ  मेंल्‍आनें-जाने  वाले  लॉगीं  की  सूर्विधा  कि  लिए  बाबु  मार्ग  ओर  समुद्र  से
 यातायात  में  बहुत  सुधार  हुआ  परन्तु  फिर  भी  वहां  रेल  परिवहन  का  पर्याप्त  -  नहीं  हो

 छा  पनक्षाण  का  है

 गोआ  भारत  के  पश्चिम  तट  पर  सामरिक  दृष्टि  से  महत्वपूर्ण  स्थान  है  जहां  अनेक  स्वदेशी  . और
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 विदेशी  पर्यटक  आते  हैं  ।  पास  ही  कारबार  में  नौसेना  की  भी  एक  परियोजना  चल  रही  राज्य  की
 नई  औद्योगिक  इकाइयों  के  सामान  को  लाने  और  ले  जाने  के  लिए  न  केवल  गोआ  के  लोगों  की  अपितु
 सम्पूर्ण  देश  के  लोगों  की  काफी  लम्बें  समय  से  की  जा  रही  लोन्डा  से  वास्कोडिगामा  तक  बड़ी  रेल  लाईन
 की  व्यवस्था  करने  की  मांग  से  रेलवे  के  अधिकारियों  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ा

 दो  वर्ष  पहले  जब  प्रधान  मंत्री  गोआ  गए  थे  तो  उन्हें  मामले  के  महत्व  को  समभते  हुए  इस  पर
 विचार  करने  का  आइवासन  दिया  था  और  उससे  गोआ  के  लोग  बहुत  प्रसन्‍न  हुए  उसके  बाद  कुछ
 कार्य  भी  किया  गया  है  परन्तु  रेलवे  मंत्रालय  के  लंकुचित  दृष्टिकोण  के  कारक  वह्‌  आइवासन  कागजों
 पर  रह  गया  ।  यह  आशंका  है  कि  लोगों  की  यह  आशा  पूरी  नहीं  होगी  ।

 इसलिए  मेरा  अनुरोध  है  कि  लोन्‍्डा  से  वास्कोडिगामा  तक  मीटर  गेज  लाइन  की  बड़ी  रेल  लाइन
 में  बदला

 ओौषधियों  के  सुल्यों  मे ंकमी  करने  के  लिए  उच्चतम  स्थायालय  के  निर्णय  को  न  मानते  के
 कारणों  की  जांच  करने  के  लिए  संसद  सदस्यों  की  एक  सीमित  नियुक्त  करने  को
 आवश्यकता

 श्री  राजकुंमार  राय  :  मंहो द॑ंय  उच्चतम  स्यायालय  ने  10  1987  के  अपने
 ऐतिहासिक  निर्णय  में  सम्बन्धित  ओषधि  निर्माता  कम्पनियों  के  अम्यावेदर्नों  की  निपटाने  के  लिए  और
 अन्तिम  आदेश  देने  के लिए  रसायनं  विभाग  को  दो  महीने  चौदहਂ  दिन  का  समय  दिया  किन्तु
 25  1987  तक  निधारिति  समय  अवधि  के  दोरान  कोई  कार्यवाही  नहीं  की

 उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  के  बावजूद  रसायन  विभाग  ने  सम्बन्धित  औषधियों  के  मूल्य  कम
 नहीं  किए  मुकदमेबाजी  के  कारण  सात  वर्षो  तक  उपभोक्ताओं  को  मूल्य  नियन्त्रण  का  लाभ  नहीं
 मिला  और  अब  निर्णय  के  बाद  भी  उपभोक्ताओं  से  अधिक  मूल्य  वसल  किया  जा  रहा  मूल्य  निर्धारित
 करने  और  उन्हें  कार्यान्वित  करने  के  अलावां  औषध  मंल्य  समीकरण  लेखा  में  वसलीं  कौ  बात  भी
 शामिल  है|  इन  मामलों  में  ही लगभग  200  करोड़  रुपये  की  राशि  शामिल  उच्चतम  न्यायालय  के
 निर्णय  की  अवहेलना  करने  और  उपभोक्ताओं  को  हुई  कठिनाई  के  लिए  जिम्मेदारी  निश्चित  करने  हेतु
 कोई.कदम  नहीं  उठाया  गया  है  ।  अतः  में  अनुरोध  करता  हूं  कि  इस  मामले  की  जांच  करने  और
 जिम्मेदारी  निर्धारित  करने  के  लिए  एक  संसदीय  समिति  का  गठन  किया

 पोषक  तत्वों  को  कम्ती  के  कारण  होने  वाली  रक्‍ताल्पता  को  रोकने  के  लिए  प्रयोग  में
 लाई  जाने  वाली  लौह  आंघारित  कतिपय  मौषधियों  की  कीमतों  के  विनियस्त्रण  के  प्रइन
 की  जांच  करने  के  लिए  संसद  के  सदस्यों  की  एक  समिति  नियक्त  कौ  माँग

 डा०  चन्द्रयोशर  त्रिपाठी  :  उपाध्यक्ष  गर्मंवती  महिलाओं
 बालकों  ओर  शिक्षुओं  मैं  खुराक  की  कमी  से  होने  वाली  रक्ताल्पता  को  रीकने  के  लिए  लौह  पर  आधारित

 ैषधियों  का  प्रौफाइलैक्सेस  रूप  मैं  प्रयोग  किया  जाता  है  ।
 ह

 लौह  पर  आधारित  औषधियों  का  उत्पादन  कुछ  औषध  कम्पनियों  के  एकाधिकार  में  अब
 लगभग  ऐसे  सभी  उत्पादों  के  मूल्यों  के  में  नियन्त्रण  ध्षम्राप्त  कर  दिया  गया  है  और  उन्हें  विभिन्‍न
 ब्ान्डों  के  अन्तर्गत  बेचा  जा  रहा  है  जिनका  कुल  कारबार  एक  करोड़  रुपये  से  लेकर  12  करोड़  रुपये
 तक  लोह  पर  आधारित  दवाइयों  के  मूल्य  में  नियन्त्रण  समाप्त  करने  के  बाद  इन  उत्पादों  के  मूल्य  में
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 नियम  377  कै  अधीन  मामले  6  1987

 काफी  वृद्धि  की  संभावना  यह  बात  समभ  में  नहीं  आ  रही  है  कि  जब  ब्रांड  पर  आधारित  दवाइयों

 का  प्रयोग  देश  की  गरीब  गरीब  गर्भवती  महिलाएं  और  शिक्षु  तंथा  बच्चे  कर  रहे  है  तों  उनके

 मूल्य  से  नियन्त्रण  को  क्‍यों  समाप्त  किया  जा  रहा  ऐसा  लगतां  है  कि  देश  के  गरीब  रोगियों  की

 जरणत  पर  आधी  उस्तेण  के  हितों  की  रक्षा  की  जा  रही  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  इस

 मामले  की  जांच  की  जाए  और  जिम्मेदारी  निर्धारित  करने  लिए  एक  संसदीय  समिति  का  गठन

 किया

 झारसगुडा  में  एक  केन्द्रीय  विद्यालय  स्थापित  करने  को  सांग

 थी  शओबललभ  पाणिप्रही  :  उपाध्यक्ष  महोदय  म्रारसुगुडा  रेलवे  जंक्शन  तथा

 पश्चिमी  उड़ीसा  का  द्वार  होने  के कारण  राज्य  के  रेलवे  मानचित्र  में  इसका  महत्वपूर्ण  स्थान  वहां
 पर  एक  रेलवे  कालोनी  है  जहां  पर  बहुत  से  रेल  कमंचारी  रहते  इन  कमंचारियों  के  बच्चों  के  लिए

 शिक्षा  सुविधाओं  की  समुचित  व्यवस्था  करने  के  लिए  शीघ्र  ही  वहां  पर  ऐक  कैन्द्रिय  विद्यालय  खोलने  की

 आवश्यकता  है  1
 ह  फ

 कोट्टायम  जिले  में  इन्तुमनूर  में  एक  इलेक्ट्रानिक  देलोफोन  केन्द्र  लगाने  की
 झायध्यवता  ।

 |  ह

 श्री  सुरेक्ष  कुरूप  :  उपाध्यक्ष  महोदय  केरल  के  जिला  कोट्टायम  में  वर्ष  1948  में
 360  लाइनों  की  क्षमता  वाले  इन्तुमनूर  टेलीफोन  केन्द्र  की  स्थापना  की  गई  इसमें  से  358
 कनेक्शन  पहले  ही  किए  जा  चुके  हैं  ।  यह  एक  सीमित  क्षमता  वालाहस्तचलित  केन्द्र  ह ैइसलिए  टेलीफोन
 कनेक्शन  के  लिए  नए  आवेदकों  को  बहुत  कठिनाई  होती  इन्तुमन्‌र  कोट्टायम  जिला  मुख्यालय  से
 केवल  10  किलो  मीटर  दूर  है  ।  इन्तुमनूर  मन्दिर  के  कारण  यह  केरल  का  एक  प्रमुख  तीर्थ  स्थान  है  ।
 गांधी  जी  विद्वविद्यालय  का  कार्यालय  इस  स्थान  से  केवल  2  किलो  मीटर  दूर  पिछले  कुछ  वर्षों  में
 इस  क्ष  त्र  का  काफी  विकास  हुआ  है  ।  प्रतोक्षासूची  में  बहुत  से  आवेदकों  का  नाम  वहां  टेलीफोन
 केन्द्र  की  हस्तचलित  प्रणाली  अपर्याप्त  अब  टेलीफोन  केन्द्र  एक  किराए  के  भवन  में  चल  रहा  है  और
 विभाग  को  किराए  के  रूप  में  6,500  रुपए  प्रतिमाह  की  अदायगी  करनी  पड़ती  है  ।  एक  नए  टेलीफोन
 केन्द्र  की  स्थापना  के  लिए  वहां  पर्याप्त  जमीन  उपलब्ध  मैं  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूँ  कि

 इन्तुमनूर  में  एक  इलंबट्रानिक  केन्द्र  खोलने  के लिए  आवष्यक  कदम  उठाए

 देदा  में  अच्छी  फसल  को  देखते  हुए  दई  ओर  विस्कोस  स्टेपल  रेशे  के  आयात  सस्बनन्‍्धी
 निर्णय  को  लागू  न  करने  को  आवदयकता

 झऔ  दो  ०  क्षोभानाद्रीषथर  राब  :  उपाध्यक्ष  काटन  मिल्‍स  एशोशियसन  के

 अनुरोध  पर  कपास  की  दस  लाश्ष  ग्रांठों  और  एक  लाख  घोस  हजार  किलो  विस्कोस  स्टेपल  फाइबर  का
 आयात  करने  में  सरकार  के  कथित  निर्णय  से  कपास  उत्पादकों  में  व्याप्त  कपास  के  कम-कम
 उत्पादन  की  भविष्यवाणी  वास्तविकता  से  कोसों  दूर  हाल  ही  में  किए  गए  आकलन  के  अनुसार  इस
 वर्ष  कुल  उत्पादन  सौ  लाख  गांठों  तक  होने  का  अनुमान  हरियाणा  और  राजस्थान  के  उत्तरी
 क्षेत्रों  में  पछलि  माह  32  लाख  गांठों  के  उत्पादन  की  अपेक्षा  35  से  40  लाख  गांठे  होने  की  है  ।  यह
 पता  चला  कि  12%  अधिक  भूमि  में  कपास  उग्राया  गया  महाराष्ट्र  और  मध्यप्रदेश  में  27

 से  30  लाख  गांठों  का  उत्पादन  होने  की  सम्भावना  इस  वर्ष  गुजरात  में  12  लाख  गांठों  आन्भ्रप्रदेश
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 is  1909  पंजाब  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी  की  गई
 को  अगले  छह  मास  तक  लागू  रखने  का  अनुमोदन  करने  के  बारे
 में  सांविधिक  संकल्प

 में  15  से  16  लाख  गांठों  में  7.5  लाख  गांठों  और  तमिलनाडु  में  एक  लाख  गांठ  शीतकालीन
 फसल  में  और  4  लाख  गांठ  ग्रीष्मकालीन  फसल  में  होने  की  आशा

 इन  परिस्थितियों  में  क्रपास  के  ब्रायात  से  कपास  उत्पादकों  के  हितों  पर  निश्चित  रूप

 प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ गा  ।  जबकि  दूसरी  ओर  मिल  मालिकों  को  अपना  लाभ  बढ़ाने  के  लिए  बहुत  कम
 कीमत  पर  फसल  का  सारा  माल  खरीदने  में  सहायता  सरकार  को  कुछ  वर्ष  पहले  के  कटु
 अनुभव  को  याद  करना  चाहिए जब  सरकार  ने  बहुत  सा  घन  खर्च  करके  कपास  का  आयात  किया  था

 परन्तु  मिल  मालिकों  ने  यह  कहते  हुए  खरीदने  से  इकार  कर  दिया  था  कि  कीमत  बहुत  अधिक  है
 जिसके  कारण  सरकार  उस  कपास  को  दोबारा  निर्यात  करने  के  लिए  मजबूर  हुई  थी  जिससे  राजकोष
 को  बहुत  अधिक  हानि  हुई  थी  ।  ही

 अतः  मैं  सरकार  से  अनु रोध  करता  हूं  कि  सरकार  दस  लाख  कपास  की  गांठों  और  एक  लाख
 बीस  हजार  किलो  विस्कोस  स्टेपल  फाइबर  को  विदेशों  से  आयात  करने  के  अपने  निर्णय  को  त्याग

 2-15  ०  प०  ह
 पंजाब  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी  को  गई  उद्घोषणा
 को  अगले  छह  मास  तक  लागू  रखने  का  अनुमोदन  करने  के  बारे

 ॥॒  में  साँविधिक  संकल्प

 [  अनुवाद  ]

 गृह  मंत्री  बूटा  :  मैं  संकल्प  प्रस्तुत  करता

 यह  सभा  पंजाब  राज्य  के  सम्बन्ध  में  संदिघान  के  अनुच्छेदन  356  के  अन्तगंत  il

 1987  को  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी  की  गयी  उद्घोषणा  को  1]  1987  से  अगले

 छह  मास  तक  लागू  रखने  का  अनुमोदन  करती

 जैसा  सभा  अवगत  में  विद्यमान  तत्कालीन  स्थिति  को  देखते  हुए  संविधान  के

 अनुच्छेदन  356  के  अन्तगंत  पंजाब  राज्य  के  संबंध  में  इस  उद्घोषणा  को  राज्यपाल  की  सिफारिक्ष  पर

 11  1987  को  जारी  किया  भौरू  राज्य  विध।न  सभा  को  भास्थगित  रखा  गया  ।

 356  अन्तमंत्तਂ  उद्धोषणा  जारी  करने  के  लिए  लोक  सभा  एवं  राक्ष्य  समा  की
 -  स्वीकृति  12-5-1987  को  ले  ली  गयी  अब  छह  महीने  अवधि  समाप्स-होने  पर  10-11-1987  को

 यह  उद्घोषणा  अब  लागू  नहीं  रहेगी  ।
 ।  पंजाब  के  राज्यपाल  का  जायजा  यह  है  कि  जब  पंजाब  में  राष्ट्रपति  शासन  लागू  किया  गया  था

 तो  राज्य  प्रशासन  को  दो  तरह  की  खतरनाक  प्रवृत्तियों  का  सामना  करना  पड़  रहा  था

 सभी  विनाशकारी  और  राष्ट्र  विरोधी  रूपों  में  विज्ञवमान  रूढ़िवधि

 साधारण  आतंकद्ाद  ज़िसका  स्वरूप  खतरनाक  ओर  दाष्ट्र-विरोधी  दोनों

 प्रथम  बुराई  से  राष्ट्रपति  शासन  लागू  करने  के  बाद  तुरन्त  सफलतापूर्वक  ढंग  से  निपटा  गया  ।

 ः



 पंजाब  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वास  जारी  की  गई  हद्घोषणा  6  1987

 को  अगले  छह  मास  तक  लाग  रखने  का  अनुमोदन  करने  के  बारे

 में  सांविधिक  संकल्प

 बूटा  सिंह  ]
 घाभिक  आतंकवाद  वास्तव  में  समाप्त  हो  गया  शराब  और  सिगरेट  की  दुकानें  जिनको  धामिक

 आतंकवादियों  द्वारा  जबरदस्ती  बन्द  करवाया  जा  रहा  ये  सभी  दुबारा  खुल  गयी  भाईयों  ने

 अपना  कार्य  आरम्भ  कर  दिया  हिसक  लोगों  ने  शिक्षा  संस्थाओं  के  प्रमुखों  सें  यह  मांग  केरनी  बन्द

 कर  दी  है  कि  वे  अपने  विद्याथियों  को  एक  भिन्न  प्रकार  अथवा  रंग  की  वेशमूषा  पहनने  का  आदेश

 विवाह-शादियां  फिर  से  शास्तिपूर्ण  ढंग  से  होने  लगी  हैं  ।

 ..  आतंकवाद  अब  भी  चल  रहा  राज्य  में  शांति  ओर*व्यवस्था  की  स्थिति  अभी  ठीक

 नहीं  है  ।  12  1987  से  लेकर  21  1987  के  बीच  सुरक्षा  बलों  ने  1935  उग्रवादियों  को

 गिरफ्तार  किया  और  197  को  मुठमेड़ों  में  इसी  अवधि  के  दौरान  आतंकवादियों  ने  भी  446

 नागरिकों  और  49  पुलिस  कमियों  को  मार  पुलिस  का  मनोबल  ऊचा  है  और  उनमें

 आंर्तेकवाद  के  विरुद्ध  लड़ने  तथा  उस  पर  विजय  पाने  की  इच्छा  वर्तमान  में  विभिन्‍न  आतंकवादी

 प्रूप  पुलिसऔर  अर्ध-स॑निक  बलों  के  तीत्र  दबाव  में  हैं  और  इनको  काफी  आधात  पहुंचा  यश्चपि

 हत्यायें  रुकी  नहीं  हैं  तथापि  आतंकवादी  छुपे  हुए  हैं  तथा  भाग  रहे  हैं  ।

 कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  ठीक  न  होने  के  बावजूद  अच्छी  स्थिति  होने  के  लिए  महत्वपूर्ण
 परिवतेन  हुआ  ज़ोपों  में  की  आवत्ता  पनपी  है।.झ्टाल  ही  दिल्ली  से  125  प्रवासी  परिवार
 लौटे  हैं  और  जल्दी  ही  और  अधिक  परिवां  के  लौदने  की आशा  है  |,  राष्ट्र-विरोधी  ताकतों
 और  निर्दोष  लोगों  की  हत्याओं  के  विरुद्ध  आजकल  सम्रुदाय  का  विरोध  तेजी  से  बढ़ता  जा  रहा
 एक  उत्साहजनक  बात  यह  है  कि  काफी  बड़ी  संख्या  में  आतंकवादियों  को  पकड़ने  के  लिए  ग्रामीण  आगे
 भा  रहे

 राज्यपाल  का  विचार  है  कि  यदि  में  लोक  सरकार  स्थापित  गई  तो  इतनी  नहीं
 है  पाएगी  और  लोगों  की  जाममाल  काਂ  खतरा  बढ़  ज/।एना.।  साथ  वर्तमान  भें  ऐसा  कोई
 दल  नहीं  है  स्थिरता  और  दूढ़  संकल्प  के  साथ  सरकार  यना  सके  ।

 इस  परिस्थिति  में  राज्यपाल  ने  सिफारिश  की  है  कि  11  1987  को  कौ  गयी  उद्घोषणा
 की  अवधि  को  छह  महीने  तक  और  बढ़ा  दिया  जाए  तंथा  राज्य  विधान  सभो  को  आस्थगित

 रख  ।

 राज्य  में  वर्तमान  स्थिति  और  सभी  पहलुओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यह  प्रस्ताव  है  कि
 '11-11-1987  से  राज्य  में  राष्ट्रपति  शासन  को  छह  महीने  और  बढ़ा  दिया  अगर  ऐसी  स्वीकृति
 मिछ  जाती  है  और  राष्ट्रपति  शासन  को  पहले  समाप्त  नहीं  किया  जाता  है.तो  यह  10-5-1988  तक
 खागू

 |

 मैंने  स्थिति  स्पष्ट  कर  दी  आरम्भ  में  मैंने  जिस  संकल्प  का  उल्लेख  क्या:-था।  उसके  लिए
 श्लाशनीय  सभा  की  अनुमति  चाहता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  ॥  निम्नलिखित  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ
 यह  सभा  पंजाब  राज्य  के  सम्बन्ध  में  संविधान  के  अनुण्छेद  356  के  अन्तगंत

 1987  को  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी  की  गई  उद्घोषणा  को  11  1987  से  अबले
 छह  मास  तक  खाग्‌  रखने  का  अनुमोदन  करती
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 15  1909  पंजाब  के  सम्बन्ध  में  दाष्ट्रपति  द्वारा  जारी  की  यई  उद्घोषणा
 को  अभले  छह  मास  तक  लागू  रखने  का  अनुमोदत  करने  के  बारे
 में  सांविधिक  संकल्प  ‘

 श्री  माधव  रेड्डी  ।

 थी  सौ०  मार्धथ  रेडडी  :  राष्ट्रपति  शा्नत  को  छह  महीने  बढ़ाने  के
 संकल्व  का  मैं  विरोध  करता  हूं  ।  अभी-अभी  माननौय  गृह  मंत्री  ने  कुछ  घटनाओं  के  बारे  में  बताया  है
 ओऔर  पंजाब  में  रष्ट्रपत्ति  शासना'को  ओर  बढ़यि-जाने  को  उक्ति  ठहरातेਂ  हुए  राज्यप्राल  को  रिपोर्ट
 उल्लेख  किये  लेकिन  हंमें यह  रिपोर्ट  पढ़ने  का  अवसर  नहीं  श्िला  टथप्ट्रपति  शासन,लाग
 किया  गया  था  तब  गवनंर  की  रिपोर्ट  की  एक  प्रति  हमें  दी  गयी  की  ।:  परन्तु  जन्न  और  अधिक
 अवधि  के  लिए  बढ़ाये  जाने  की  मांव  की  गयी  है  हमें  रिपोर्ट  नहीं  दी  गयी  है  कानून  और
 व्यवस्था  की  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  गृह  मंत्री  ने  कुछ  तथ्य  बतायें  हैं  और  कहा  है-कि  अंग्र-इस  स्थित्ति
 में  लोकप्रिय  सरकार  स्थापित  की  जाती  है  तो  आतंकवादियों  के  साथ  सरकार  जिस  द्‌  ढ़ता  से/निप्रट८ह्ढी
 है  वह  समाप्त  हो  जायेगी  ।  जो  कुछ  तथ्य  उन्होंने  बताये  हैं  तथ्य  उससे  वास्तव  में  भिन्‍न  हैं  ।

 उनके  स्वयं  के  वक्तव्य  के  अनुसार  पिछले  छह  महोनों  के  दौरान  लगभग  444  निर्दोष  व्यक्ति
 मारे  गये  अगर  आप  इन  आंकड़ों  की  तुलना  लोकप्रिय  शासन  के  दौरान  इतने  ही  समग्र  म्रें  मारे  अये
 लोगों  के  आंकड़ों  के  साथ  करें  तो  मेरे  विचार  से  पहले  काले  आ्लांकड़े  अधिक  हैं  ।

 राज्यपाल  की  रिपोर्ट  जंसी  कि  अखबारों  में  हुई  हैं  उससे  पता  लगता  है  र,ज्यप।ल
 प्रिय  सरकार  बनाने  के  लिए  वार्ता  करना  चाहते  हैं  लेकिन  यह  पता  नहीं  लगता  है  कि  व.्ता  किससे  की

 जाए  ।  वह  वार्ता  करना  चाहंते  हैं  परन्लु  बातों  करने  के  लिए  कोई  भी  नहीं  है  आपंगे  किसी  की  भी  इस  के

 लिए  मंदान  में  नहीं  छोड़ा  क्या  यह  एक  शर्मनाक  बात  नहीं  है  ?  हम  क्सी  से  भी  बातचीरा
 करने  की  स्थिति  में  नहीं  भाप  किससे  बारें  करने  जा  रहे  श्री  बरनाला  सत्ता  से  बाहर  थ्री
 बादल  जैंल  में  जहां  तक  आतंकवादियों  का  सम्बन्ध  में  नहीं  जानता  कि  आप  उनसे  बात  करना

 चाहते  भी  है  नहीं  ।  हालांकि  प्रधान  मंत्री  ने  कहा  है  कि  यदि  हिंसा  रुक  जाए  और  हत्यायें  बन्द  ही
 जायें  ढो  वह  किसी  से  भी  वार्ता  करने  को  तंयार  इसका  अर्थ  यह  है  कि  यहां  तक  कि  वह
 वादियों  से  भी  बात  करते,के  लिए  तैयार  में  नहीं  ज़ानता  कि  वास्तव  में  ऐसी  ही  स्थिति  है  परन्तु
 इससे  लोगों  को  यह  पता  चल  जाता  है  कि  यह  सरकार  आतंकवादियों  से  भी  बातचीत  ऋरने  के  लिए
 तैयार  इसमें  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  है  अगर  आप  श्रातंकवादियों  से  बात  करना  चाहते  हैं  और
 मामले  को  सुलभझाना  चाहते  परन्तु  इन  मंहीनों  में  आप॑  कया  करते  रहे  हैं  ?  इंस  तिंथ्यं  के  बॉव्जेंद
 कि  मांग  अनुसार  हम  वहां  पर  सुरक्षा  बल  भेजते  रहे  सरकार  और  पुलिस  की  क्या  सफलता ही
 है  ?  जब  श्री  रिबेरों  को  अधिक  सुरक्षा  बलों  की  आवदयकता  पड़ौ  तो  इन्हें  वहां  पर  गंयों  ।  उस
 स्‍तर  पर  तो  उनकी  कोई  भी  शिकायत  नहीं  है  यद्यपि  वे  कहते  हैं  कि  जिन  आसूचना  कर्मियों  की
 आवश्कता  थी  उनको  नहीं  मेजा  गया  ।  वहां  एक  प्रकार  से  आसूचना  सम्बन्धी  असफलता  है  जिसका

 अर्थ  है  कि उनको  इस  बात  का  पता  नहीं  है  कि  आतंकवादी  कब  और  कहां  से  आते  कैसे  वे  गोली
 चलाते  हैं  और  एकदम  गायब  हो  जाते  यही  आतंकवाद  का  है  चाहे  यह  दिल्‍ली  हो  अथवा

 पंजाब  के  किसी  भाग  में  हो  आज  स्थिति  यह  है  कि  आतंकवादी  आते  है  और  स्वयं  का  समय  चुनते
 वे  इस  बारे  में  हमें  नहीं  वे  निर्धारित  स्थानों  पर  व्यक्तियों  को  मार  कर  चले  जाते  हैं  और

 गायब  हो  जाते  ऐसी  एक  भी  घटना  नहीं  हुई  है  जबंकि  आतंकवादियों  को  लोगों  को  मारते  समय  '

 अथवा  भागते  मौके  पर  पकड़ा  गया  हो  ।  आपने  कुछ  लोगों  को  पकड़ां  परन्तु  हम  नहीं
 कि  क्या  वें  वास्तविक  आतंकवादी  हैं  अथवा  निर्दोष  लोग  परन्तु  ऐसा  एक  भी-उदाह रण  नहीं  है  जब

 ||



 फंकाक  के  हम्कत्व  में  राष्ट्रपति  जारी  की  गईं  उद्धोषणा  6  1987

 करे  झूगल  छह  मास  तक  लाग्‌  सखने  का  अनुमोदन  करने  के  बारे

 मेंत्रें  सांविधिक  संकल्प

 [  श्री  सी०  माधव  रेडडी ]
 ना

 आको  या  तो  लोगों  को  मारते  हुए  अथवा  मारने  के  बाद  भागते  हुए  प्रकड़६  गवा  हो  सौहकार  की

 झा  असफलता  का  पता  चलता  है  ।  इससे  इस  सरकार  को  मिलने  लोकप्रिय  समर्थन  का  पता  चलता

 अप  जिसका  आप  दावा  कर  रहे  हैं  और  जो  असलियत  में  है  वहां  पर  हत्याएं  जारी  उनकी

 कर  गों  के  प्रति  सहानुभूति  भी  नहीं  है  ।  वे किसी  के  भी  घर  में  घुस  जाते  हैं  और  वहां  पर  शरण  ले  लेते

 यह  उनके  लिए  इतना  अधिक  आसान

 4  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  हत्याएं  जारी  हैं  ।  हम  इन  हत्याओं  की  भत्संना  करते  हम  अत्याचारों

 नह  पंजाब  में  आतंकवादियों  के  कार्यो  की  निन्‍्दा  करते  हैं  हम  उन  गैर  जिम्मेवार  व्यक्तियों  द्वारा  किये  गए
 गिः  सभी  कार्यों  और  घोषणाओं  की  निन्दा  करते  हैं  जिन्होंने  आजकल  खालिस्तान  के  लिए  प्रचार  छेड़  रखा
 नागर  है  अथवा  सिख  कौम  के  बारे  में  और  इसी  तरह  की  बातें  करते  हैं  ।  सिख  कौम्  जेसी  कोई  चीज  नहीं
 आते  यहां  पर  सिर्फ  एक  कौम  है  ओर  वह  भारतीय  कौम  है  भारतीय  कौम  से  अलग  कोई  सिख  कोम  नहीं  हो
 ग्रप  सकती  ।  कौन  का  अथं  है  राष्ट्रवार  ।  यह  एक  राष्ट्र  जहां  हम  पंजाब  में  आतंकवादी  गतिविधियों  की
 हत्य  निन्‍दा  करते  हैं  बल्कि  हम  यह  महसूस  किये  बिना  नहीं  रह  सकते  कि  आज  जनता  तथा  सरकार  के  बीच

 कोई  भी  मध्यस्थ  नहीं  जनता  और  सरकार  के  मध्य  ऐसी  कोई  भी  एजेंसी  नहीं  है  जो  पंजाब  में  पुन
 परि  शांति  स्थापित  करने  की  जिम्मेदारी  ले  सके  ।  सरकार  के  अलावा  कोई  नहीं  है  जो  पंजाब  में  शांति
 लौः  स्थापित  आज  आप  लोकप्रिय  शासन  नहीं  चाहते  क्योंकि  लगता  आपको  इससे  घंणा  है  क्योंकि
 ओऔਂ  इसमें  कोई  दृढ़ता  नहीं  होगी  ।  सरकार  आतंकंव!दियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  नहीं  कर  मे  इसतैं
 एक  सहमत  नहीं  हूं  ।  स्थिति  यह  है  कि  पंजाब  में  कोई  भी  दिन  ऐसा  नहीं  होता  जब  निर्बाध  हत्याएं  न  हुई
 आ  हों  ।  मुझे  इस  बात  से  बड़ी  प्रसन्‍तता  हुई  कि  पंजाब  में  कल  का  दिन  शांतिपूर्ण  ऐसा  गुरू  नोन॑के

 का  दिन  होने  की  वजह  से  हो  सकता  मुझे  इस  बारे  में  जानकारी  नहीं  परन्तु  आज  फिर  से
 समाचार  हैं  कि

 कुछ  घटनायें  हुई  हैं  ।  परन्तु  इन  महीनों  के  दौरान  एक  दिन  भी  ऐसा  नहीं  रहा  जब
 दल  हदैंप्यायें  न  हुई  इसके  बाजून  भी  हम  दावा  करते  हैं  कि  हमने  स्थिति  पर  नियंत्रण  पा  लिया  क्‍या

 वास्तव  में  हमने  स्थिति  पर  काब  पा  लिया  है  ?  क्‍या  वास्तव  में  पंजाब  में  आतंकवादियों  की  गतिविधियों

 कली  पं  रोक  लगा  दी  गई  है  ?  क्या  आप  कह  सकते  हैं  कि  पंजाब  में  शांति  लौट  आई  है  ?  आपने  कहा  कि
 पूंजाब  में  घामिक  समारोह  झांति  से  हो  रहे  शादियां  शांसिपूर्ण  ढंग  से  रही  शायद  ऐसा  उन
 स्थानों  पर  होता  है  कि  शादियां  हो  रही  हैं  क्योंकि  वहां  पर  आतंकवादियों  की  गतिविधियां  नहीं  होतो

 पहले  वहां  पर  धर्मान्धता  जो  मांस  अथवा  सिगरेट  की  दुकानें  पहले  बन्द  कर  दी  गई  अब

 कमिछ
 खुल  कितनी  थोथी  सांत्वना  हूँ  ।  अगर  मांस  की  दुकानें  खुल  हैं  तो  क्या  आप  सोचते  हैं  कि

 एम  ज्ञांति  लौट  आई  हू
 पिछले  छह  महीनों  के  दौरान  हम  सभा  में  पंजाब  के  बारे  में  चर्चा  करते  आये  इस  मामले

 पर  चर्चा  करने  के  लिए  आये  |  ऐसा  कहा  गया  हूँ  कि  राष्ट्रपति  शासन  एक  अन्तरिम
 मातम  व्यवस्था  हूँ  ।  अन्ततः  आपने  वहां  पर  लोकप्रिय  शासन  स्थापित  करना  हैँ  चाहें  आप  इसे  किसी  भी  रूंप

 में  करें  । अगर  आपके  साथ  बात  करने  के  लिए  कोई  भी  नहीं  तो  आप  चनाव  अगर  आप
 कहते  हैं  कि  स्थिति  शांति  पूर्ण  तो  निश्चित  तौर  पर  चुनाव  करवाये  जाने  इसमें  गलत
 क्या  है  ?  ऐसे  माहौल  में  पहले  भी  तो  चुनाव  करवोये  गए

 '

 मैं  इस  राष्ट्रपति  शासन  को  आगे  बढ़ाए  जाने  का  विरोध  करता  हूं  क्योंकि  सिद्धान्त  रूंप  में
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 15  1909  पंजाब  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी  की  गई  उद्बोषण्ा
 को  अगले  छह  मास  तक  लागू  रखने  का  अनुमोदन  करने  के  बारे  ,
 में  सांविधिक  संकल्प

 स्थिति  लोकप्रिय  शासन  के  समय  की  तुलना  में  और  खराब  हुई  है  ओर  पंजाब  में  राष्ट्रपति  कज्ञासन  का  कोई
 भी  ओऔचजित्य  नहीं  इस  शासन  का  अंत  होना  मैं  फिर  से  मांय  करता  हूं  कि  पंजाब  में
 लोकप्रिय  शासन  को  बहाल  करने  के  लिए  एक  प्रयास  किया  जाना  चाहिए  ।

 श्री  रघनन्दन  खाल  भाटिया  :  मेरे  मित्र  श्री  माधव  रेड्डी  ने  कुछ  मुह  उठाये  हैं  और
 -

 वह  चाहते  हैं  कि  राष्ट्रपति  शासन  की  अवधि  को  न  बढ़ाया  जाए  ।  उन्होंने  यह  तक  दिया  है  कि  उनेंके
 पास  राज्यपाल  की  सिफारिश  को  प्रति  नहीं  मेरे  रूयाल  से  माधव  रेड्डी  जी  विपक्ष  के  एक  बड़ें  नेता

 वह  हर  रोज  अखबार  पढ़ते  उन्हें  पता  लगता  रहता  होगा  कि  राज्यपाल  के  शासन  से  पूर्व  थो

 स्थिति  थी  उसमें  सुधार  हुआ  है  या  नहीं  ।  मुझसे  जो  कोई  मिला  है  सन्र  के  लिये  लोग  यहां  आएं  हैं  ।

 बहुत  से  लोग  मुभसे  केन्द्रीय  कक्ष  में  और  लाबी  में  मिले  प्रत्येक  ने  यह  सन्‍्तोष  जाहिर  की  है  कि  अब

 पंजाब  में  स्थिति  बेहतर  प्रतीत  होती  है  ।  *

 श्री  सीो०  साधव  रेड्डो  :  वे  कौन  लोग  हैं  ?  ‘

 श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिय  :  संसद  सदस्य  मेरे  दल  के  ही  नहीं  बल्कि  अन्य  दलों  के.भी  है
 हे

 उनका  कहना  है  कि  स्थिति  में  सुधार  हुआ
 सरदार  बूटा  सिंह  :  जो  पंजाब  को  जानते  हैं  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गप्त  :  वे  कभी  पंजाब  नहीं  जाते  ।  पंजाब  के  निकट  भी  नहों  ।

 श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :  उन्होंने  कहा  कि  आतंकवादियों  के  मौके  पर  पकड़ा  नहीं  जाता
 हे

 इसका  मतलब  है  कि  उन्हें  पता  नहीं  है  कि  पंजाब  में  क्या  हो  रहा  आतंकवादियों  ने  लक्ष्य  निर्धारित  ,
 किए  होते  वे  उसके  लिए  प्रतीक्षा  करते  अपना  काम  करके  थे  चलते  बनते  इसलिए  पुलिस  क्रे>»
 पता  नहीं  चलता  कि  उनका  लक्ष्य  क्या  वे  आते  और  एक  ऐसे  क्षेत्र  में  अपनी  कार्यवाही  करते  हैं
 जो  अधिक  सुरक्षित  होता  अपना  काम  करके  वे  चलते  बनते  इसीलिए  आतंकवादी  पकड़े  नहीं
 जाते  |  लेकिन  हाल ही  में  उन्हें  पता  चला  होगा  कि  मुठमेड़  के  बाद  बहुत  से  आतंकवादियों  को  पकड़ा
 गया  है  ।  पुलिस  ने  पीछा  करके  उन्हें  गिरफ्तार  उनकी  सूचना  के  लिए  बता  दू  कि  पंजाब  में
 अब  तक  1700  आतंकवादियों  को  पकड़ा  जा  चुका  है  ।

 उन्होंने  यह  भी  कहा  कि  लोगों  और  सरकार  के  बीच  कोई  माध्यम  नहीं  है  अथवा  उनके  छ्नद्ों
 में  कोई  बफर  नहीं  है  मेरे  ख्याल  से  अगर  मैंने  उन्हें  ठीक  समझा  हैं  तो  इससे  उनका  शायद  आशय  है  कि

 वहां  लोकप्रिय  सरकार  होनी  चाहिए  ।  क्या  इससे  पहले  वहां  लोकप्रिय  सरकार  नहीं  थी  ?,  क्‍या  हुआ
 उस  समय  वहां  बहुत  से  लोगों  की  हत्याएं  उस  दौरान  एक  बहुत  बुरी  बात  मद

 आपको  समभनी  चाहिए  तथा  इसके  बारे  में  मैं  सदन  को  बताना  चाहता  हूं  ।  पहली  लोगों  ने  वहां
 से  दूसरी  जगहों  पर  जाना  शुरू  कर  दिया  ।  काफी  सख्या  में  लोग  दिल्ली  आए  ।  बहुत  से  लोग  विपक्षी  है
 नेताओं  से  भी  मिले  ।  इन  कारणों  से  हमें  लोकप्रिय  सरकार  को  समाप्त  करके  कानन  का  शांसन  स्थापित
 करना  पड़ा  ।

 उन्होंने  चुनाव  कराने  के  बारे  में  भी  कहा  हमें  चुनाव  क्‍यों  कराने  चाहिए  ?  विधान  सभा
 को  स्थापित  कर  दिया  गया  अब  स्थिति  में  सुधार  हो  रहा  है  ।  हमारे  गृह  मंत्री  ने  आपको  भांकड़े
 दिए  उन्होंने  सही  स्थिति  का  उल्लेख  किया  है  .  मैं  पंजाब  का  हूं  और  विशेष  रूप  से  अमृतसर  का
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 पंजाब  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपत्ति  द्वारा  जारी  की  गई  उबधोषणा

 को  अबले  छह  भास  तक  लग  रखने  का  अनुमोदन  करनें  के  बारे

 में  सांविधिक  संकल्प

 रघुनन्‍दम  लाल  भाटिया  ]

 में  इस  थात  की  गारण्टी  देता
 हू

 कि  अब  स्थिति  बेहतर  है  ।  अब  स्थिति  में  सुधार  हो  रहा  है  ।  हमें

 आह्षा  है  कि  अगले  छह  एक  महीनों  में  स्थिति  में  निध्चिय  ही  सुधार  होगा  और  उसके  बाद  लोकप्रिय

 सरक्वह  की  स्थापना  की  जा  सकती  मैं  उनसे  सहमत  हूं  कि  विधान  सभा  को  बुलाया  जाना  चाहिए
 पर  ड्रह  कानून  और  व्यवस्था  में  सुधार  होने  के  बाद  ही  हो  सकता  ह

 29  1985  को  आकालियों  की  लोकप्रिय  सरकार  बनी  उस  शासन  के  दौरान

 3294  घटनाएं  घटीं  और  800  से  अधिक  लोगों  की  ह॒त्याएं  की  गई  ।  आशा  की  गई  थी  कि  इस

 लोकब्रिय  क्षासन  के  दौरान  कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  में  सुधार  होगा  क्‍योंकि  पंजाब  की  जनता  ने

 आकालियों  थें  अपना  विव्वास  व्यक्त  किया  था  ।  आकालियों  को  कांग्र  स सहित  इस  सदन  के  सभी  वर्गों

 का  सभी  दलों  का  सहयोग  मिला  था  दल  ने  उन्हें  आश्वासन  तथा  सहयोग  दिया  था  ताकि  वे

 अपने  लक्ष्य  की  प्राप्ति  में  सफल  हों  ।  लेकिन  दुर्भाग्य  से ऐसा  हुआ  नहीं  ।  हुआ  यह  कि  चुने  जाने  के

 एकदम  बाद  उन्होंने  घोषणा  की  कि  उनको  सरकार  पंथ  की  सरकार  उन्होंने  धर्म  निरपेक्ष  संविधान

 के  अन्तगंत  शपथ  ली  थी  लेकिन  चुने  जाने  के  एकदम  बाद  उन्होंने  कहा  कि  उसकी  सरकार  पंथ  की

 सरकार  है  ।  इससे  पंजावियों  में  आइवास  पैदा  हो  गया  ।  और  उसके  बाद  कुछ  हुआ  वह  हम  सबको

 मालूम  उस  शासन  के  अन्तगंत  अल्प  सरकारों  के  साथ  कंसा  व्यवंहार  किया  गया  ?  यही
 समाज  सुधार  के  नाम  पर  नाईयों  को  अपनी  दुकानें  बन्द  करने  के  लिए  कहा  शराब  की  दुकानें

 लूट  ली  मांस  मछली  बेचने  वालों  स ेकहा  गया  कि  वह  यह  काम  करना  बन्द  कर  दें  ।  सबसे  बुरी
 बात  यह  हुई  कि  स्वर्ण  मन्दिर  से  लोगों  को  इस  आहायय  के  धमकी  भरे  पत्र  जारी  किए  गए  कि
 इतना  पैसा  दे  दो  वरना  मार  डाले  जाओगे  ।

 '
 भी  इन्र  जीत  गुप्त  :  यह  तो  अभी  भी  हो  रहा  है  ।

 झरी  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :  लेकिन  बहुत  छोटे  पेमाने  पर  हाल  ही  में  स्वर्ण  मन्दिर  और

 गुरु  नानक  निवास  के  बीच  के  क्षंत्र  उनके  द्वारा  ले  लिए  जाने  के  कारण  यह  बात  एकदम  समाप्त  हो
 जब  भी  मैं  अमृतसर  जाता  काफी  संख्या  में  लोग  मेरे  पास  आते  हैं  ओर  मुझे  धमकी  भरे  पत्र

 दिखाते  ।  बहुत  से  लोगों  ने  तो  चुपचाप  पैसा  भी  दे  अनुमान  है  कि  हर  रोज  न  केवल
 संख्यकों  से  बल्कि  प्रत्येक  व्यवसाथियों  से  5-6  लाख  रुपए  जमा  किए  जाते  थे  उन्होंने
 लोगों  के  कगड़ोे  निपटाने  का  काम  भी  छुरू  कर  बहुत  से  किराएदारों  से  कहा  गया  कि  वे
 24  या  48  घंटे  में  मकान  खाली  कर  दें  अन्यथा  उन्‍्वे  मार  डाला  बहुत  से  लोगों  ने  मकान
 खाली  कर  दिए  ।  इस  स्थिति  में  अगर  वे  पंजाब  में  समानान्तर  सरकार  बनाते  हैं  तो  आप  कंसे  सहन  कर
 सकते  हैं  ?  बरनाला  सरकार  का  कोई  नियन्त्रण  नहीं  था  ।  हमें  बरनाला  सरकार  से  काफी  आश्ाएं
 साफ  कहूं  तो  मुर्मे  आशा  थी  क्योंकि  मैं  उन  लोगों  में  था  जो  चाहते  थे  कि  चुनी  हुई  सरकार  अपनी

 पझूमिका  निभाएं  ।  अमर  वे  चाहते  तो  क्या  उन  गुमराह  लड़के  को  रोक  नहीं  सकते  थे  ?  क्‍या  वे  उन्हें
 अच्छी  नौकरियां  नहीं  दे  सकते  कया  वे  उन्हें  राजनतिक  क्षंत्र  में  खपा  नहीं  सकते  थे  ।  अगर  वे  यह
 सब  नहीं  कर  सकते  थे  तो  एक  सीधी  सी  बात  यह  कर  सकते  थे  कि  जत्थेदार  अकाल  तख्त  से  कहते  कि
 बह  हुबमनामा  जारी  करे  कि  निर्दोष  व्यक्तियों  की  हत्या  न  की  बरनाला  जी  स्वर्ण  मन्दिर  में
 अपने  लियन्त्रणाधीन  उस  ताकत  को  हुक्सनामा  जारी  करने  के  लिए  कहकर  यह  सीधा  सा  काम
 सकते  थे  ताकि  मिरटोष  लोग  न  मारे  जाए  ।  परन्तु  दुर्भाग्यवश  ऐसा  कुछ  नहीं  किया  गया  ।
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 15  1909  पंजाब  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी  की  बई  उद्घोषणा
 को  अगले  छह  मास  तक  लाग्‌  रखने  का  अनुमोदस  करने  के  करे

 में  सांविधिक  संकल्प

 उसके  बाद  11  मई  1987  ज॑ंसा  कि  सरदार  बूटा  सिंह  ने  स्पष्ट  हमें  मजबूरन
 राष्ट्रपति  शासन  लागू  करना  राष्ट्रपति  के  शासन  के  दौरान  बहुत  सी  बातें  हुई  क्योंकि  जेसाकि

 '  मैंने  कहा  है  स्थिति  में  सुधार  हुआ  है  ।  लोगों  का  अन्यत्र  जाना  रुक  गया  है  ।  यह  बहुत  महत्वपूर्ण
 उस  समय  उन  लड़कों  से  उन  गुमराह  लड़कों  से  मैं  उन्हें  यही  नाम  हर  कोई  डरता  था  यहां
 तक  कि  पत्नी  को  भी  विश्वास  नद्टीं  था  कि  उसका  पति  कार्यालय  से  समय  से  लौट  आएगा  ।  गांवों  में
 लोग  अपने  दरवाजे  5  बजे  बन्द  कर  लेते  थे  और  अगर  कोई  दरवाजा  खट  खटाता  था  तो  वे  सोचते
 थे  कि  आतंकवादी  आ  गए  मैं  शहरों  की  बात  नहीं  कर  रहा  मैं  गांवों  की  बात  कर  रहा  हूं  ।  यह्‌
 केवल  हिन्दुओं  का  सवाल  नहीं  था  ।  मैं  आपको  बता  हूं  कि  यह  हिन्दू  और  सिख  दोनों  का
 लोग  धमकियों  के  बीच  इस  तरह  जी  रहे  अब  राष्ट्रपति  शासन  के  अन्तगंत  सरकार  की  .  सत्ता
 स्थापित  हो  गई  समानान्तर  सरकार  समाप्त  हो  गई  है  ।  अब  लोगों  को  वतंमान  सरकार  यह
 दिश्वास  है  कि  वह  उनकी  नियति  को  सुधारेगों  ।  श्री  राय  और  श्री  रिबेरो  का  चयन  बहुत  उत्तम  रहा
 है  क्योंकि  वे  सेना  में  विश्वास  पंदा  करने  में  सफल  हुए  पंजाब  में  जब  स्थिति  खराब  थी  तो  उसका
 सबसे  अधिक  शिकार  प्रशासन  था  ।  अधिकारी  कार्यवाही  नहीं  करते  वे  भी  भयभीत  थे  ।  उनमें  से

 बहुतों  को  धमकी  भरे  पत्र  मिल  रहे  थे  ।  वे  कार्यवाही  नहीं  कर  रहे  थे  ।  बहुत  से  न्यायाधीश  काम  नहीं
 कर  रहे  थे  ?  आतंकवादियों  के  मामलों  की  सुनवाए  करने  वाले  न्यायाधीशों  को  गोली  से  उड़ा  दिया

 और  अधिकारी  अपनी  मूमिका  निभा  रहे  थे  ।  पंजाब  में  एक  अजोब
 स्थिति  हो  गई  थी  ।  जो  कुछ  हो  रहा  था  अब  वह  धीरे-घीरे  समाप्त  होता  जा  रहा  है  !  अब  प्रशासन

 सहयोग  दे  रहा  वे  पूरी  तरह  काम  कर  रहें  लोगों  से  काफी  संख्या  से  हथियार  मिले  हैं  ओर

 सबसे  अच्छी  बात  गुप्तचर  सेवाओं  के  साथ  हुई  है  ।  पहले  गृप्तचर  सेवाएं  अपनी  मृमिका  नहीं  निभा-रही

 मालूम  नहीं  क्यों  ।  लेकिन  अब  वे  आगे  आ  रही  है  ओर  सूचना  दे  रही  हैं  जिसके  आधार  पर

 बहुत  बड़ी  संहुषा  में  आतंकवादियों  को  पकड़ा  गया  है  और  हथियार  तथा  गोला-बारूद  बरामद  हुआ
 है  ।  राष्ट्रपति  शासन  से  पंजाब  में  यह  फायदा  हुआ

 भारत  सरकार  ने  भी  कुछ  उपाय  किए  जिस  क्षेत्र  के  लिए  भी  पंजाब  सरकार  भाइंज्ी  है
 उसके  लिए  उसे  अधंसंन्य  बल  उपलब्ध  कराया  जाते  पंजाब  में  सुरक्षा  व्यवस्था  को  मी  गंभीरता  से

 लिया  गया  है  ।  पिछले  सत्र  में  मांग  की  गई  थी  ओर  मैं  भी  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  पंजाब  सीमा  से  5

 मील  आगे  तक  सीमा  होनी  चाहिए  ताकि  हथियार  गोला  बारूद  और  पंसा  न  आ  लेकिन  यह
 कठिन  बात  है  क्योंकि  सीमा  क्षत्रों  में  रहने  वाले  लोगों  ने  इसका  विरोध  किया  है  क्‍योंकि  पंजाब  में

 सीमा  से  लगने  वाले  खेत  में  भी  खेती  की  जाती  है  और  वह  जमीन  उपजाऊ  है  ।  इसलिए  लोगों  ने  क्रोध

 किया  अब  बूटासिह  ने  सीमा  पर  कड़ी  व्यवस्था  कर  दी  है  और  अब  स्थिति  में  सुधार  हो  रहा:है।

 प्रतिबन्धित  अधिनियम  के  अन्तगंत  पंजाब  को  प्रतिबन्धित  क्षत्र  घोषित  कर  दिया

 गया  आतंकवादी  गतिविधियां  निवारक  अधिनियम  बनाया  गया  इन  सभी  उपायाँ  से

 स्थिति  को  सुधारने  में  सहायता  मिली  काम  शुरू  हो  गया  है  और  जो  उपाय  किए  गए  उनके

 परिणाम  मिलने  शुरू  हो  गए

 जैसा  कि  मैंने  बताया  बहुत  से  आतंकवादियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  है  और  कुछ  मारे  गए  -

 लेकिन  हम  यह  नहीं  कहते  कि  स्थिति  में  पूरी  तरह  सुधार  हुआ  है  ।  सूधार  के  लिए  अभी  व्‌  जाइश
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 :

 को  अगले  छह  मांस  तक  लागू  रखने  का  अनुमोदन  करने  के  बारे

 में  सांविधिक  संकल्प

 :
 रघुभन्दत  लाल

 मैं  हो  कह  सकता  हूं  कि  स्थिति  बेहतर  है  और  पंजाब  के  लोगों  को  आशा  है  कि  स्थिति  में

 सुधार  हो  रहा  है  इसलिए  एक  दिन  कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  समान्य  हो  जाएगी  ।

 मैं  जानता  हूं  कि सरकार  के  समक्ष  क्या  कठिनाईयां  हैं  ।  हम  चाहते  हैं  कि  स्थि ते  सामान्य  होने

 के  बाद  कुछ  समझौता  होना  चाहिए  और  इस  बारे  में  हमारे  प्रधानमंत्री  ने  स्पष्ट  वक्तव्य  दिया  है  कि

 कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  ५  सुधार  होते  ही  हम  बातचीत  करना  पर  हमारी  कठिनाई  यह
 जैसा  कि  माधव  रेड्डी  जी  ने  स्वयं  कि  हम  बात  करें  तो  किससे  ?  अकाली  दल  में  तीन  रवंये

 पहला  यह  कि  वे  संविधान  के  अन्तगंत  वतंमान  संविधान  के  अन्तगंत  शक्ति  चाहते  हैं  ।

 दूसरे  यह  कि  वे  आनन्दपुर  साहब  संकल्प  को  लागू  करने  की  मांग  करते  हैं  ।  ज॑ंसा  कि  आप  जानते  है  कि

 आनन्दंपुर  साहिब  के  संकल्प  की  बहुत  सी  परिभाषाए  हमें  यह  स्पष्ट  नहीं  है  ।  रामृवालिया  जी

 एक  परिभाषा  देते  हैं  ॥  तो  दूसरे  मित्र  दूसरी  परिभाषा  देते  हैं  |  बहुत  सी  परिभाषाएं  है  ।  वे  स्पष्ट  नहीं
 तीसरे  जो  लोग  स्वतन्त्रता  की  भलक  चाहते  हैं  जोकि  एक  ओर  अस्पष्ट  शब्द

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  स्वतंत्रता  की  लौ  ।

 ]  -

 रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :  वह  तो  मैं  कह  रहा  हँ--अ  जादी  की

 ]
 क्या  बंगाल  के  लोगों  में  स्वतन्त्रता  की  लौ  नहीं  है  ?  कया  केरल  में  लोगों  में  स्वतन्त्रता  की  लो

 भहीं  है  ?  वे  स्वतन्त्रता  की  किस  तरह  की  लो  चाहते  हैं  ?  उन्हें  स्पष्ट  करना  किसी  ने  भी

 अभी  तक  परिभाषित  नहीं  किया  मेरे  कहने  यहू  मतलब  है  कि  अकाली  स्वयं  स्पष्ट  नहीं  है  ।  वे

 बहुसंख्यक  दल  आखिर  बात  तो  उनके  साथ  होगा  ही  ।  जब  वे  स्पष्ट  नहीं  है  कि  वे  क्या  चाहते  हैं  तो

 बूटा  जी  क्‍या  कर  सकते  किससे  और  क्‍या  बात  करें  ?  समस्या  यह  तो  सरकार  के  समक्ष  ये

 कठिनाइयां  आशा  है  तो  रास्ता  निकालेंगे  ।  बूटा  सिंह  जी  बुद्धिमान  व्यक्ति  हैं  व ेनिश्चिय  ही  कुछ
 शास्ता  खोज  निकालेंगे  ।  लेकिन  उससे  पूर्व  स्थिति  सामान्थपखषबद्य  होनी

 आपको  पंजाब  की  स्थिति  की  जानकारी  ये  धर्म  निरपेक्ष  ताकतों  और  कट्टरपंथी
 के  बीच  लड़ाई  है  और  विदेशी  इसका  पूरा  लाभ  उठा  रहे  हमारे  यह  कहने  पर  कि  इसके

 फीछे  विदेशी  जो  भारत  को  कमजोर  करना  चाहते  जो  भारत  को  अस्थिर  करना  चाहते  विपक्ष
 के  हभारे  बहुत  से  साथी  हम  पर  हंसना  शुरू  कर  देते  इस  संत्रंध  में  संसद  में  जब  भी  चर्चा  हुई  है
 बहुत  से  साथियों  ने  अतीत  में  इस  के  बारे  में  संदेह  व्यक्त  किए  मेरे  ख्याल  से  अब  स्थिति  बहुत  स्पष्ट

 है  द्वारा  दिया  गया  वक्‍तव्य  आंखें  खोलने  वाला  उन्हें  किस  तरह  विदेशों  में  प्रशिक्षण
 दिया  किस  तरह  उन्हें  पंसा  मिला  ।  और  किस  तरह  उन्हें  हथियार  मिले  ।

 जब  हम  यह  देखते  हैं  कि  विदेशी  शक्तियां  इससे  लाभ  उठा  रही  हैं  तो  सभी  वर्गों  को  सीमा  पार
 के  खतरे  का  मुकाबला  करने  के  लिए  सहयोग  करना  हम  एक  दूसरे  को  दोषी  ठहराते  हैं  ।
 कांग्रेसी  अकालियों  को  और  अकाली  कांग्रेसियों  को  दोषी  ठहरा  सकते  हैं  ।  इससे  कोई  फर्क  नहीं  पड़ता  ।

 हिन्दू  सिखों  के  विरुद्ध  नहीं  गांवों  में  जाने  के  मौजूदा  कार्यक्रम  के  अन्तग्ंत  मैं  पिछले  पांच  दिनों  से
 अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  के  दौरे  पर  था  और  आज  ही  लौटा  मैं  इस  सम्बन्ध  में  बताना  चाहता  है  कि
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 को  अगले  छह  मास  तक  लाम्‌  रखने  का  अनुमोदन  करने  के  बारे
 में  सांविधिक  संकल्प

 एक  भी  बहुसंख्यक  व्यक्ति  ने  अल्प-संख्यक  को  नहीं  मारा  विदेशी  ताकतों  जिस  प्रकार  फूट
 चाहती  हैं  वह  पैदा  नहीं  हो  रहीं  हैं  ।  हिन्दू  और  सिख  भाइयों  की  तरह  रह  रहे  हैं  |  विदेशी  ताकतों  का

 उद्देश्य  पूरा  नहीं  हुआ  है  ।  हमें  आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  राजनीतिज्ञ  एक  दूसरे  से  सहयोग  करें

 और  हाल  ढूढें  ।

 केबल  यही  एक  तरीका  है  जिससे  हम  पंजाब  में  सामान्य  हालात  ला  सकते

 हम  पंजाबियों  को  इतिहास  ने  एक  कत्त व्य  सौपा  सभी  विदेशी  उत्तर  से  आये  और  पंजाब

 के  लोगों  को  इसका  मार  सहना  हम  अपनी  लाझों  पर  लड़ते  रहे  ।  आप  जानते  हैं--दुश्मन
 दिल्ली  जा  पाया  ।  अब  विदेशी  विदेशी  दुश्मनों  जो  कि  अप्रत्यक्ष  यही  तीसरा  प्रयास

 वह  65  या  7।  की  भांति  सामने  नहीं  आ  रहा  वह  छिपा  हुआ  है  ।  वह  हमारे  ही  कुछ  अपने

 लोगों  को  उन्हें  उन्हें  पंसा  देता  प्रशिक्षण  देता  है  हथियार  देता  है  और  वह  अप्रत्यक्ष

 रूप  से  लड़  रहा  इसलिए  हमें  इस  लड़ाई  को  लड़ना  चाहिए  और  मैं  पंजाब  की  ओर  से  आपको

 आएवस्त  कर  सकता  हुं  कि  प्रत्येक  पंजाबी  इन  शक्तियों  से  लड़ेगा  और  तक  लड़ता  रहेगा  जब  तक

 कि  हम  पंजाब  में  सामान्य  स्थिति  बहाल  न  कर  लें  और  उत्त  शक्तियों  को  खतम  न  कर  लें  जों  कि  इस
 भान्दोलन  के  पीछ  हैं  ।

 इन  छाब्दों  के  साथ  में  श्री  बूटा  सिह  द्वारा  प्रस्तुत  इस  संकल्प  का  समर्थन  करता  हूँ  और  में  अपने
 ध्रमी  भित्रों  स ेइसका  समर्थन  करने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।  एक  पंजाबी  होने  के  नाते  में  आपको  आश्वस्त
 करता  हूं  ।  कि  वहाँ  की  स्थिति  में  सुधार  हुआ  और  लोग  संतुष्ट  हैं  तथा  वतंमान  व्यवस्था  में  खुश

 यदि  छह  माह  का  अवसर  और  दिया  जाये  तो  मुर्के  विश्वास  है  कि  वहां  काफी  सुधार  आयेगा
 और  आप  सब  को  इससे  सनन्‍्तोष  अतः  में  आपसे  अनुरोध  करता  हूं  कि  इस  संकल्प  को
 पारित

 श्री  बसुदेव  आचाय  :  गृह  मंत्री  श्री  बूटा  सिंह  द्वारा  दिये  गये  वक्तव्य  से  पता

 चलता  है  कि  सरकार  पंजाब  में  समस्या  को  नहीं  समझ  पायी  है  तथा  यह  अभी  तक  इस  समस्या  को

 नहीं  समर  पायी  है  तथा  यह  अभी  तक  इस  समस्या  को  कानून  और  व्यवस्था  की  समस्या  समझ  रही
 पंजाब  समस्या  एक  राजनीतिक  समस्या  है  और  इस  समस्या  का  समाधान  भी  राजनीतिक  ही  होना

 मुझे  यह  कहते  हुए  खेद  है  कि  उस  संयुक्त  अभियान  को  जारी  रखने  की  आवश्यकता  के  लिए

 एक  भी  छाब्द  या  वाक्य  नहीं  कहा  गया  है  जोकि  जनवरी  माह  में  विपक्ष  के  सभी  नेताओं  द्वारा  आरंभ

 किया  गया  था  ।  हमने  यह  प्रस्ताव  तब  किया  था  जब  प्रघानमंत्री  हमें  16  जनवरी  को  मिले  फिर

 कार्यक्रम  बनाया  गया  था  और  तद्नुसार  चंडीगढ़  में  एक  सभा  के  साथ  कायंक्रम  शुरू  किया  गया  था  ।

 तत्परचात्‌  छभी  राजनतिक  पार्टियों  के  राष्ट्रीय  नेताओं  द्वारा  तीन  या  चार  संयुक्त  सभाओं  को

 सम्बोधित  किया  गया  परन्तु  अचानक  इसे  केन्द्र  सरकार  की  अलोकतान्त्रिक  कार्यवाही  के  कारण

 बन्द  कर  दियाः  गया  ।  ऐसा  समय  राष्ट्रपति  शासन  लागू  करने  के लिए  चुना  गया  जब  मुखरूुण  मन्त्री

 श्री  सुरजीत  सिंह  बरनाला  अकाल  तख्त  के  आदेशों  का  उल्लंघन  कर  रहे  राज्य  के  मामलों  में

 धामिक  प्रमुखों  के  हस्तक्ष प  का  विरोध  कर  रहे  थे  ।  यही  हम  काफी  समय  से  मांग  कर  रहे  थे  कि  धर्म

 राजनीति  से  अलग  किया  जाना  चाहिए  और  धमं  का  स्थान  केवल  गिरजाघरों  में

 ही  घामिक-प्रमुख  राज्य  मा  मलों  में  दस्तक्षे  प.क्यों  करें  ?
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 को  अगले  छह  मास  तक  लाग्‌  रखने  का  अनुमोदन-.करने  के  बारे
 में  सांविधिक  संकल्प

 बसुदेव  आचायय॑  ]
 माननीय  मन्त्री  के  साथ-साथ  श्री  भाटिया  ने  दावा  किया  है  कि  स्थिति  सुधरी  है  ।  मैं  तो  कहूंगा

 कि  यह  आत्म  संतोष  की  बात  और  यह  आत्म-संतोष  खतरनाक  इसी  वजह  से  आप  अभी  तक
 समभ  रहे  हैं  कि  पंजाब  की  समस्व्रा  रिबेरियो  और  सिदार्थ  शंक  पुलिस  प्रमुख  और  राज्यपाल  द्वारा

 सुलभाई  जा  सकती  हैन  कि  उस  राजनंतिक  कार्यवाही  या  राजनैतिक  अभियान  द्वारा  जिससे  इन
 उग्रवादियों  को  अलग-थलग  किया  जा  सके  ।  वह  कहते  है  कि  अब  ग्रामीण  आगे  आ  रहे  जब  ग्रामीण
 अ!गे  आ  रहे  हैं  तो  क्यो  न  हम  इस  अवसर  का  लःभ  उठायें  ?  क्‍यों  नहीं  सभी  राजनीतिक  जो
 कि  हमारे  देश  की  एकता  और  अखण्डता  के  लिए  लड़॒  रही  एक  संयुक्त  अभियान  में  कह
 सकता  हूँ  कि  मेरी  भारतीय  साम्यवादी  पार्टी  भारतीय  साम्यवादी  पार्टी  और  स्वयं

 मेंने  चंडीगढ़  में  एक  पद  यात्रा  का  शुभारम्भ  किया  मेने  वहां  लोगों  को  इसमें  समर्थन  देते  देखा  ।

 एक  हजार  से  ज्यादा  लोगों  ने  चण्डीगढ़  से  अमृतसर  की  पदय।त्रा  आरम्भ  की  ।  इसलिए  हमें  इस  स्थिति
 का  फायदा  उठाना  ऐसा  प्रस्ताव  बहुत  पहले  किया  गया  था  ।  गृह  मंत्री  द्वारा  दिए  गए  वक्तव्य
 में  मुझे  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  मिलता  हैं  जिसमें  राजनंतिक  पार्टियों  द्वारा  लोगों  को
 वादियों  को  अलग-धलग  करने  के  लिए  संयुक्त  अभियान  छेड़ने  की  बात  जब  स्थिति  सुधरी  जब

 ग्रामीण  लोग  जैसा  कि  माननीय  मंत्री  ने  स्वयं  कहा  है  आगे  आ  रहे  हैं  तो  हमें  इस  स्थिति  का  फायदा
 उठाना  चाहिए  ।  सरकार  यह  दाबा  कर  सकती  है  कि  सुधार  हुआ  है  लेकिन  स्थिति  अवश्य  बदली

 अब  इन  उग्रवादी  ताकतों  ने  जबरदस्ती  पंजाब  के  सभी  ऐतिहासिक  गुरुद्वारों  पर  कब्जा  कर  लिया  है  ।

 आंकड़ों  से  यह  भी  पता  चलता  है  कि  पिछले  छह  महीनों  में  पंजाब  में  निर्दोष  लोगों  की  ह॒त्याओं  में

 बढ़ोत्तरी  हुई  फिर  इस  राष्ट्रपति  शासन  की  क्‍या  आवश्यकता  है  ?  किस  बात  के  इन
 और  आतंकवादियों  ने  लोकतान्त्रिक  रूप  थे  निर्वाचित  शिरोमणि  गुरुद्वारा  प्रबन्धक  समिति

 सहित  जोकि  गुरुद्वारों  की  प्रवन्धक  व्यवस्था  सम्बन्धी  मामलों  को  देखती  है  समी  अकाली  संगठनों  को
 असंगत  घोषित  किया  है  पंथ  समिति  ने  सिखों  के  मामलों  को  निपटाने  सम्बन्धी  सभी  अधिकार  हथिया
 लिए  हैं  तथा  उनका  उदहंश्य  खालिस्तान  को  प्राप्त  करना  यह  पजाब  के  हालात  में  एक  नयी  बात  है

 “  और  हमें  इसको  समभना

 जब  बजट  सत्र  के  अन्तिम  दिन  राष्ट्रपति  शासन  लागू  किया  गया  था  तो  हम  सबने  इसका
 विरोध  किया  लेकित  हमने  इसका  किस  आधार  पर  विरोध  किया  था  ?  हमने  इसका  विरोध  इस
 आधार  पर  किया  था  कि  राष्ट्रपति  शासन  हरियाणा  में  चुनावों  के  अवसर  पर  लगाया  गया  और

 सरकार  की  वह  कार्यवाही  राष्ट्रपति  एकता  भौर  राष्ट्रीय  अखण्डता  की  दृष्टि  से  ओतप्रोत  नहीं  थी

 अपितु  हरियाना  के  मतद  ताओं  को  फुसलाने  के  नजदिये  से  की  गयी  थी  ।  परन्तु  आप  इसमें  पूरी  तरह
 से  बुरी  तरह  असफल  रहे  बल्कि  सरकार  की  इस  अलोकतांत्रिक  का्यंवाही  ने  प  जाब  में  आतंकवादी
 कौर  उम्रवादी  तत्वों  को  सहायता  दी  बढ़ावा  दिया  है  |  क्‍यों  ?  दो  महीने  पद्चिलि  आपने  बसाला  की

 ह्रहु्र  बढ़ाई  की  यहां  तक  कि  अप्रैल  के  मध्य  में  प्रधान  मन्‍्त्री  ने  बरनाला  की  रणजीक्  सिंह  से  तुलना
 की  श्री  नरसिंह  राव  ने  भी  एक  सभा  में  कहा  था  कि  केन्द्र  सरकाइ  श्र्रमाला  के  पीछे
 एक  दीवार  की  तरह  खड़ी

 भारत  सरकार  बरनाला  के  पीछे  दीवार  की  तरह  खड़ी  हुई  है  ।
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 को  अगले  छहू  मास  तक  लायू  रखने  का  अनुमोदन  क रमे-के-कारे
 मैं  सांविधिक  संकल्प

 :  ब्रो०  बष  वच्डबे  :  कह  दोवार  उन  पर  ही  ढह  हि

 एक  साननीय  सदस्य  :  लेकिन  एक  महीने  के  अन्दर  ही  वह  दीवार  ढह

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  एक  महीने  में  नहीं  बल्कि  15  दिनों  में  हो  ढह  गई  ।

 थो  असल  बस  :  दीवार  केबल  उन  पर  ही  ढही

 भी  बसुदेव  आचायं  :  फिर  लोकतांत्रिक  रूप  से  निर्वाचित  एक  सरकार  को  हटा  कर  और
 विधान  सभा  को  स्थगन  कर  राष्ट्रपति  शासन  लागू  करने  को  ज्रावश्यकता  थी  ।

 259  स०  प०
 शरद  दिधे  पीठासोन  हुए  ।  )

 .  इसलिए  हम  सरकार  से  मांग  कर  रहे  हैं  कि  गृह  मत्री  उत्तर  देते  हुए  इस
 बात  को  स्पष्ट  करें  कि  ऐसी  क्‍या  अत्यावश्यकता  थी  और  इप्ते  लिए  ऐसा  समय  क्‍यों  चुना  गया  जबकि
 सरजीत  सिह  बरनाला  अकाल  तरुत  के  आदेश  का  उल्लंघन  कर  रहे  थ  जबकि  वह  उग्रव।दिया  के  विरुद्ध
 लड़  रहे  यदि  उनके  मंत्रिमण्डल  के  सदस्यों  की  कोई  गलती  थी  तो  भी  यह  बात  नही  बताई  गई
 और  उनकी  सरकार  को  हंट़ा  दिया  ग्रया  ।

 3.00  भ०  १०

 जब  वह  लड्  रहे  थे  तो  उन्हें  उग्रवादियों  से लड़ने  के  लिए  सहायता  दिए  बगैर  आपने  उन्हें  हःा
 दिया  |  इस  कार्यवाही  से  पंजाब  में  उम्रवादियों  और  आतंकवादियों  को  सहायता  मिली  ।

 इस  सभा  में  हमने  बार-बार  यह  मांग  की  है  कि  पंजाब  जो  कि  एक  समयबद्ध
 समझौता  क्रियान्वित  किया  चण्डीगढ़  26-1-1986  को  हस्तांतरित  फिया  जाना  चाहिए  था
 इस  तारीखें  को  इस  विवाद  का  समाघान  हो  जाना  चाहिए  हरियाणा  को  उसका  क्षेत्र  मिल  जाना
 चाहिए  जसे  कि  किसी  आयोग  ने  सिफारिश  की  यह  45000  एकड़  था  या  78000  एकड़  ।
 पंजाब  समभौते  को  क्रियान्वित  क्‍यों  नहीं  किया  जा  रहा  है  जबकि  सबने  इसका  स्वागत  किया  है  ?  यह्‌
 एक  बिलम्बित  कार्यवाही  लेकिन  हमारी  पार्टी

 ने  सुझाव  दिया
 था  और  जब  प्रधानमंत्री  हमें  मिले

 थे  तो  हमने  सुझाव  दिया  था  कि  केवल  यही  एकमात्र  रास्ता  है  जिससे  पंजाब  समभौते  का  हल  किया
 जा  सकता  पंजाब  समस्या  एक  राजनीतिक  समस्या  है  और  इसका  हल  भी  एक  राजनीतिक  हल
 परन्तु  फिर  पंजाब  समभौते  को  क्रियान्वित  क्‍यों  नहीं  किया  गया  ?  चण्डीगढ़  का  हस्तांतरण  क्‍यों  नहीं
 किया  गया  ?  अब  पंजाब  में  राष्ट्रपति  शासन  आप  निर्णय  ले  सकते  चाहे  45000  एकड़  भमि
 हो  या  78000  एकड़  यदि  हरियाणा  को  यह  क्षेत्र  मिलना  है  तो  यह  भी  फैसला  कर  सकते  हैं  ।
 आप  तीन  राज्यों  के  बीच  के  इस  जल  विवाद  को  क्यों  नहीं  हल  कर  रहे  हैं  ?

 झी  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :  वह  स्वयं  कहते  हैं  कि  एक  नई  बात  घटी  है  और  वह  यह  है  कि
 वे  खालिस्तान  की  मांग  कर  रहे  हैं  ।  क्या  यह  सब  बातें  अब  संगत  हैं  ?

 ।  बश् देव  आचार्य  :  क्‍यों

 भ्री  रधघुनन्दन  लाल  भादियां  :  अबं  आपको  ताजा  स्थिति  का  सामता  करना  पड़  रहा
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 फी  अबले  छह  मास  तक  लागू  रखे  का  अनुमोदत  करने  के  बारे  .

 क॑  सांविधिक  संकल्प

 न  श्री  बसुदेव  आचाय  :  यह  हाल  में  की  गई  मांग  नहीं  है  ।

 प्‌
 प्रो०्  मधु  दन्‍्डवते  :  ये  गांव  या  तो  खालिस्तान  को  जा  सकते  थेन्‍्य  केवच्न  हरियाणा

 ।
 f  श्री  बसुदेव  झ्राचायं  :  पंजाब  समभौते  को  क्रियान्वित  न  करने  इस  कायंवाही  ने  इन
 सत्ंकवादियों  को उन  नरम  उन्थियों  के  विरुद्ध  अभियान  चलाने  में  प्रोत्साहित  कियां  जो  पंजाब  में  शांति

 भहते  हैं  और  जो  उन  शक्तियों  के  विरुद्ध  लड़  रहे  थे  तथा  जो  हमारे  देश  की  एकत्ता  ओर  अखंडता

 गहते  हैं  ।
 ।  सरकार  इस  बात  के  लिए  शावाशी  का  दावा  कर  सकती  है  कि  उन्होंने  22  1987  को

 बिर्ण  मंदिर  परिसर  में  सरबत  खालसा  करने  की  अनुमति  नहीं  परन्तु  इस  पंथ  समिति  को
 पेषणा  करने  का  दु:सहास  था  कि  वह  सरबत  खालसा  कहीं  और  स्थान  में  करेगी  और  अपना  संकल्प
 स्व  को

 इस  संकल्प  की  क्या  मुख्य  बातें  हैं  ?  इसमें  अकाल  तख्त  के  कार्यकारी  जत्थेदार  दर्शनसिह  रागी

 जे  हटाने  की  और  गुरूचरण  सिह  मोनोचहल  जो  कि  एक  घोषित  अपराधी  की  नियुक्ति  की  बात

 !।

 शो  रधनन्दन  लाल  भाटिया  :  यह  ग्यारह  पृष्ठों  का  संकल्प

 श्री  बसदेव  भ्राचायं  :  इसमें  तीत  कार्यकारी  मुख्य  ग्रन्थियों  की  नियुक्ति  की  भी  बात.है  ब्ोड़ि
 चके  स्थान  पर  होंगे  जिन्हें  सरकार  ने  गिरफ्तार  किया  इसमें  आगे  जी०  एस०  प्रकाश्सिह
 गदल  और  काबूलसिंह  जो  कि  बरनाला  गुट  के  शिरोमणि  गुरुद्वाराः  प्रबन्धक  समिति  के  भूतपूर्व
 ध्यक्ष  थे  को  तनखेंया  घोषित  करने  की  बात  कही  गई  ये  सब  सरकार  के  साथ  गुप्त  रूप  से  सहयोग
 फर  रहे  थे  ।  े

 प्रदन  यह  नहीं  है  कि सरबत  खालसा  हुआ  या  नहीं  अपितु  यह  है  कि  उग्रवाद  और  कट्टरतावांद
 कस  हद  तक  जा  सकता  है  ।  यह  पूरी  तरह  से  स्पष्ट  है  कि  उग्रवादी  विदेशी  शक्तियों  के  इशारे  पर  कार्य

 ़र  रहें  इसी  वजह  से  हम  भी  मांग  कर  है  हैं  कि  सरकार  को  पंजाब  में  विदेशी  हस्तक्ष  प  पर  एक

 वित  पत्र  जारी  करना
 ये  उग्रवादी  विदेशी  शक्तियों  के  इशारे  पर  कार्य  कर  रहे  हैं  क्योंकि  उन्हें  पाकिस्तान  में

 क्षत  किया  गया  उन्हें  हथियार  और  गोला  बारूद  उपलब्ध  कराया  जा  रहा  उनके  मन  में  घामिक

 प्यानों  के  लिए  कोई  आदर  भाव  नहीं  उनके  मन  में  स्वयं  अपनी  घारमिक  संस्थाओं  जेसे

 शिरोमणि  गुरुद्वारा  प्रवन्धक  समिति  के  लिए  भी  आदर  नहीं  है  जो  कि  अकाली  आन्दोलन  के  दौरान

 असंख्य  कुर्बानियों  के फलस्वरूप  बजूद  में  आई  उनके  मन  में  स्वयं  अपनी  संस्था  के  लिए  आदर  भाव

 नहीं  है  ।  उन  पांच  व्यक्तियों  ने  जिनके  हाथ  निर्दोष  लोगों  के  खून  से  रंगे  हैं  सभी  ग्रन्थियों  ओर  मुख्य
 प्रन्थियों  को  हटाने  या  नियुक्त  करने  के  अधिकार  की  बात  की  ये  अचानक  पैदा  हुए  हालात  नहीं  हैं  ।

 भिन्‍्डरानवाले  के  मार्ग  का  भी  उपयोग  किया  गया  ।  1975  में  उसकी  कांग्रेस  पार्टी

 द्वारा  कराई  गई  थी  ।

 आप  अभी  तक  उसी  लकीर  पर  चल  रहे  संकुचित  राजनीतिक  खेल  रहे  1979  में
 आपने  भारत  के  लोगों  से  भिडरावाले  का  परिचय  कराया  उन्हें  कौन  जानता  था  ?  यह  परंपरा  उस
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 को  अगले  छह  मास  तक  लागू  रखने  का  अनुमोदन  करने  के  बारे
 में  सांविधिक  संकल्प

 वक्‍त  प्रयोग  की  गई  थी  और  अकाली  मोर्चा  के  दौरान  भी  उपयोग  में  लाई  गई  ताकि  केन्द्र  सरकार
 पर  अकाली  मांग  मान  लेने  के  लिए  दब्राव  डाला  जा  सके  ।  न  केवल  आपने  बल्कि  अन्य  लोगों  ने  भी
 भिडरा  वाले  की  परंपरा  का  अनुसरण  किया  ।  बाद  आपरेशन  बल्यू  स्टार  में  उग्रवादियों  ने अकाली
 पार्टी  में  ही  लड़ाई  की  *र  ऐतिहासिक  ग्रुद्वारे  को  एक  अभ्यारण  के  रूप  में  और  लड़ाई  संचालन  एक
 ठिकाने  के  रूप  में  इस्तेमाल  उन्हें  स्वर्ण  मंदिर  से बाहर  निकालने  के  पश्चात  क्या  यह  जी०  एस०
 तोहड़ा  ही  नहीं  थे  1986  में  सरबत  खालसा  की  अनुमति  दी  और  अकाल  तख्त  की
 कार  सेवा  उन्हें  सौंप  दी  ?  क्या  यह  वही  तोहड़ा  और  उनके  साथी  नहीं  थे  जिन्होंने  [986  में
 एक  अन्य  सरबत  खःलगा  करने  की  अनुमति  दी  थी  जब  खालिस्तान  की  मांग  उठाई  गई  थी  ?  क्‍या  यह्‌
 वही  तोहड़ा  और  प्रकाशर्सिह  बादल  नहीं  थे  जिन्होंने  श्री  सुरजीतर्सचिह  बरनाला  को  तनखेया  घोषित
 करने  का  प्रइन  उठाया  था  क्योंकि  उन्होंने  अकाल  तख्त  के  सामने  राज्य  के  मामलों  में  भुकने  तथा
 भारतीय  संविधान  के  विरुद्ध  कार्य  करने  से  इनकार  कर  दिया  था  ?  क्‍या  यह  वही  ब।दल  और  तोहड़ा
 नहीं  थे  जिन्होंने  अकाल  तख्त  की  परंपरा  की  अवहेलना  की  जोकि  सभी  स्तरों  निर्वाचित  निकायों
 के  साथ  एक  राजनेतिक  पार्टी  के  रूप  में  60  वर्षों  से  अधिक  समय  से  कार्य  कर  रही  है  तथा  जिन्होंने
 अकाल  तख्त  के  जत्थेदार  को  अकाली  संगठन  को  विघटित  करने  का  और  घाभिक  प्राधिकार  की  मोहर
 का  उपयोग  करके  नई  नियुक्ति  का  अधिकार  स्थिति  की  चिडम्बना  यह  है  कि  तोहड़ा  और
 बादल  उन्हें  बहिष्कृत  क्रिया  गया

 श्री  अब्दुल  गफूर  :  सभी  राजनंतिक  दलों  द्वारा  सभा  का  बहिष्कार  किया  गया

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  पंजाब  की  स्थिति  से  किसी  राजनेतिक  दल  को  कोई  लाभ  नहीं
 हुआ  अब  हमें  यह  समझना  चाहिए  कि  पंजाब  की  समस्या  का  समाधान  एक  राजनेतिक  समाधान

 हमारा  दल  इसके  समाधान  के  लिए  संघर्ष  कर  रहा  है  और  हम  पंजाब  में  जत्थे  और  मोच्चें  संगठित
 कर  रहे  अब  इस  राजनेतिक  आन्दोलन  को  फिर  से  चालू  करने  का  समय  आ  गया  आपने
 यह  दावा  किया  है  कि  पंजाब  में  स्थिति  में  सुधार  हुआ  अब  पंजाब  से  गए  लोग  अपने-अपने  स्थानों
 पर  वापस  लौट  रहे  अब  लोगों  में  विश्वास  लौट  आया  है  ।  जब  वहां  स्थिति  में  सुधार  हो  चुका
 है  तो  आप  वहां  लोकप्रिय  सरकार  बहाल  क्‍यों  नहीं  करते  ?  वहां  लोकप्रिय  सरकार  होगी  तो  बहू
 उग्रवाद  और  आतंकवाद  से  लड़  सकेगी  ।  यदि  वहां  स्थिति  में  सुधार  हुआ  है  तो  आपको  वहां  लोकप्रिय
 सरकार  बहाल  करने  के  बारे  में  सोचना  वहां  की  विधानसभा  को  निलम्बित  रखा  गया
 आपको  राष्ट्रपति  शासन  की  अवधि  बढ़ाने  के  लिए  कहने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :  आप  किस  सरकार  की  सिफारिश  कर  रहे  हैं  बादल  सरकार
 की  अथवा  बरनाला  सरकार  की  ?

 ]
 क्री  झमिन्दर  सिह  :  यह  जो  लिखा  हुआ  पढ़ा  है  तो  मुख्यमंत्री  का  नाम  भी  पढ़

 श्री  बसुदेव  आचार  :  बरनाला  सरकार  की  ।  वे  अब  भी  बहुमत  में  जो  भी  व्यक्ति  बहुमत
 में  हो  उसे  सरकार  बनानी  विधानसभा  को  निलम्बित  रखा  गया  आप  वहां  सरकार  की
 स्थापना  क्‍यों  नहीं  करते  ?  आप  वहां  एक  लोकप्रिय  सरकार  क्यों  नहीं  बहाल  कर  सकते  ?

 181



 पंजाब  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी  की  गई  उदधोषणा  6  1987
 को  अगले  छह  मास  तक  लाग्‌  रखने  का  अनुमोदन  करने  के  बारे

 में  सांविधिक  संकल्प

 बसुदेव
 एक  लोकप्रिय  सरकार  बनाकर  आप  आतंकवादी  शक्तियों  से  लड़  सकते  राष्ट्रपति  शासन

 लागू  होने  से  पहले  वे  वहां  लड़  रहे  थे  ।  पंजाब  समस्या  केवल  पंजाब  की  ही  समस्या  नहीं  यह
 एक  राष्ट्रीय  समस्या  आपको  इस  बारे  में  गम्भीरता  से  सोचना  चाहिए  और  मैं  वहां  राष्ट्रपति
 शासन  की  अवधि  छह  माह  के  लिए  बढ़ाने  का  विरोध  करता  मैं  एक  दिन  के  लिए  भी  अवधि  बढ़ाने
 का  विरोध  करता  मैं  यह  मांग  करता  हूं  कि  पंजाब  में  एक  लोकप्रिय  सरकार  बहाल  की  जानी

 चाहिए  और  ऐश  करके  आप  वहां  आतंकवाद  और  उम्रवाद  से  लड़  सकते  हम;रे  देश  की  एकता
 और  अखंडता  के  लिए  संघर्ष  करने  वाले  सभी  राजनंतिक  दलों  के  सहयोग  से  आप  एक  राजनंतिक
 आन्दोलन  आरम्भ  कर  सपते  इन  शब्दों  के साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 श्री  ग्रार०  एस०  स्परो  :  सभापति  महोदय  मैं  सुझाव  देता  हूं  कि  हमें  काम्म  की

 बात  करनी  चाहिए  इससे  हमें  ठीक  रास्ता  अपनाने  में  सहायता  मिलेगी  ।  मैं  हाल  ही  में  पंजाब  के  विभिन्‍न

 शहरों  और  कस्बों  में  गया  मैं  कल  रात  ही  वहां  से  वापस  आया  हूं  और  मैंने  व्यावहारिक
 तौर  पर  इस  बात  का  मूल्यांकन  किया  है  कि  हमारी  स्थिति  कंसी  और  मुझ  बड़ी  प्रसन्नता  हुई  है
 कि  माननीय  गृह  मंत्री  ने  इस  प्रस्ताव  को  प्रस्तुत  किया  इसका  एक  कारण  हम  ऐसी  अनुकूल
 स्थिति  में  आ  रहे  हैं  कि यदि  हम  इसी  ढंग  से  स्थिति  को  संभालते  रहें  जिस  ढंग  से  सब  के  लाभ  के  लिए

 हम  अब  संभाल  रहे  हैं  तो  हमें  यह  आशं  है  कि  देश  के  और  प्रत्येक  व्यक्ति  के  लाभ  के  लिए  यह
 सिलसिला  कुछ  ही  समय  और  जारी  रखना

 ध्यान  रखिए  यह  मेरी  एक  विनम्र  राय  है  जो  तथ्यहीन  नहीं  अपितु  ठोस  है  ।  महोदय  आप  गांव
 में  जाइए  वहां  आपको  सभी  लोग  पहले  से  बेहतर  स्थिति  में  रह
 रहे  हैं  और  अधिक  स्वतंत्रता  से  आ  सकते  घूम  फिर  सकते  हैं  और  अपनी  छुट्टियों  भी  एक  साथ

 मिलकर  आनन्द  उठाते  एक  बार  ऐसी  स्थिति  में  आ  जाने  पर  कि  आपको  वहां  अब  केवल
 आतंकवादियों  द्वारा  यदाकदा  की  छुटपुट  मारामारी  का  ही  सामना  करना  क्या  आप  इसे  समाप्त

 करना  चाहते  हैं  अथवा  पहले  जंसी  स्थिति  में  पहुंचना  चाहते  माननीय  सदन  से  मेरा  यह  प्रश्न
 यदि  नहीं  तो  स्थिति  को  देखते  हुए  हमें  राष्ट्रपति  शासन  की  अवधि  बढ़ाने  का  यह  सिलसिला  जारी

 रखना  होगा  जो  कुछ  हुआ  हैं  उसे  बार-बार  दोहराने  में  कोई  लाभ  नहीं  कई  लोगों  द्वारा  कई
 गलतियां  की  गई  होंगी  हो  सकता  है  ये  विरोधी  पक्ष  के  सदस्यों  द्वारा  की  गई  हो  सकता  हैं  पंजाब
 के  कुछ  स्थानीय  राजनेतिक  संगठनों  द्वारा  की  गई  हों  अथवा  अन्य  किसी  बाध्य  व्यक्ति  द्वारा  की  गई  हों
 और  न  जाने  किस-किस  के  द्वारा  की  गई  हों  ।  मामले  को  दोबारा  भड़काने  और  उलभाने  से  कोई  लाभ
 नहीं  हैं  ।

 -  अब  आतंकवाद  के  बारे  में  ।  मुझे  इसका  बहुत  दुःख  है  ।  वे  जो  कुछ  कार्य  करते  आ  रहें  हैं  उनके
 प्रत्येक  मामले  का  धर्म  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  |  मेरे  गुरुओं  ने  इस  प्रकार  का  जीवन  जीने  की  शिक्षा

 नहीं  दी  है  ।  मेरे  दसवें  गुरू  कला  सम्पूर्णਂ  गुरू  गोविन्द  सिंह  जी  ने  संघं  करने  अथवा  लड़ने  का
 जो  उपदेश  दिया  वह  एक  भिन्‍न  स्थिति  के  लिए

 महोदय  जब  राजनीति  का  प्रश्न  था  तो  उन्होंने  मुस्लिम  शासकों  से  और  अनन्‍्यों  से  संघर्ष
 किया  ।  और  कभी-कभी  उन्हें  सुदृढ़  स्थिति  वाले  शासक  के  विरुद्ध  संघर्ष  करना  इस  प्रकार  यह
 एक  अलग  बात  परन्तु  हर  बात  को  धर्म  से  जोड़ना  और  वह  भी  भूठे  तौर  पर  एक  आतंकवादी
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 को  अगले  छह  मास  तक  लागू  रखने  का  अनुमोदन  करने  के  बारे
 में  सांविधिक  संकल्प

 जीवन  शैली  से  जोड़ना  मैं  समझता  हूं  कि  बिल्कुल  अनुचित  इसकी  अनुमति  नहीं  दी  जा सकती  और
 मैं  इस  बारे  में  एक  दो  बात  कहना  चाहुंगा  ।

 अब  जहां  तक  पंजाब  समभोते  का  सम्बन्ध  प्रत्येक  व्यक्ति  इसके  बारे  में  जानता  मैं  यह
 नहीं  कहूंगा  कि  इसका  आपका  कहने  का  अथे  यह  है  कि  इसे  आज  तक  पूरा  नहीं  किया  गया

 हरियाणा  या  किसी  अन्य  चुनाव  से  कोई  सम्बन्ध  वह  प्रश्न  ही  नहीं  यह  विभिन्‍न  दलों
 ओर  समाज  के  विभिन्‍न  वर्गों  के  बीच  एक  प्रश्न  था--और  अब  आप  इस  बात  का  अध्ययन  कर  सकते  हैं
 कि  यह  समभझोता  सफल  क्‍यों  नहीं  हुआ  ।  इसका  अभिप्राय  यह  नहीं  है  कि  हम  आगे  कार्यवाही  नहीं  कर

 रहे  हैं  ।  हम  इस  बारे  में  निश्चय  ही  आगे  कार्यवाही  हमें  यह  प्रयास  करना  चाहिए  कि  पजाबी
 लोगों  को  इससे  सन्‍्तोष  हो  जैसा  कि  हम  भारत  के  अन्य  राज्य  के  अन्य  लोगों  के  बारे  में  भी  चाहते  हैं  ।

 इस  सम्बन्ध  में  यह  जरूरी  है  कि  यह  एक  राष्ट्र  तथा  धर्ं-निरपेक्षता  के  सिद्धान्त  के  आधार  पर  होना
 इसको  न  मानने  वालों  को  अलगाववादी  ही  कहा  इस  बारे  में  कोई  सन्देह  नही  है  ।

 जिस  व्यक्ति  की  भी  ऐसी  इच्छा  है  मैं  उसे  सलाह  देना  चाहुंगा--मैं  व्यक्तिगत  रूप  से  यह  अनुभव  करता

 हूं  कि  भारत  में  ऐसे  व्यक्ति  बहुत  कम  होंगे--फिर  भी  अगर  किसी  की  ऐसी  इच्छा  है  तो  मैं  उसे  यह्‌

 सलाह  देना  चाहुंगा  कि  वह  स्वयं  को  समभाये  कि  वह  एक  महान  राष्ट्र  स ेअलग  होकर  अपना  गुजारा
 कैसे  करेगा  ।  यह  संभव  नहीं  हैं  ।  आप  विश्व  के  4  प्रमुख  राष्ट्रों  में  से एक  गुट  निरपेक्ष  आन्दोलन

 के  103  देश  आपका  अनुसरण  करने  के  लिए  तंयार  हमारे  माननीय  प्रधानमंत्री  और  हमारी
 सरकार  इस  मुह  को  भली  प्रकार  आगे  वढ़ा  रही

 काफी  ह॒द  तक  इससे  भारत  को  लाभ  हुआ  यह  एक  दुर्भाग्यपूर्ण  बात  है  कि  सीमा  पार  के

 कुछ  लोग  किसी  अन्य  दबाव  के  कारण  हमें  अलग  विघटित  करने  का  प्रयास  कर  रहे  इस  बारे  में

 कोई  सन्देह  नहीं  क्योंकि  यदि  आप  आतंकवादियों  को  मिलने  वाले  हथियारों  और  उनके  स्रोतों  का
 अध्ययन  करें  तो  यह  बात  स्पष्ट  हो  जाती  ज॑सा  कि  मेरे  मिन्र  ने  स्पष्ट  तौर  पर  कहा  है  कि  हमें
 अस्थिर  करने  के  लिए  प्रतिदिन  5  लाख  रुपये  की  कीमत  का  माल  भारत  में  मेंजा  जाता  हमें
 इसके  विरुद्ध  संघर्ष  करना

 जहां  तक  पंजाब  समस्या  का  कोई  राजनेतिक  हल  निकालने  का  सम्बन्ध  राजनंतिक  हल  क्‍यों

 नहीं  निकाला  जाना  चाहिए  ?  हां  ऐसा  होना  इस  बारे  में  कोई  व्यक्ति  असहमत  नहीं
 परन्तु  आज  की  परिस्थितियों  में  बड़ा  प्रश्न  यह  है  कि  इस  बारे  में  बातचीत  किसके  साथ  की  जाए  ।
 आपको  कुछ  दिन  और  इन्तजार  करनी  हो  सकता  है  कि  इस  बीच  अकाली  दल  तथा  कांग्रेस
 पार्टी  आपस  में  मिलकर  कोई  उचित  हल  निकाल  लें  या  फिर  अकाली  दल  ही  आपस  में  कोई  समभौता
 कर  लें  ।  उग्रवादियों  को  पीछे  धकेला  जा  रहा  है  और  हो  सकता  है  अन्य  लोग  एक  दूसरे  के  निकट  आ
 जाए  ।  हम  सुरक्षित  तौर  पर  बुद्धि  मतापुवंक  किसी  क।रगर  निष्कर्ष  पर  पहुंच  सकते  इस  बारे  में
 कोई  कठिनाई  नहीं  होगी  क्योंकि  हमें  सम्पूर्ण  भारत  का  निर्माण  करना  है  ।

 जहां  तक  सिखों  का  सम्बन्ध  है  मेरे  गुरुओं  का  सम्बन्ध  है  हम  सम्पूर्ण  भारत  से  सम्बन्ध  रखते  हैं  ,
 केवल  पंजाब  से  ही  नहीं  ।  हर  जगह  यही  बात  मेरे  |0वां  गुरु  पटना  साहिद  में  पंदा  हुए  ये  ओर

 वहां  पर  काफो  समय  तक  रहे  हमारे  पुराने  गुरुद्वारे  कर्नाटक  और  उससे  आगे  तक  बिहार  में  -
 श्री  हमारा  एक  गृषद्वारा  द्वारका  हेमकु ठ  में  भी  हमारा  एक-एक  गुरुद्वारा  ऐसा  '

 कोई  स्थान  नहीं  है  जहां  गुरुद्वारा  न  हो  ।  प्रत्येक  दृष्टिकोण  हमारी  सभ्यता  विगत  से  लेकर  आज

 ।



 पंजाब  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी  की  गई  उद्घोषणा  6  1987
 को  अगले  छह  मास  तक  लाग  रखने  का  अनुमोदन  करने  के  बारे

 में  सांविधिक  संकल्प

 आर०  एस०
 तक  मिली-जुली  सम्यता  रही  है  |  इस  बारे  में  कोई  सन्देह  नहीं  हमने  एक  साथ  लड़ाइयां  लड़ी
 मेरे  नियन्त्रण  में  अन्य  लोगों  के  अलावा  मुस्लिम  लोगों  की  एक  पूरी  बटालियन  थी  ।  उस  समय  हमारी
 लड़ाई  पाकिस्तान  के  विरुद्ध  थी  |  हमारी  मुस्लिम  सिपाही  शहीद  हो  गये  परन्तु  उनमें  से  एक  भी

 मूमि  से  पीछे  नहीं  हटा  ।  हरिजन  सभी  एक  जुट  होकर  माता  के

 लिए  लड़  रहे  यही  नारा  था  और  यह  नारा  आगे  भी  चलना  हमें  इस  मामले  को  आगे

 बढ़ाना  यह  एक  एक  समाज  अथवा  दल  की  बात  नहीं  है  ।  यह  एक  राष्ट्रीय  मुद्रा  है  और

 इस  सम्बन्ध  में  हमें  राष्ट्रीय  दृष्टिकोण  अपनाना  चाहिए  और  किसी  प्रकार  का  कोई  राजनीतिक
 पात  नहीं  होना  यही  मेरा  निवेदन  है  ।

 अन्त  मैं  सिफारिश  करना  जेसा  कि  मेरे  मित्र  श्री  रघुनन्दनलाल  भाटिया  ने

 सिफारिश  की  है  कि  सरदार  श्री  बूटासिह  सीमा  को  बन्द  करने  का  भरसक्र  प्रयास  सारे  भगड़े  की

 जड़  सीमा  पर  उपद्रव  होना  इसमे  हमें  लाभ  मिला  वहां  पर  प्रतिदिन  घुसपंठियों  को  मारा  जाता
 अब  हमने  अपनी  कार्य  प्रणली  और  तकनीक  को  और  कुशल  बना  दिया  यह  सब  सुधार

 श्री  रिबोरो  के  संरक्षण  में  हुआ  पुलिस  तथा  खुफिया  विभाग  के  काम  में  बहुत  ज्यादा  सुधार  आया

 मुझे  अन्य  विभागों  के  बारे  में  पता  नहीं  परन्तु  उन्हें  भी  बहुत  अच्छे  ढंग  से  संभाला  जा  रहा
 है  ।  इन  विभागों  का  यथासंभव  अधिकाधिक  सहायता  दी  जानी  चाहिए  और  हमें  भाइयों  की  तरह  एक
 साथ  मिलजुल  कर  काये  करना  जातीय  ऐतिहासिक  तथा  दाशंनिक  दृष्टिकोण  से  श्री  भाटिया

 मुझ  में  और  यहां  बैठे  हमारे  मित्रों  में  कोई  अन्तर  नहीं  है  सभी  पंजाबी  एक  जंसे  आप  भेद  क्‍यों
 करते  एक  भारतीय  के  नाते  आप  कन्याकुमारी  से  हिमालय  तक  भारत  के  स्वामी  हैं  और  अन्य
 राष्ट्र  आपको  गवं  और  प्रशंसा  की  दृष्टि  से  देखते  दक्षिण  एशिया  में  आपने  प्रशंसनीय  ढंग  से  स्थिति

 को  संभाला  यहां  तक  की  पाकिस्तान  भी  हमारे  साथ  बातचीत  करना  चाहता  क्‍्योंन  हो  ?
 इसमें  कोई  बुराई  नहीं  है  ।  इस  बारे  में  हमारा  दृष्टिकोण  व्यापक  है  और  इसी  दृष्टिकोण  के  साथ  हमें
 गागे  बढ़ना  है  ताकि  हम  सभी  बातों  को  सहज  ढंग  से  ले  सकें  और  इस  मामले  को  भारती य  संविधान  के
 अनुसार  देख  सकें  ।  आगे  सुधार  के  लिए  सदेव  हमारे  पास  समय  हमें  अपना  मिशन  इस
 कांक्षी  ढंग  से  जारी  रखना  चाहिए  ।  हमें  एक  दूसरे  पर  दोषारोपण  न  करके  आगे  बढ़ना  चाहिए  ।  मुझे
 यह  कहना  है  कि  अब  तक  जिस  ढंग  से  पंजाब  समस्या  को  संभाला  गया  है  वह  प्रशंसनीय  और
 इसका

 कि

 इस  सरकार  को  जाना  चाहिए  ।  कोई  अन्य  हिम्मत  हार  जाता  और  स्थिति  बिगड़  जाती  ।
 परन्तु  मुझ  खुशी  है  कि  यह  सब  उचित  ढंग  से  हुआ  ।  हमारा  भविष्य  बेहतर  इन  शब्दों  के  साथ
 मु्के  बोलने  का  अवसर  देने  के  लिए  मैं  आपका  धन्यवाद  करता  हूं  ।

 प्रो०  मधु  दष्डवर्ते  :  मैं  केवल  एक  मिनट  का  समय  लू  मैं  सोमवार  तक  अपना
 भाषण  जारी  रखूंगा  |

 सभापति  मैंने  गृह  मंत्री  के  भाषण  को  पूरे  ध्यान  से  सुना  है  और  विशेष  रूप  से  श्री
 भाटिया  के  भाषण  को  ध्यान  से  सुना  इस  सदन  में  पंजाब  के  प्रश्न  पर  किसी  प्रकार  की  उद्रता  नहीं लाना  चाहता  हूं  क्योंकि  इस  समस्या  के  समाधान  में  सहायता  नहीं  परन्तु  इसके  साथ  ही  मैं
 चाहूंगा  कि  जहां  तक  पंजाब  की  स्थिति  का  संबंध  सदन  के  दोनों  पक्षों  के  सदस्यों  को  इस  बारे  में
 कुछ  विचार  करना  चाहिए  और  वे  इस  तरह  का  रवेया  और  रुख  अपनाये  जो  कि  न  सिफफ  पंजाब  में  हिसा

 1
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 को  खत्म  करने  में  ही सहायक  हो  बल्कि  यह  अलगाववाद  की  भावना  जो  किन्हीं  कारणों  से  पंदा  हो  गई

 है  उसे  भी  समाप्त  पंजाब  में  सामान्य  स्थिति  मैं  नहीं  कहता  कि  हिंसा  खतम  होते  ही  पंजाब

 में  शान्ति  आ  जायेगी  ।  यह  तभी  होगा  जब  सम्पूर्ण  पंजाब  के  लोगो  की  मन:स्थिति  ठीक  नहीं  हो  जाती

 तब  तक  पंजाब  में  वास्तविक  शांति  नहीं  आ  सकती  मैं  चाहुँगा  कि  सदन  में  पंजाब  से  सम्बन्बित  सभी

 समस्याओं  पर  चर्चा  हो  ।

 क्‍या  मैं  अगली  बार  इस  पर  बोल  सकता  हूं  ।

 सभापत्ति  महोदय  :  आप  अगली  बार  बोल  सकते  अब  हम  गेर-सरकारी  सदस्यों  के

 विधेयकों  को  लेंगे  ।

 3.30  म०  प०

 संविधान  विधेयक *

 न  54  में

 श्री  बी०  एस०  अम्यर  :  महोदय  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारत  के  संविधान

 में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने

 की  अनुमति  दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 श्री  वी०  एस०  क॒ष्ण  झ्य्यर  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता

 पासपोर्ट  विधेयक *
 10  में

 ]
 श्री  सेयद  शाहबुद्दीत  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  पासपोर्ट  1987  में

 और  संशोघन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 पासपोर्ट  1967  में  और  संशोघन  करने  वाले  विधेयक  की  पुर:स्थापित
 करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।”'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 श्री  सेबद  शाहब॒ुद्दीन  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 के  दिनांक  6-11-1987  के  भारत  के  राजपत्र  भाग  2,  खण्ड  2  में  प्रकाशित  ।
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 सभापति  महोदय  :  श्री  के०  राममूरति--अनुपस्थित  ।

 श्री  के०  राव  -  अनुपस्थित  ।
 श्री  वी०  शोभानाद्रीश्वर  राव  ।

 वन  संशोधन  विधेयक  *

 2  में  संशोधन

 ]
 श्री  वी०  शोभानाद्रीइवर  राव  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  वन

 अधिनियम  1980  में  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 वन  1980  में  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित
 करने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 श्री  बी०  शोभानाद्रीदवर  राव  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 तम्बाक्‌  बोर्ड  विधेयक

 8  में  संशोधन

 श्री  वो०  शोभानाद्रीववर  राव  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  तम्बाकू  बोर्ड

 1975  में  और  संशोघन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 सभापति  महोदय  :  प्रशन  यह  है  :

 तम्बाकू  बोर्ड  1975  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को
 स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।”

 श्री  बी०  शोभानाद्रीव्वर  राव  :  मैं  विधेयक  पुरःस्थापित  करता

 3.32  भ०  प०

 श्री  पीयूष  तिरकी  का

 संविधान  विधेयक

 ग्रारा  244  में  संशोधन

 [  भ्नुवाद  ]
 सभाषति  महोदय  :  अगली  मद  यह  है  :  श्रो  पीयूष  तिरकी  दरा  28  1987  को  पेश

 किए  गए  निम्नलिखित  प्रस्ताव  पर  आगे  अर्थात  :

 के  दिनांक  6-11-87  के  भारत  के  राज१त्र  खंड  2  में  प्रकाशित  ।
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 भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 डा०  फूलरेणु  गुहा  अपना  भाषण  जारी  रखेंगी'*“वह  उपस्थित  नहीं  डा०  गौरी
 शंकर  राजहंस  ।

 डाक्टर  गौरी  शंकर  राजहंस  :  महोःय  पीयूष  तिरके  मरे  बहुत  अच्छे  दोस्त
 मैंने  उनके  बिल  को  बहुत  गौर  से  देखा  और  उनसे  अलग  से  बात  भी  उन्होंने  बड़ी  होशियारी  से

 यह  बिल  बनाया  है  उनको  सीधे-सादे  तरीके  से  बिल  लाना  चाहिए  था  कि  देश  में  कारखण्ड  स्टेट  बनाई
 जाये  |  इनके  कहने  का  मकसद  वही  लेकिन  इन्होंने  घुमाकर  कहा  उसमें  भी  एक  बड़ी  दिलचस्प
 बात  है  कि  जो  लोग  फारखण्ड  आन्दोलन  का  समर्थन  करते  कहते  ह  कि  वंस्ट  उड़ीसा
 और  मध्य  प्रदेश  के  कुछ  क्षेत्रों  को मिलाकर  एक  भारखण्ड  स्टेट  बना  दी  ज  फिर  उन्हें  मनमानी

 करने  दी  जाये  ।  लेकिन  पीयूप  तिरके  साहब  की  यह  हिम्मत  नहीं  हुई  कि  अउनी  वेस्ट  बंगाल

 की  सरकार  के  खिलाफ  कोई  कदम  इसीलिए  उन्होंने  धीरे  से  इसमे  से  वेस्ट  बंगाल  को  निकाल
 जबकि  बिहार  में  ट्राइबल्स  वेस्ट  बंगाल  से  कम  मेरे  कहने  का  अर्थ  है  कि  ऐसी  कौन-सी

 दिक्कत  आ  गई  थी  कि  उन्होंने  कहा  उड़ीसा  और  मध्य  प्रदेश  में  ओटोनोमस  रीजन  बनाया

 जाये  ।  इतना  अच्छा  ठीक-ठाक  चल  रहਂ  बिहार  की  तुलना  यदि  हम  त्रिपुरा  और  असम

 से  करें  जो  प्रिडोमीनेंटली  ट्राइबल  एरिया  है  तो  यह  ठीक-ठाक  ऐसे  ही  कहने  के  लिए  बात  बहुत

 साधारण  है  कि  आदिवासियों  की  भलाई  के  लिए  हम  चाहते  हैं  ओटोनोमस  आटोनोमस

 रिजन  बनाया  लेकिन  इसके  पीछे  इशारा  बहुत  खतरनाक  इनकी  सरकार  भुगत  रहो  है  जी०

 एन०  एल०  एफ०  अब  क्‍यों  और  अपनी  सरकार  को  मुसीबत  में  डालना  चाहते  आपने  तीन

 राज्यों  का  नाम  लिया  हम  वैस्ट  बंगाल  को  भी  डाल

 मेरे  कहने  का  तात्पयं  यह  है  कि  जब  देश  में  मुसीबतें  वैसे  ही  कम  नहीं  हैं  तो  हमें  और  मुसीबतें

 नहीं  बढ़ानी  हम  सब  इस  विषय  में  एकमत  हैं  कि  देश  में  ट्राइबल्स  का  वेल्फेयर  उनके

 कल्याण  की  योजनायें  चलाई  जायें  और  सरकार  की  ओर  से  इस  दिशा  में  जितना  कार्य  किया  जा  रहा
 उससे  ज्यादा  करना  चाहिए  ओर  यह  भी  सही  है  कि  आदिवासियों  के  लिए  हमारे  देश  में  जितना  कुछ

 किया  जा  रहा  उसका  लाभ  उन  तक  पहुंच  नहीं  पा  रहा  हमें  उसके  कारण  जाने  उसमें

 हम  सभी  का  दोष  उसका  कारण  यह  है  कि  ट्राइबल  लोग  बड़े  सीधे-सादे  होते  है  परन्तु  उनके  लौडस

 ने  उनका  शोषण  करने  में  कोई  कमी  नहीं  बरती  ।  हमेशा  उनको  गलत  मार्ग  दिखाते  रहे  और  गलत  बातें

 सिखाते  रहे  ।  कुछ  लोगों  ने  तो  ट्राइबल्स  को  यहां  तक  सिखा  दिया  कि  इन  जंगलों  को  बर्बाद  कर

 तभी  तुम्हारा  कल्याण  है  और  यही  कारण  है  कि  पिछले  कुछ  वर्षो  में  हमारे  देश  में  जितना  जंगलों  का

 सफाया  हुआ  उसका  कहीं  उदाहरण  नहीं  मिलता  ।  मैं  यह  भी  नहीं  कहता  कि  केवल  ट्राइबल्स  के

 कारण  ही  जंगलों  का  सफाया  हुआ  परन्तु  उन्हें  हथियार  बनाकर  कुछ  वेस्टेड  इन्टररेस्ट  के  स्वार्थी

 लोगों  निहित  स्वार्थ  के  लोगों  ने  जंगलों  को  बर्बाद  किया  ।  उसी  के  परिणामस्वरूप  आज  हम  इस

 दक्षा  में  पहुंच  गए  हैं  कि  देश  में  कहीं  बाढ़  आती  कहीं  सूखा  पड़ता  है  तो  वहीं  अतिवृष्टि  होती
 उसके  पीछे  मुख्य  कारण  यही  है  कि  जंगलों  को  बेरहमी  से  काटा  गया  और  इस  देश  का  बहुत  बड़ा  भाग

 रेगिस्तान  बनता  जा  रहा  है  और  उसमें  उत्तरोत्तर  वृद्धि  होती  जा  रही  आज  जंगलों  की  कितनी

 दर्देनाक  हालत  उसके  कारण  हमारा  सारा  इकौलोजिकल  बंलेस  बिगड़-गया
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 गौरी  शंकर  राजहंस ]
 जंगल  कोई  ऐसी  चीज  नहीं  है  कि  एक  दिन  में  लगाये  जा  का  उदाहरण

 हमारे  सामने  उसको  देखकर  तो  हमें  सबक  लेना  अफ्रीका  के  बारे  में  कभी  कहा
 जाता  था  कि  यह  कोन्‍्टीनेंटਂ  है  या  जंगलों  से  भरा  हुआ  महाद्वीप  है  लेकिन  वहां  जिस

 बेरहमी  से  लोगों  ने  जंगलों  को  उसके  कारण  आ।ज  वह  पुरानी  स्थिति  से  बिल्कुल  बदल  गया

 इधियोपिया  में  आज  लोग  क्यों  भूखों  मर  रहे  उसका  सीधा-सादा  एक  ही  जवाब  है  कि  वहां  लोगों

 ने  जंगलों  को  बड़ी  बेरहमी  से  काट  दिया  ।  जो  कुछ  में  अब  वह  हमारे  देश  में  भी  होने
 जा  रहा  है  ।  यदि  हमने  जंगलों  को  काटने  से  नहीं  तो  स्थिति  दिनों-दिन  खराब  होती

 जंगलों  को  काटने  से  रोकने  के  लिए  हमें  इस  तरह  प्रचार  पर  पाबन्दी  लगानी  हम  लोगों  की

 भावनाओं  को  न  उभारें  |  जंगलों  को  काटने  से  या  जन-सम्पदा  को  समाप्त  करके  कोई  कल्चर  आगे  नहीं
 बढ़  कोई  ट्रैंडीशन  नहीं  सि्फे  नुकसान  ही  होता  इससे  गरीबी  बढ़ती  है  भुखमरी

 बढ़ती  और  लाचारी  व  नी  इसलिए  मेरा  कहना  है  कि  हमें  ऐसी  बातों  को  जो  आपस  में  मतभेद

 पैदा  हमारे  बीच  डिफरेंस  पैदा  करें  परेशानियां  पंदा  बढ़ावा  नहीं  देना  प्रश्नय  ही  नहीं
 देना  चाहिए  ।  हमारी  कोशिश  यही  होनी  चाहिए  कि  हर  स्टेट  में  ट्र।इबल्स  की  वेल्फेयर  हो  ।  मैं  स्वयं

 संयाल  परगना  से  आता  हूं  जहां  से कभी  इस  बिल के  प्रस्तावक  महोदय  आते  थे  और  मैं  कहता  हूं  कि

 संथालियों  के  लिए  पिछले  सालों  में  बिहार  सरकार  ने  जितना  काम  किया  उससे  अधिक  क्‍या  किया  जा

 सकता  था  ।  आज  यदि  उसमें  कुछ  कमी  है  तो  वह  निहित  स्वार्थ  के  लोगों  के  कारण  है  ।  उनके  कारण  है
 जो  अपने  आप को  ट्राइबल्‍स  का  लीडर  कहते  आज  यह  संवंविदित  है  कि  छोटा  नागपुर  के  लोगों  की

 भावनाओं  को  उभारा  जा  रहा  हम  अखबारों  में  देखते  हैं  कि  रोजाना  वहां  भारखण्ड  प्रान्त  बनाए
 जाने  की  मांग  उठायी  जाती  फारखण्ड  आन्दोलन  को  तेज  करने  की  बातें  की  जाती

 उसके  पीछे  कौन  लोग  हैं  ?  और  यदि  हम  ऐसी  भावना  को  प्रश्नय  तो  जी०एन०एल०एफ०
 की  तरह  हर  स्टेट  में  समस्या  आ  जाएगी  ।  इस  प्रकार  से  तो  सभी  स्टेट्स  में  लोग  गोरखालेंड  मांगमे

 लगेंगे  और  इन  समस्याओं  का  कहीं  अन्त  नहीं  इसलिए  मैं  संक्षेप  में  यही  कहना  चाहता  हूं  कि

 इस  तरह  की  बातें  इस  अवसर  जंक्चर  पर  लाना  ठीक  नहीं  है  ।  जितना  कुछ  ट्राइबल्स  के  लिए  हो

 रहा  हमें  प्रयास  करना  चाहिए  कि  उससे  अधिक  उनके  लिए  लेकिन  कांस्टीट्यूशनल  फ्र  म-वर्क  के

 अन्दर  हो  ।  अभी  जो  प्रॉविजन्स  उसके  अन्दर  उनसे  हटकर  कुछ  नहीं  होना  धन्यवाद  ।

 ]
 +छरोी  समाज  बन  रियान  सभापति  मैं  इस  विधेयक  को  पूरा  समर्थन

 देता  हूं  ।  इस  विधेयक  में  उन  सभी  राज्यों  को  जिला  परिषदों  वैष्स्थापना  करके  छठी  अनुसची  की

 सीमा  के  अन्तगंत  लाने  का  प्रस्ताव  जिसमें  आजकल  पांचवीं  अनुसूची  लागू  है  और  पांचवीं  अनुसूची
 के  अधीन  क्षेत्रीय  परिषदें  स्थापित  की  गई  क्‍योंकि  परिषदें  आदिवासियों  की  बेहतरी  और  उन्नति  के

 लिए  कार्यकुशलता  से  कार्य  नहीं  कर  रही  है  ।  मैं  इस  प्रस्ताव  का  पूर्णतया  समर्थन  करता  हूं  ।

 उन  राज्यों  में  जहां  छठी  अनुसूची  लागू  है  और  जिला  परिषदें  उनके  अधीन  बनाई
 गई  सिर्फ  मेघालय  और  मिजोरम  में  अनुसूचित  जनजाति  बहुसंख्यक  हैं  अन्य  दो  राज्यों  में  अर्थात

 त्रिपुरा  और  आसाम  में  आदिवासी  अल्पसंख्या  में  है  ।  मेरी  राय  इस  छठी  अनुसूची  की  उन  राज्यों
 में  लाग  किया  जाना  चाहिए  जहां  आदिवासी  अल्पसंख्यक  आठ  राज्यों  में  जैसे  उड़ीसा

 *  बंगला  में  दिए  गये  भाषण  के  अंग्रं  जी  अनुवाद  का  हिन्दी
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 राजस्थान  आदि  में  पांचवी  अनुसूची  लागू  है  वहां  क्षेत्रीय  परिषदें  बनायी  गयी  क्षेत्रीय  परिषदें  अच्छी
 तरह  कार्य  नहीं  कर  रही  क्षेत्रीय  परिषदों  की  बैठक  वर्ष  में  दो  बार  होनी  चाहिए  |  हमारा  अनुभव
 यह  है  कि  वे  कभी  भी  वर्ष  में  दो  बार  बैठक  नहीं  करती  ।  हमारे  पास  उसकी  रिपोर्ट  वे  वर्ष  में  दो
 बार  बैठक  करना  आवश्यक  नहीं  समक  इसलिए  यह  इसी  तरह  हैं  कि  इन  क्षेत्रीय  परिषदों  का
 अस्तित्व  हो  या  न  हो  ।  ये  परिषदें  वहां  इसलिए  हैं  क्योंकि  वे  भारतीय  संविधान  के  तहत  स्थापित  की
 गई  लेकिन  वास्तव  में  ये  क्षत्रीय  परिषदें  आदिवासियों  के विकास  और  उन्नति  के  मामले  में
 उपयोगी  सिद्ध  नहीं  हो  रही  हैं  ।  जब  हम  परामझंदात्री  समिति  की  बैठकों  में  बंठते  हैं  तो  सत्ताधारी  दल
 के  भी  कई  सदस्य  इस  बात  से  सहमत  हो  जाते  हैं  कि  विभिन्‍न  राज्यों  में  पांचवी  अनुसूची  प्रभावकारी
 सिद्ध  नहीं  हो  रही  है  |  यह  ठीक  ढंग  से  काये  नहीं  कर  रही  है  और  अगर  इन  राज्यों  में  छठी  अनुसूची
 लागू  कर  दी  जाती  तो  बहुत  अच्छा  होता  ।  त्रिपुरा  राज्य  में  छठी  अनुसूची  लागू  करवाने  के  लिए  हमें
 लम्बा  संघर्ष  करना  परन्तु  दो  वर्ष  पहले  ही  वामपंथी  मोर्चो  की  सरकार  आने  के  बाद  संविधान
 में  संशोधन  करके  त्रिपुरा  राज्य  में  छठी  अनुसूची  लागू  की  गयी  और  जिला  परिषद  बनायी  गयी  ।
 इन  दो  वर्षों  में  जिला  परिषद्‌  को  जनजातीय  विकास  के  लिए  प्राइमरी  छिक्षा  से  लेकर  सभी  तरह  के
 कार्य  सौंपे  गये  ।  जिला  परिषद्‌  ठीक  ढंग  से  कायं  कर  रही  में  सत्तारूढ़  दल  के  माननीय  सदस्यों
 को  अपने  राज्य  का  दोरा  करने  के  लिए  आमंत्रित  करता  हूं  और  वे  अपने  आप  देखें  कि  छठी  अनुसूची
 के  अन्तगगंत  जिला  परिषद  किस  प्रकार  कार्य  कर  रही  है  ।  हालांकि  में  इस  बारे  में  नहीं  बता  सकता  कि

 मेघालय  और  मिजोरम  में  छठी  अनुसूची  का  कार्य  कंसे  चल  रहा  है  ।  परन्तु  त्रिपुरा  राज्य  में
 छठी  अनुसूची  से  बाहर के  क्षेत्र  में  रहने  वाले  जन  जातीय  तथा  गैर  जनजातीय  लोग  इसके  अधीन  आने
 के  इच्छुक  वे  इसके  लिए  मांग  कर  रहे  इसका  कारण  यह  है  कि  छठी  अनुसूची  जन  जातीय
 लोगों  की  आवश्यकतानुसार  कार्य  कर  रही  में  यहां  पर  यह  कहता  हुं  कि  त्रिपुरा  में  छठी  अनुसूची
 कार्य  कर  रही  है  तथा  पूरी  तरह  राज्य  सरकार  के  वित्तीय  संशाघनों  पर  निर्मरता  इसलिए  मैं

 केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  करता  कि  त्रिपुरा  सरकार  को  पर्याप्त  वित्तीय  सहायता  दी  जाए  ताकि
 जातीय  विकास  के  लिए  छठी  अनुसूची  और  अधिक  प्रभावकारी  ढंग  से  कार्य  कर  सके  ।  मेरा

 अनुभव  बताता  है  कि  त्रिपुरा  में  वतंमान  विरोधी  दल  अर्थात  कांग्रेस  दल  ने  जो  1977  तक  सत्ता  में
 आरम्भ  से  छठी  अनुसूची  को  लागू  करने  का  विरोध  किया  उनका  दावा  यह  था  कि  छटी

 सूची  के  लिए  की  जाने  वाली  मांग  एक  अलगांववारी  मांग  में  इससे  बहुत  हैरान  मुभसे  पहले
 बोलने  वाले  माननीय  सदस्य  और  श्रीमती  फूलरेणु  गुहा  ने  भी  इस  बात  पर  जोर  दिया  है  कि  छठी

 अनुसूची  को  लागू  करने  की  मांग  अलगांववारी  माँग  के  अन्तगंत  आती  यह  बड़ी  हैरानी  की  बात

 है  ।  में  इसे  नहीं  समझ  सकता  ।  अगर  यह  मांग  एक  अलगाववादी  मांग  तो  आप  इसे  संविधान  से  ही
 हटा  दें  ।  हमारे  संविधान  में  पांचवीं  और  छठी  अनुसूचियों  का  प्रावधाहै  जनजातीय  विकास  ओर  उत्थान

 के  लिए  किया  गया  है  ।  जब  तक  ये  अनुसूचियां  संविधान  में  रहेंगी  तब  तक  इस  मांग  को  उठाया  जाता

 रहेगा  और  आन्दोलन  जारी  रहेगा  ।

 यह  एक  संवंधानिक  उपलब्ध  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  गोरा  लेंड  की

 मांग  के  मुहँ  का  उल्लेख  किया  यह  एक  बेतुकापन  इसका  इस  मामले  से  कोई  भी  सम्बन्ध  नहीं
 जेसा  कि  हमारे  संविधान  में  दिया  गया  है  जो  गौरखालेंड  की  मांग  कर  रहे  हैं  वे अनुसूचित  जनजाति

 के  लोग  नहीं  यह  मामला  सिर्फ  उन  श्रनुसूचित  जनजातियों  से  सम्बन्धित  है  जो  देश  में  बहुत
 अधिक  पिछड़ी  हुई  हैं  ।  सत्ताधारी  दल  के  लोगों  ने  भी  इस  बात  को  माना  ऐसा  कहा  गया  है  कि
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 जनजातीय  लोगों  कौ  अर्थव्यवस्था  आदि  का  संरक्षण  करने  की  जिम्मवारी  केन्द्रीय
 सश्कार  की  परन्तु  हमारा  अनुभव  बताता  है  कि  उनकी  भाषा  लुप्त  होती  जा  रही  उनकी
 आर्थिक  हालत  पहले  से  भी  खराब  उनकी  संस्कृति  भी  लगभग  लुप्त  होने  जा  रही  अगर  यह्‌
 सरकार  और  लम्बे  समय  तक  सत्ता  में  रही  तो  शायद  हम  जनजातीयों  की  संस्कृति  आदि  के  बारे
 में  सिफ  संग्रहालयों  से  ही  जान  संग्रहालयों  को  छोड़कर  और  कहीं  कुछ  भी  नहीं

 में  जानता  हूं  कि जब  तक  हमारे  देश  में  समाजवादी  और  कम्युनिस्ट  दल  सत्ता  में  नहीं  आ  जाते
 तब  तक  जनजातीय  समस्याओं  का  समाधान  करना  सम्भव  नहीं  जब  तक  ऐसा  नहीं  होता  है  तब  तक
 यह  आवश्यक  है  कि  विभिन्‍न  राज्यों  में  छठी  अनुसूची  को  अस्थायी  रक्षोपाय  के  रूप  में  लागू  किया

 जब  तक  कांग्रेस  मेरे  राज्य  में  सत्ता  में  तो  इसने  वहा  पर  छठी  अनुसूची  को  लाग्‌  नहीं
 किया  ।  यहां  तक  कि  अब  भी  कांग्रेस  दल  इसका  विरोध  कर  रहा  वे  जोर  देते  हैं  कि  छठी  अनुसुची
 को  लागू  करवाने  के  लिए  छेड़ा  गया  आन्दोलन  एक  अलगाववादी  आन्दोलन  है  ।

 परन्तु  ऐसी  बात  कतई  नहीं  अगर  आप  गहरायी  से  विचार  करें  तो  आप  महसूस  करें  में
 कि  उनके  आथिक  विकास  की  रक्षा  के  लिए  यह  बहुत  आवश्यक  अगर  आप  वास्तव  में  जनजातीय
 लोगों  का  विकास  चाहते  हैं  तो  जहां-जहां  पर  पांचवी  अनुसूची  के  अन्तबंत  प्रादेशिक  परिषद  कार्यरत  हैं
 उनको  तुरन्त  छठी  अनुसूची  द्वारा  प्रतिस्थापित  करने  की  आवश्यकता  जनजातीय  लोग  अपने  बारे
 में  सब  कुछ  मूल  गए  कुछ  भी  शेष  नहीं  बचा  जब  तक  सरकार  के  रवेये  और  दृष्टिकोण  में
 बर्तन  नहीं  होता  हैं  तब  तक  कुछ  भी  शेष  नहीं  रहेगा  ।  जहां  शक  मेरे  समझने  का  संबंध  है  मरे  से  पहले
 वाले  यह  कह  रहे  थे  कि  जनजातीय  लोगों  की  बजह  से  हमारे  जंगलों  का  विनाश  हो  गया  है  ।  यह्‌
 ठीक  बात  है  कि  हमारे  जनजातीय  लोग  जंगलों  में  रहते  हैं  परन्तु  य ेलोग  जंगलों  का  विनाश  नहीं  करते  हैं  ।
 इन  लोगों  के  पास  बड़े  पेड़ों  को  तख्ते  बनाने  अथया  हाथियों  की  मदद  से  इन  पेड़ों  को  बाहर  बेचने
 के  लिए  ले  जाने  के  वास्ते  साधन  नहीं  हैं  ।  ये  लोग  जंगलों  का  इस्तेमाल  अपने  उपयोग  और
 ताओं  के  लिए  छोटे  रूप  में  करते  ये  जंगलों  का  संरक्षण  भी  करते  परन्तु  हमारे  जंगल  समाप्त
 हो  रहे

 यह  एक  सच्चाई  ऐसा  कौन  कर  रहा  ऐसा  हमारे  देश  के  घनी  पु  जीपतियों  द्वारा
 अपने  लाभ  और  घन  को  बढ़ाने  के  लिए  किया  जाता  है  ।  वे  बड़े-बड़े  ओजारों  द्वारा  जंगलों  को  काटते
 हैं  और  कीमती  लकड़ी  को  ले  जाने  के  लिए  हाथियों  का  इस्तेमाल  करते  वन  विभाग  भी  इसमें
 शामिल  रहता  ठेकेदारों  के  माध्यम  से  ये  जंगलों  को  समाप्त  कर  रहे  हमारे  वनों  के  विनाश
 का  यही  मुख्य  कारण  है  ।  गरीब  जनजातीय  लोग  इसके  लिए  बिल्कुल  भी  जिम्मेवार  नहीं  परन्तु
 हम  देखते  हैं  कि  प्रत्येक  व्यक्ति  जनजातीय  लोगों  पर  दोष  लगता  है  कि  झूम  खेती  आदि  द्वारा  जंगलों
 का  विनाश  कर  रहे  परन्तु  जनजातीय  लोगों  को  भूम  खेती  करने  के  लिए  बाध्य  क्‍यों  किया  जाता
 है  ?  यह  इसलिए  क्योंकि  इनके  पास  आजीविका  कमाने  के  लिए  और  कोई  विकल्प  नहीं  होता  ।  अगर
 इनको  आजीविका  कमाने  का  और  साधन  उपलब्ध  कर  दिया  जाता  तो  उन्हें  मूम  खेती  करने  की

 ,  जरूरत  नहीं  मेरे  राज्य  जब  तक  जनजातीय  लोगों  को  आजीविका  कमाने  का  कोई  विकल्प
 प्रदान  नहीं  किया  जाता  है  तब  तक  वामपंथी  मोर्चा  सरकार  ने  भूम  खेती  करने  की  अनुमति  दे
 सकती  है  ।
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 मरे  विचार  में  दूसरे  राज्यों  में  भी  ऐसी  व्यवस्था  किए  जाने  की  आवश्यकता  जब  तक  यह
 कांग्रेस  दल  की  सरकार  सत्ता  में  रहती  वे  रूम  खेती  को  रोक  नहीं  सगे  ।  यह  देश  के  सबसे  गरीब
 लोगों  को  आजीविकापाजंन  सुविधायें  प्रदान  करने  की  उनकी  इच्छा  नहीं  है  ।  जनजातीय  लोगों  की  भूमि
 का  संरक्षण  करने  और  सरकारी  नौकरियों  में  उनके  लिए  आरक्षण  प्रदान  करना  आवश्यक  हमारा
 अनुभव  यह  है  कि  वामपंथी  मोर्चे  की  सरकार  वाले  राज्यों  को  छोड़कर  देश  के  और  किसी  भी  राज्य  में
 जनजातीय  लोगों  की  मूमि  की  सुरक्षा  नहीं  की  जाती  |  यद्यपि  यहां  पर  ऐसा  कानून  है  कि  अगर
 जनजातीय  लोगों  की  भूमि  को  गंर  कानूनी  ढंग  से  हस्तांतरित  कर  दिया  जाता  है  तो  वह  भूमि  उसको

 पुनः  लौटा  दी  जाएगी  इसके  अतिरिक्त  एक  कानून  और  भी  है  जिसके  तहत  अगर  किसी  गैर  जनजातीय
 व्यक्ति  को  जनजातीय  भूमि  बेची  अथवा  हस्तांतरित  की  जाती  है  तो  सरकार  की  अनुमति  लेना
 इयक  होगा  ।  ये  सभी  कानून  ओर  शर्ते  इस  सम्बन्ध  में  हैं  ।  परन्तु  इनको  कार्यान्वित  नहीं  किया  जा  रहा
 है  ।  सिफ्फ  त्रिपुरा  में  जनजातीय  लोग  अपनी  भूमि  को  बिना  बेचे  गुजारा  कर  रहे  क्योंकि  वामपंथी

 भोर्चा  सरकार  ने  उनको  जीविकोपाजंन  के  लिए  वकल्पिक  साधन  प्रदान  कर  रखे  जब  तक  ऐसे
 वैकल्पिक  साधन  प्रदान  नहीं  किए  जाते  हैं  तो  जनजातीय  भूमि  को  बचाना  सम्भव  नहीं  होगा  ।  वहां
 पर  कुछ  शोषण  करने  वाले  लोग  भी  उदाहरण  के  तौर  पर  त्रिपुरा  में  पुकारे  जाना  वाला

 एक  समुदाय  है  ।  संस्कृति  आदि  के  हिसाब  से  वे  किसी  भी  दूसरे  बंगाली  समुदाय  जेसे  हैं  ।

 परन्‍्तु  त्रिपुरा  में  कांग्रेस  दल  के  शासन  के  दौरान  हन  को  जनजातीय  माना  जाता  भगवान
 जाने  किस  कानून  के  अन्त्गंत  अथवा  किस  आधार  पर  कांग्रंस  के  शासन  के  दोरान  इनको  जनजातीय
 माना  जाता  था  और  सरकार  से  प्रमाण  पत्र  प्राप्त  करने  ये  जनजातीय  लोगों  के  रूप  में
 जातीय  लोगों  की  मूमि  खरीद  रहे  परन्तु  ये  बंगालियों  को  गेर  जनजातीय  बंगालियों  के  रूप  में  इसे
 बेच  रहे  हैं  क्योंकि  हमारे  भूमि  सुधार  कानून  के  अनुसार  अगर  कोई  जनजातीय  व्यक्ति  एक  बंगाली  को

 भूमि  बेचता  है  तो  उसे  पहले  सरकार  से  अनुमति  लेनी  होगी  ।  इस  प्रकार  वे  इस  कानून  से  बच  रहे  हैं  ।

 त्रिपुरा  में  कांग्रेस  शासन  के  दोरान  इस  तरह  से  काफी  भूमि  जनजातीय  लोगों  के  हाथों  से निकल  गयी  ।

 इसके  लिए  तत्कालीन  कांग्रेस  सरकार  पूर्णतया  उत्तरदायी  वहां  पर  वाम  मोर्चा  सरकार  आने  के

 बाद  इस  प्रक्रिया  को  रोक  दिया  गया  इसी  प्रकार  रोजगार  के  सम्बन्ध  में  भी  ये  लोग  फायदा
 उठा  रहे  हलांकि  असलियत  में  ये  जनजातीय  नहीं  मेरे  विचार  में  कई  दूसरे  राज्यों  में  भी  ऐसी
 व्यवस्या  विद्यमान  गैर  जनजातीय  लोग  मूमि  और  रोजगार  के  मामलों  में  ऐसे  लाभ  उठाते  हैं  और

 इस  तरह  जनजातीय  लोगों  को  उनके  कानूनी  अधिकारों  से  वंचित  करते  इस  में  मांग  करता

 हूं  कि  विभिन्‍न  राज्यों  में  विभिन्‍न  अनुसूचित  जातियों  और  जनजातियों  की  राष्ट्रपति  द्वारा  सूची  बनाने
 के  कार्य  क्रम  में  संशोधन  किया  अनावश्यक  समझे  जाने  वाले  सभी  नामों  को  हटा  दिया  जाए  और
 आवद्यक  समझे  जाने  वाले  नए  नामों  को  जोड़  दिया  सभी  अनुसूचियों  को  नए  सिरे  से  तैयार
 किया  महोदय  एक  बात  ओर  उड़ीसा  तथा  मध्य  प्रदेश  में  नामक  समुदाय
 को  अनुसूची  में  सम्मिलित  किया  गया  है  और  विभिन्‍न  राज्यों  में  उनको  अलग-अलग  नामों  से  पुकारा
 जाता  इनकी  आध्िक  स्थिति  बहुत  अधिक  खराब  हो  गयी  यहां  तक  कि  ब्रिटिश  शासन  के
 दौरान  भी  उनकी  बेहतर  हालात  में  यह  नहीं  कहता  कि  ब्रिटिश  शासन  के  दौरान  ये  संपन्‍न  थे  ।

 परन्तु  आज  इनकी  हालात  और  भी  खराब  मूलतः  ये  परगनाਂ  में  रहते  थे  ।  परन्तु  आजादी
 के  बाद  राज्यों  का  पुनगंठन  होने  के कारण  इनका  क्षेत्र  विभिन्‍न  राज्यों  उड़ीसा  और
 मध्य  प्रदेश  में  विभाजित  कर  दिया  इस  प्रक्रिया  में  इनका  मूल  निवास  बंट  गया  और  गड़बड़ी  हो

 इसके  परिणामस्वरूप  अब  इन्हें  मूल  सुरक्षा  प्राप्त  नहीं  रह  गयी
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 बाजू  बन

 सरकार  इनके  ही  क्षेत्र  में  इनको  जीविकोपाज॑न  के  लिए  सु!वेधायें  प्रदान  नहीं  कर  रही  इस

 आजकल  ये  सभी  राज्यों  में  फंले  हुये  या  तो  इन्हें  त्रिपुरा  में  इंटों  के  भट्टों  पर  काम  करते

 देखा  गया  है  अथवा  दूसरी  जगहों  पर  सड़क  निर्माण  काय॑  में  देखा  गया  पंजाब  में  ये  खेतों  पर

 किसानों  के  रूप  में  कार्य  करते  इस  प्रकार  संधाल  परगना  के  मूल  निवासियों  से  सारे  देश  में  बहुत
 कम  मजदूरी  पर  काये  लिया  जा  रहा  है  ।  इनका  शोषण  किया  जा  रहा  है  ।  अगर  सरकार  इनको  इनके

 स्थान  पर  जीविक्ोपाज॑न  के  साधन  प्रदान  कर  देती  तो  इनको  समूचे  देश  में  कार्य  की  खोज  में  भटकने  की

 आवश्यकता  नहीं  होती  ।  यह  बड़ी  हैरानी  वी  बात  है  कि  दूसरे  राज्यों  में  इन  लोगों  को  जनजातीय  नहीं
 माना  उदाहरण  के  तौर  पर  असम  के  चाय  बागानों  में  कार्य  करने  वाले  को  जिनको

 आदि  विभिन्‍न  जातीय  नामों  से  पुकारा  जाता  वहां  पर  जनजातीय  नहीं  माना

 इसलिए  मैं  मांग  करता  हूँ  कि  समूचे  देश  के  स्तर  पर  अनुसूचित  जातियों  और  जनजातियों  लोगों  की

 एक  सूची  होनी  चाहिए  ।  वर्तमान  में  यह  विभिन्‍न  राज्यों  में  भलग-अलग  है  ओर  इससे  इन  लोगों  को

 घड़ी  कठिनाई  ओर  परेशानी  हुई  जो  व्यक्ति  एक  राज्य  में  जनजातीय  दूसरे  राज्य  में  उसे

 ऐसा  नहीं  माना  जाता  ।  उदाहरण  के  तौर  त्रिपुरा  में  जनजातीय  हूं  परन्तु  यदि  मैं  दिल्ली  अथवा
 पंजाब  में  स्थायी  रूप  से  रहने  लग  जाता  हूं  तो  मुझे  एक  जनजातीय  व्यक्ति  नहीं  माना  जायेगा  ।  इसलिए

 जहां  तक  जनजातीय  लोगों  का  संबंध  संविधान  के  उपबन्धों  को  स्रही  मायनों  में  लागू  नहीं  किया  जा

 रहा  अनुसूचित  जातियों  और  जनजातियों  के  सम्बन्ध  में  अगर  एक  विस्तृत  अखिल  भारतीय

 अनुसूची  बनायी  जाये  तो  इस  रुकावट  को  दूर  किया  जा  सकता  है  ।

 अन्त  यह  कहता  हूं  कि  पांचवीं  अनुसूची  की  क्षेत्रीय  परिषद्‌  अप्रभावी  और  पुरानी  हो  गयी

 ,  इनको  प्रतिस्थापित  करने  के  लिए  जिला  परिषदों  को  स्थापित  करने  में  आपकी  कोई  रुचि  नहीं
 आपका  इसके  प्रति  कोई  रूफान  नहीं  है  और  इसके  लिए  बजट  में  भी  कोई  प्रावधान  नहीं  किया  गया

 है  ।  संविधान  में  संशोधन  करने  के  पदचात्‌  त्रिपुरा  में  हमने  छठी  अनुसूची  लागू  सभी  दूसरे  राज्यों
 के  सम्बन्ध  में  भी  ऐसे  कदम  उठाए  जा  सकते  जहां  कहीं  भी  जनजातीय  जनसंख्या  का  काफी  घनत्व

 है  वहां  पर  घनत्व  इनके  विकास  के  लिए  जिला  परिषदों  की  स्थापना  की  जा  सकती  इस  प्रकार
 जन  जातीय  लोगों  को  जीवित  रहने  का  अवसर  प्रदान  किया  जा  सकता  जब  तक  इस  देश  में
 बाद  की  स्थापना  नहीं  होती  तब  तक  जनजातीय  लोगों  का  अस्तित्व  बनाये  रखने  के  लिए  यह  कदम
 आवश्यक  इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  एक  बार  फिर  इस  विधेयक  का  पूर्ण  समर्थन  करता  हूं
 और  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 श्री  सोमनाथ  रथ  :  मैं  इस  विधेयक  का  विरोध  करता  हुं  ।  हालांकि  यह
 साधारण  मालूम  पड़ता  परन्तु  इसके  पीछे  भी  एक  उहं ध्य  इस  बात  को  सभी  जानते  हैं  कि  इस
 फारखण्ड  आंदोलन  के  पीछे  कौन  और  क्या  इसमें  कोई  विदेशी  एजेन्सी  मदद  कर  रही  यह
 विधेयक  विघटन  और  गड़बड़ी  के  बीज  बोता  है  ।

 जंसाकि  प्रस्तावक  ने  बताया  है  विधेयक  के  उद्दं  इ्यों  ओर  कारणों  का  कथन  इस  प्रकार  है  :

 संशोधन  से  इन  क्षेत्रों  के  भाषायी  और  सामान्य  कानूनों  को
 सुरक्षित  रखने  में  सहायता  मिलेगी  ।”

 मुझे  खेद  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  यद्यपि  माननीय  सदस्य  ने  के  सम्धन्ध  में  यह
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 विधेयक  प्रस्तुत  किया  है  परन्तु  वह  यह  नहीं  जानते
 कि

 उड़ीसा  के  कौनसे  जिलों  में  जनजातीय

 लोग  रहते  हैं  और  उड़ीसा  के  जिलों  के  क्या-क्या  नाम  हैं  ।  में  आप  का  ध्यान  विधेयक  के  पृष्ठ  4,  भाग  4,

 की  ओर  दिलाता  हूं  जहां  यह  लिखा  गया  है  कि  वहां  पर  दो  जिले  एक  तो  गन्धपुर  और  दूसरा

 कक्‍्योंकर  जबकि  उड़ीसा  में  गंधपुर  नाम  का  कोई  भी  जिला  नहीं

 4.00  म०  प०

 इससे  आप  यह  अच्छी  तरह  सोच  सकते  हैं  कि  अगर  इस  विधेयक  को  एक  अधिनियम  बना

 दिया  जाये  तो  यह  कहां  पर  लागू  होगा  ?

 श्रौ  पोयूष  तिरकी  :  मैं  मानता  हूं  कि  कोई  गलती  हो  गयी  परन्तु  मैंने

 उड़ीसा  में  अनुसूचित  क्षेत्रों  के  बारे  में  भी  कहा

 क्षी  सोसनाथ  रथ  :  मैं  माननीय  सदस्य  पर  आक्षेप  नहीं  कर  रहा  हूं  परन्तु  में  यह  कह  रहा  हू
 कि  विधेयक  को  पेश  करने  से  प्ले  उड़ीसा  की  जन  जातीय  जिलों  के  बारे  में  जानकारी

 हासिल  कर  लेनी  चाहिए  थी  और  विधेयक  की  रूपरेखा  ध्यानपुर्वक  तेयार  हो  जानी  चाहिए

 उद्देदयों  और  कारणों  के  कथन  में  इस  प्रकार  कहा  गया  है  :

 संशोधन  से  इन  क्षेत्रों  के  सांस्कृ  भाषायी  और  सामान्य  कानूनों  को

 सुरक्षित  रखने  में  सहायता  मिलेगी  ।”

 जहां  तक  उड़ीसा  राज्य  का  सम्बन्ध  इसकी  संस्क्रृति  जगन्नाथ  धर्म  अथवा  जगन्नाथ

 सम्प्रदाय  यह  सिर्फ  उड़ीसा  में  ही  नहीं  परन्तु  यह  अन्तर्राष्ट्रीय  है  ।  भगवान  जगन्नाथ  जनजातीय
 लोगों  के  देवता  थे  ।  उनकी  पूजा  समस्त  भारत  और  बाहर  भी  की  जाती  रही  इस  विधेयक  को  लागू
 करते  हुए  माननीय  सदस्य  उड़ीसा  में  कौन-सी  संस्कृति  को  सुरक्षित  रखना  चाहते  हैं  ?

 जहां  तक  भाषा  का  सम्बन्ध  उड़ीसा  में  सिर्फ  एक  उड़िया  भाषा  बोली  जाती  और  कोई

 कोई  भी  दूसरी  भाषा  नहीं  बोली  जाती  क्या  माननीव  सदस्य  कोई  दूसरी  भाषा  लागू  करवाना

 चाहते  हैं  ?

 जहां  तक  सामान्य  कानूनों  का  सम्बन्ध  उड़ीसा  में  शान्ति  है  और  फिर  से  रोजगार  की  रक्षा  की

 बात  आती  है  केवल  आदिवासियों  के  लिए  ही  नौकरी  की  सुरक्षा  को  व्यवस्था  नहीं  बल्कि  हरिजनों  के

 लिए  भी  है  प्रतिशतता  निर्धारित  माननीय  सदस्यों  की  जानकारी  के  लिए  निवेदन  है  कि
 जनजातियों  और  हरिजनों  को  प्रवृत्त  अधिनियम  के  अनुसार  रोजगार  दिया  जाता  यदि

 किसी  वर्ष  विशेष  में  हरिजनों  आदि  के  लिए  निर्धारित  कोटा  पूरा  नहीं  होता  है  और

 नौकरी  के  लिए  पर्याप्त  उम्मीदवार  आवेदन  नहीं  देते  हैं  तो  यह  रिक्त  स्थान  अगले  वर्ष  के  लिए  आगे
 ले  जाये  जाते  आदिवासियों  और  हरिजनों  के  लिए  आरक्षित  पदों  पर  किसी  अन्य  की  नियुक्ति

 नहीं  की  जा  सकती  इसके  लिए  एक  दण्डात्मक  घारा  भी  यदि  कोई  व्यक्ति  ऐसा  करता  तो
 उसको  दण्ड  दिया  जाता  है  ।

 और  फिर  आती  मूमि  सुधार  की  उड़ीसा  में  जनजातीय  व्यक्ति  को  छोड़कर  अन्य

 कोई  भी  व्यक्ति  चाहे  वह  हरिजन  ही  क्‍यों  न  हो  जब  तक  अनुमति  न  दे  दी  गयी  हो  किसी  दूसरे
 जनजातीय  की  मूमि  नहीं  खरीद  सकता

 गरीबी  हटाओ  योजनाओं  का  जहां  तक  सम्बन्ध  उड़ीसा  में  आदिवासियों  और  हरिजनों  की
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 सोमनाथ  रथ  ]

 ओर  अधिक  ध्यान  दिया  जाता  इन  क्षेत्रों  मे ंगरीबी  हटाओ  कार्यकमों  को  लागू  किया  जा  रहा
 केन्द्रीय  सरकार  ने  विभिन्‍त  योजनाओं  और  एम०  ए०  डी०  ए०  आदि  को  कार्यान्वित  करने  के
 लिए  पर्याप्त  घन  दिया

 चावल  आदि  इन  क्षेत्रों  को  रियायती  दरों  पर  दिए  जाते  माननीय  सदस्य  उड़ीसा
 में  समय  विद्यमान  कानूनों  तथा  दिए  जा  रहे  संरक्षण  के  अतिरिक्त  अब  और  कौन  से  सामान्य  कानन

 लागू  करना  चाहते

 इस  विधेयक  के  लाने  असंतोष  का  बीज  न  केवल  उड़ीसा  में  फैल  जाएगा  बल्कि
 मध्ये  प्रदेश  और  अन्य  क्षंत्रों  में  भी  फेल  मैं  माननीय  सदस्य  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इस
 विधेयक  को  वापस  ले  लें  और  इस  पर  जोर  न  दें  ।

 जो  माननीय  सदस्य  अभी  बोले  हैं  उन्होंने  यह्‌  कहा  कि  यह  विधेयक  उन  राज्यों  के  लिए
 आवश्यक  है  जहां  जनजातीय  अल्पसंख्या  में  यदि  ऐसा  है  तो  क्या  माननीय  सदस्य  को  क्योंकर  जिले
 की  जनसंखुया  का  कोई  अनुमान  है  ?  फिर  क्योंकर  जिला  इस  में  क्‍यों  सम्मिलित  किया  गया  ?
 मेरा  नञ्र  निवेदन  है  कि  माननीय  सदस्य  को  प्रत्सेक  राज्य  की  स्थिति  को  सावधानी  से  अध्ययन  करना
 चाहिए  और  फिर  यह  विधेयक  लाना

 यह  सच  है  कि  उड़ीसा  में  आदिवासी  वनों  को  किसी  लाभ  के  उद्दश्य  से  नहीं  परन्तु
 फसल  उगाने  के  लिए  जलाकर  न  कर  रहे  हैं  ।  राख  को  खाद  के  रूप  में  प्रयोग  किया  जाता  है  ।  वनों  को
 जलाने  में  उन  का  कोई  बुरा  इरादा  नहीं  है  ।  वह  किसी  आर्थिक  प्रयोजन  से  वनों  को  काट  कर  नहीं  बेचते

 व ेलाल  चना  जैसी  कोई  फसल  उगाने  के  लिए  वनों  को  जलाते  यह  देखने  के  लिए  प्रयास  किए
 गए  हैं  कि  झूम  खेती  अथवा  पोड़ू  खेती  को  बन्द  कर  दिया  जाये  और  उन्हें  शिक्षित  किया  जाना
 उन्हें  पहाड़ों  की  चोटियों  पर  नहीं  अपितु  मंदानों  में  बसाया  जाना  खेती  के  लिए  उन्हे  समुचित

 खाद  और  हर  प्रकार  की  सहायता  दी  जानी  चाहिए  ।

 इन  परिस्थितियों  मे ंमाननीय  सदस्य  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  सभ्नग्न  भारत  की  अखंडता  के
 हित  में  विधेयक  को  वापस  ले  लें  ।

 श्री  शान्ताराम  नायक  :  सभापति  जब  कभी  मेने  स्वायत्तशासी  जिलों  तथा
 स्वायत्तशासी  क्षेत्रों  के  निर्माण  से  सम्बन्धित  उपबन्धों  का  अध्ययन  किया  में  इस  निष्कषं  पर  पहुंचा
 हूं  और  कुछ  कहने  से  मैं  इस  सभा  में  उस  निष्कर्ष  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहना  चाहूंगा  जो  मेने  इस
 विधेयक  के  उपबन्धों  का  अध्ययन  करने  के  बाद  निकाला  निष्कषं॑  यह  है  कि  में
 स्वायत्तशासी  जिलों  और  क्षेत्रों  से  सम्बन्धित  उपबन्ध  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  ।”

 सभापति  समस्त  देश  को  राज्यों  में  और  अ,गे  जिलों  में  बांटा  गया  है  और  फिर  हमने
 उन्हें  प्रशासनिक  रूप  से  ब्लाकों  आदि  में  विभाजित  किया  हम  किसी  क्षत्र  विशेष  को  कोई  रियायत
 कोई  सहायता  अथवा  कोई  वित्तीय  छुट  दे  सकते  हैं  किन्तु  संविधान  में  इस  प्रावधान  को  जोडने  अपने
 अपमें  एक  ऐसी  ही  बात  है  जिसे  समाप्त  किया  जाना  मेरे  यह  कहने  का  स्पष्ट
 का  रण  हर

 जो  स्वायत्तशासी  जिले  और  स्व्रायत्तशासी  क्ष  त्र  बनाये  गये  हैं  उन्हें  कानून  बनाने  की  भी  दक्ति
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 राज्य  सरकारों  का  भी  निस्संदेह  उन  कानूनों  पर  नियन्त्रण  यदि  कोई  कानून  क्षेत्रीय

 परिषद्‌  अथवा  जिला  परिषद  द्वारा  उसी  विषय  पर  बनाया  जाता  है  जिस  पर  राज्य  सरकार  भी  कोई
 कानून  बना  रही  तब  तो  राज्य  सरकार  को  कानून  की  ही  प्रधानता  होगी  ।  अतः  यदि  आप  उन्हें  एक
 बार  कानून  बनाने  का  अधिकार  दे  रहे  हैं  और  साथ  ही  कानून  बनाने  की  शक्ति  वापस  ले  रहे  हैं  तो
 उससे  ही  परस्पर  विरोध  की  स्थिति  उत्पन्न  होगी  ।  जिला  परिषद्‌  का  निर्माण  करना  तथा
 उसको  कानून  बनाने  का  अधिकार  देना  देश  के  हित  में  नहीं  हमने  उन्हें  विवाह  तथा  तलाक  जंसे
 मामलों  पर  कानून  बनाने  का  अधिकार  दिया  है  ।  हमने  उन्हें  अन्य  सामाजिक  प्रथाओं  पर  कानून  बनाने
 का  अधिकार  भी  दिया  यदि  ऐसा  प्रत्येक  जिला  अथवा  क्षेत्रीय  परिषद  सामाजिक  विवाह
 तथा  तलाक  तथा  अन्य  विषयों  के  सम्बन्ध  में  कानून  बनाती  तो  देश  का  क्‍या  होगा  ?  हम  जानते  हैं
 कि  हमारे  सुदूर  ग्रामों  में  किस  तरह  की  बरी  प्रथाएं  चल  रही  क्या  हम  इन  सभी  बुरी  प्रथाओं  की

 अनुमति  दे  रहे  इसमें  कोई  आइचयं  नहीं  है  कि  जे  घटनायें  हमारे  देश  में  आज  भी

 हो  रही  हैं  ।  और  मैं  प्रथाਂ  का  उदाहरण  दे  रहा  आजकल  हमारे  समस्त  ग्रामीण  तथा

 जातीय  क्षेत्रों  में  अनेक  बुरी  प्रथायें  तथा  परम्पराएं  हैं  ।  हमारा  कतंव्य  है  कि हम  अपने  जनजातीय  तथा

 अग्य  पिछड़े  लोगों  को  इन  बुरी  प्रथाओं  के  हानिकारक  प्रभावों  से  अवगत  मैं  राज्यों  को  कोई

 हानि  पहुंचाए  बिना  उनकी  स्थिति  में  सुधारने  के  लिए  राज्य  स्तर  पर  कानून  बनाने  के  हित  में  हूं  ।

 इसके  विपरीत  यदि  हम  इन  सभी  को  इन  नाजुक  मामलों  पर  कानून  बनाने  का  अधिक्रार  देकर  हम
 जैसी  सामाजिक  बुराइयों  का  समर्थन  ही  यही  कारण  है  कि  मैं  कह  रहा  हूं  कि  हमें  जिला

 परिषदों  को  पूरी  तरह  से  समाप्त  ही  कर  देना

 हम  उन्हें  कूम  सम्पत्ति  के  उत्तराधिकार  आदि  ज॑से  मामलों  में  शक्तियां  भी  देते  मेरा
 विचार  यह  है  कि  खेतीਂ  आदि  के  सम्बन्ध  में  जनजातियों  के  अधिकारों  की  सुरक्षा  सम्बद्ध  ग्ज्य

 सरकारों  द्वारा  पूरी  तरह  की  जानी  यह  जनजातीय  लोग  संकड़ों  वर्ष  से  जंगलों  में  रहते  हैं
 और  उन्हें  जंगलों  के  सम्बन्ध  में  अपने  परम्परागत  अधिकार  मिलने  यदि  हम
 प्रत्येक  जिला  अथवा  क्षेत्रीय  परिषद्‌  को  कानूनी  अधिकार  देकर  इन  मामलों  पर  निर्णय  देने  का  अधिकार

 मुझे  आइचय  है  कि  फिर  क्या  हम  सभी  जानते  ठें  कि आजकल  हमारे  देश  में  क्या  हो  रहा

 है  ?  यदि  हम  इन  जिलों  अथवा  क्षेत्रीय  परिषदों  को  ऐसे  कानूनी  अधिकार  दें  तो  मुझे  शका  है  कि  बह
 सभी  पूर्ण  रूप  से  स्वतन्त्र  हो  जाएंगे  ओर  वह  राज्य  का  दर्जा  देने  की  मांग  भी-कर  सकते

 राज्य  सरकार  आवदयकता  पड़ने  पर  विद्येष  कानून  बनाकर  जनजातियों  के  हितों  की  सुरक्षा
 कर  सकती  हैं  किन्तु  केवल  राज्य  स्तर  पर  ।

 इस  हमारे  संविधरन  की  छठी  अनुसूची  उन्हें  सम्पत्ति  के  उत्तराधिकार  के  सम्बन्ध  में
 अधिकार  आदि  देती  यदि  यह  स्वायत्तशासी  जिले  अथवा  क्षेत्री  परिषद  इन  पहलुओं  पर  कानून
 बनाते  हैं  तो  क्या  होगा  ?  इन  सभी  पहलुओं  को  हमारी  राष्ट्रीय  वन  नीति  की  दृष्टि  से  देखा  जाना

 निस्संदेह  वह  आरक्षित  वनों  का  अतिक्रमण  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  किन्तु  जहां  तक  कुछ  वन  क्षेत्रों
 का  सम्बन्ध  उन्हें  अधिकार  है  और  यदि  वह  इन  क्षेत्रों  के  सम्बन्ध  में  क'नून  बनाएं  जो  हमारी  समस्त
 वन  नीति  के  विरुद्ध  तब  क्या  होगा  ?  यह  नाजुक  मामले  स्वायत्तशासी  जिलों  अथवा  क्षेत्रीय
 परिषदों  के  अधिकार  में  नहीं  दिए  जाने  चाहिए  ।  ऐसे  मामलों  में  केवल  राज्यों  को  ही  कानून  बनाने  का
 अधिकार  होना  चाहिए  |

 में  यहां  एक  और  बात  कहना  चाहूंगा  ।  यद्यपि  हम  जिला  जिलों  की  चर्चा  करते  हैं  जो

 195



 संविधान  )  विधेयक  6  1987

 ज्ञान्ताराम  नायक ]
 हमारे  विकास  का  आधार  हैं  जिनके  माध्यम  से  हम  सभी  विकास  कार्यो  क ेलिए  घन  का  विनियोजन
 करते  अभी  तक  संविधान  द्वारा  इन्हें  मान्यता  प्राप्त  नहीं  हुई  यद्यपि  संविधान  में  को
 एक  इकाई  के  रूप  में  मान्यता  प्राप्त  किन्तु  जिले  को  मान्यता  प्राप्त  नहीं  इस  सम्बन्ध  में
 पूर्वक  निवेदन  करूंगा  कि  हमें  जिले  को  सम्माननीय  स्तर  प्रदान  करने  के  लिए  अपने  संविधान  में  एक
 नया  अध्याय  जोड़ना  पड़ेगा  ।  जिले  का  हमारे  संविधान  में  एक  इकाई  के  रूप  में  विशेष  उल्लेख  होना

 जिले  का  जिला  कब  बनाया  जाना  इसका  क्षेत्र  कितना  और  जनसंख्या
 कितनी  होनी  इन  सभी  पहलुओं  के  सम्बन्ध  में  संविधान  में  उल्लेख  होना  चाहिए  ।  आजकल
 किस  प्रकार  जिले  बनाए  जाते  इस  समय  राज्य  सरकार  के  म्‌-राजस्व  संहिता  द्वारा  जिलों  का
 निर्माण  किया  जाला  जिले  जो  हमारे  प्रशासन  का  आधार  हैं  संविधान  के  अनुच्छंदों  के  अन्तगंत  नहीं
 बनाए  जाते  यह  मू-राजस्व  संहिता  जैसे  छोटे  कानूनों  से  बनाए  जाते  मेरी  यह  राय  है  कि
 जिलों  का  उल्लेख  हमारे  संविधान  में  होता  हमारे  संविधान  में  जिलों  के  सम्बन्ध  में  छोड़े
 जाने  वाले  अध्याय  में  जिलों  के  निर्वाचित  निकायों  जैसे  महाराष्ट्र  क ेजिला  परिषद्‌  का  उल्लेख  होना

 सांविधिक  तौर  संवंधानिक  उपबंधों  द्वारा  जिले  में  जिला  परिषद्‌  अथवा  किसी  अन्य  नाम
 वाले  ऐसे  ही  निर्वाचित  निकय  होने  चाहिए  भौर  प्रत्येक  पांच  अथवा  चार  वर्षों  में  निर्वाचन  किए
 जाने  निर्वाचन  निर्वाचन  आयोग  द्वारा  होना  इस  प्रकार  हम  अपने  जिलों  को
 संविधान  में  और  देश  में  एक  आदरनीय  स्थान  प्रदान  कर  सकते

 आज  केवल  कुछ  जनजातीय  क्षेत्रों  न ेएक  प्रकार  की  परिषद्‌  बनाया  है  जिसके  पास  विघायी
 शक्तियां  होंगी  ।  इस  समय  में  जिलों  की  बात  कर  रहा  हूं  ।  उन  जिलों  की  जिला  परिषदों  को  विघायी
 अधिकार  नहीं  यह  केवल  प्रशासन  और  विकास के  प्रयोग  के  लिए  यह  केवल  कुछ ही  क्षेत्रों  में
 स्थापित  नहीं  होने  अपितु  समस्त  देश  में  होने  चाहिए  ।  हमारे  राज्यों  को  संविधान  के  उपबंधों
 के  आधार  पर  जिलों  में  विभाजित  किया  जाना  इनमें  जिला  परिषद्‌  अथवा  ऐसे  निर्वाचित
 निकायों  की  व्यवस्था  होनी  चाहिए  जो  समय-समय  पर  चयन  आयोग  की  प्रणाली  द्वारा  निर्वाचित
 ओऔर  राज्य  सरकारों  में  भी  वित्त  आयोग  जैसा  आयोग  होना  चाहिए  जो  जिलों  की  राशि  का  आवंटन
 करे  ।  आज  वित्त  आयोग  राज्यों  को  राशि  का  आबंटन  करता  इसी  प्रकार  राज्य  स्तर  पर  वित्त
 आयोग  होना  चाहिए  जो  जिलों  को  बराबर  राशि  आवंटित  करे  अथवा  कुछ  इस  प्रकार  से  जँसाकि
 उचित  समझा

 में  ऐसा  इसलिए  कह  रहा  हूं  क्योंकि  कुछ  राज्य  ऐसे  हो  सकते  हैं  जो  पिछड़े  हुए  अतः  उन्हें
 अधिक  घन  आवंटित  किया  जाना  लेकिन  उस  आयोग  को  यह  निर्णय  करना  चाहिए  कि
 प्रत्येक  जिले  को  कैसे  घन  आबंटित  किया  आज  राज्य  सरकारें  बराबर  और  नन्‍्यायोचित  ढंग  से
 घन  आबंटित  नहीं  कर  रही  यह  काम  वित्त  आयोग  को  सौंपा  जाना  चाहिए  ।

 मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  वह  हमारे  संविधान  में  जिलों  को  उपयुक्त  महत्व  देने  के
 लिए  एक  नया  संविधान  विधेयक  रखे  ताकि  हमारे  जिलों  को  भी  महत्व  आज  हम  विधान  से
 जिलों  का  निर्माण  कर  रहे  कल  हम  संविधान  के  निर्माता  हो  सकते  हैं  ।

 थ्री  सेयद  शहावद्वीन  :  सभापति  मैं  इस  विधेयक  पर  बोलने  के  लिए
 खड़ा  हुआ  मुझे  सचमुच  यह  नहीं  पता  है  कि  इसका  समर्थन  करना  चाहिए  या  नहीं  ।

 इस  विधेयक  से  हमें  बहुत  आशाए  मेरे  विचार  से  यह  सही  दिशा  में  उठाया  गया  कदम
 है  ।  लेकिन  जेसा  कि  डा०  राजहंस  ने  कहा  इस  विधेयक  का  कुछ  उद्ं श्य  है  ।  मेरा  मुद्दा  यह  है  कि  इस
 विधेयक  से  वह  उद्दं श्य  पूरा  नहीं  यह  केवल  सही  दिशा  में  उठाया  गया  कदम  है  किन्तु  इसमें
 आज  की  राजनंतिक  और  आधिक  वास्तविकताओं  को  ध्यान  में  नहों  रखा  गया
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 सभापति  पूरा  देश  असंतोष  की  ज्वाला  में  धधक  रहा  हमारे  देश  के  पूर्वी
 से  पश्चिमी  भाग  तक  असंतोष  फैला  आदिवासी  क्षेत्रों  में  भी  असंतोष  है।इस  विधेयक  में  जो  उपम्म

 किया  गया  कि  वस्तुतः  पांचवीं  अनुसूची  को  समाप्त  किया  जाए  और  सभी  संभव  जनजातिय  जिलों

 को  अनुसूची  वी  योजना  के  अंतगत  लाया  मैं  नहीं  जानता  कि  इस  उपाय  से  वास्तविक

 उद्देश्य  पूरा  हो  पाएगा  या  नहीं  ।  मैं  समझता  हूं  कि  इस  अर्थ  में  यह  विधेयक  अपर्याप्त  यह  विधेयक

 बडी  देर  से  रखा  गया  हम  जानते  हैं  कि  स्वायत्त  जिला  और  स्वायत्त  क्षेत्र  बनाने  के  बिचार  में

 सफलता  नहीं  मिली  बिहार  में  हम  क्षेत्रीय  विकास  प्राधिकरण  का  प्रयोग  कर  रहे  किन्तु  इससे

 असंतोष  दूर  नहीं  हुआ  है  और  इससे  आदिम  जाति  के  लोगों  की  बंध  आकांक्षाएं  पूरी  नहीं  हुई  है  ।

 हमें  इसे  एक  ऐतिहासिक  परिप्रेक्ष्य  में  देखना  हम  किस  ओर  जा  रहे  मैं  यह

 कहना  चाहता  हूं  कि  न  तो  संघ  राज्यों  की  संख्या  और  न  ही  उनकी  वतंमान  सीमाओं  के  बारे  में  ही

 कोई  देवी  फरमान  पहीं  है  ।  ये  मानव  द्वारा  बनाई  गई  हैं  जिनका  मुख्य  उहूँ ध्य  जनता  का

 उनकी  वैध  आकांक्षाओं  को  पूरा  शरतिपूर्ण  सहयोग  से  सम्य  और  सांवंधानिक  अस्तित्व  में

 उनके  विकास  के  लिए  काये  और  ये  सब  बातें  ये  ईश्वर  की  बनाई  हुई  नहीं  हैं  कि  उन्हें
 बदला  नहीं  जा  अतः  मैं  समझ  ता  हु  कि  हमें  आज  की  स्थिति  को  ध्यान  में  रखना  होगा  और

 समस्या  पर  गहराई  से  विचार  करना  होगा  आज  भारतीय  के  आदिवासी  आज  शस्त्र  क्‍यों  उठाए  हुए
 वे  विद्रोह  क्‍यों  कर  रहे  हैं  ?

 गृह  मंत्री  जी
 अभी  ही  क्रारखंड  के  दोरे  से  लौटे  यह  भारत  के  गृह  मंत्री  का  कारखण्ड  का

 पहला  दौरा  इंससे  स्थिति  की  गंभीरता  का  पता  चलता  जो  कि  धीरे-धीरे  राज्य  सरकार  के

 नियंत्रण  से  बाहर  होती  जा  रही  हैं  और  स्थिति  उनकी  समभ  से  बाहर  हो  रही  है  कि  इस  परे

 कैसे  नियंत्रण  किया  श्री  बूटा  सिंह  को  वहां  जाना  पड़ा  और  कुछ  सलाह  देनी  पड़ी  ।  लेकिन

 उन्होंने  कुछ  ऐसे  वक्‍तव्य  दिए  जो  में  समभता  हुं  कि  आग  में  घी  का  काम  इस  तरह  के  दोरों  से

 तथा  इस  तरह  के  अधिकार  पूर्वक  की  गई  उदघोषणाओं  जिनमें  लोगों  की  देशभक्ति  को  चुनौती  दी
 गई  तथा  उन  लोगों  पर  आरोप  लगाने  जो  भारत  में  अपने  रहने  के  लिए  बंध  स्थान  चाहते
 असंतोष  कम  नहीं

 इस  समय  भारत  में  आदिवासी  लोग  अपने  आप  को  अलग  थलग  महसूस  करते  यदि  वे  अपने
 वनों  की  कटाई  करते  उन  वनों  की  जो  शताब्दियों  से उनका  निवास  रहे  जिनकी  वे  पूजा  करते
 बे  जहां  से  उन्हें  जीवन  संस्कृति  लोकाचार  हमें  यह  समभना  चाहिए  कि  वह
 ऐसा  क्‍यों  कर  रहे  हम  अपने  आपको  प्रश्न  पूछने  से  रोक  नहीं  सकते  ।  उत्तर  यह  है  कि  वह  निराश
 है  ।  वह  यह  महसृस  करते  हैं  कि  रास्ट्रीय  विकास  में  उन्हें  अनदेखा  किया  गया  वह  यह  सममभते  हैं
 कि  उन्हें  विकास  का  लाभ  उचित  रूप  से  नहीं  मिल  रहा  है  ।  वह  यह  समभते  है  कि  उन्हें  कोई  अधिकार

 नहीं  दिया  गया  अपने  ही  देश  के  प्रशासन  में  वह  कुछ  नहीं  कह  सकते  ।  वह  समभते  हैं  कि  रोजगार
 के  मामलों  में  उनके  साथ  धोखा  किया  जा  रहा  है  |  सःमाजिक  दृष्टि  से  उन्हें  सम्मान  नहीं  दिया  जाता॥

 राजन  तिक  दृष्टि  से उनका  कोई  स्थान  नहीं  है  |  सांस्कृतिक  द्ष्टि  से  उन्हें  दबाया  जाता  ह ैऔर  उनकी
 भाषा  के  साथ  मेंदभाव  किया  जाता  उनकी  ये  शिकायतें  काफी  पुरानी  है  और  सम्बन्धित  राज्य
 सरकारों  जिन्हें  व ेलोग  चलाते  हैं  जो आदिवासियों  के  विरोधी  जिनका  नियन्त्रण  वे  निहित  स्वार्थ
 करते  जो  कि  आदिवासियों  का  शोषण  करते  उन  लोगों  की  निराशा  दूर  करने  के  लिए  कुछ  नहीं
 किया  और  इसीलिए  हमारी  स्थिति  ऐसी  हो  गई  है  कि  हमारे  विद्वान  सहयोगी  श्री  तिरको  द्वारा
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 संयद

 प्रस्तुत  इस  विघ यक  में  अच्छे  उद्दं श्य  से  जो  संकल्प  रखा  गया  उससे  भी  बात  नहीं  बन  रही  मुझे

 यही  डर  है  और  इसीलिए  मेंने  शुरू  में  कहा  कि  में  नहीं  जानता  कि  इस  विध्ध
 यक  का  समर्थन  करूं

 या  विरोध  ।

 संक्षेप  में  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  भारत  में  जहां  कहीं  भी  आदिवासी  अधिक  संख्या  में  रहते

 हैं  वे अपने  लिए  पृथक  राज्य  की  मांग  कर  रहे  और  यह  भी  सच  है  कि  पृथक  राज्य  की  मांग  करने

 की  प्रेरणा  भी  हम  लोगों  ने  ही  उन्हें  दी  हैं  क्योंकि  हमने  देश  में  अनेक  छोटे-छोटे  राज्य  बना  दिए  हैं  ।

 हम  उसे  रोक  नहीं  सकते  थे  ।  यह  केवल  भारत  में  ही  नहीं  यह  विश्वव्यापी  है  ।  संयुक्त

 राष्ट्र  को  देखिए  ।  आप  देखेंगे  कि  कुछ  यदस्यों  को  लाखों  लोगों  को  देखना  पड़ता  हैं  और  ऐसे  भी  सदस्य

 हैं  जिनके  राज्य  की  कूल  जनसंख्या  ही  दस  हजार  इसी  तरह  भारत  में  उत्तर  प्रदेश  ज॑सा  बड़ा  राज्य

 भी  है  जिसकी  जनसंख्या  करीव  1200  लाख  है--और  ऐसे  भी  राज्य  हैं  जिनकी  जनसंख्या  लाखों  में  ही

 है  ।  और  हर  रोज  हम  दबाव  डाल  रहे  हैं  ।  अतः  यदि  इस  विधेयक  के  प्रस्तावक  का  वास्तविक  उद्द  श्य

 यही  है  :  जैसा  कि  डा०  राजहंस  ने  सुझाव  कि  फरारखंड  जंसे  क्षेत्र  को  राज्य  का  दर्जा  देने  से

 इंकार  करने  का  क्या  औचित्य  और  में  समभता  हूं  कि  यह  ठीक  है  ।  केवल  इस  कारण  से  फारखंड

 को  राज्य  सरकार  का  दर्जा  न  देने  का  क्या  औचित्य  है  कि  श्री  तिरकी  ने  विधेयक  में  शामिल  जिलों  के

 नाम  सही  उल्लेख  नहीं  किए  ।  वह  महत्वपूर्ण  नहीं  है  ।  महत्वपूर्ण  बात  यह  पता  लगाना  है  वहां  क्‍या  हो

 रहा  पिछले  40  वर्षों  क ेदौरान  हमने  जो  कुछ  किया  उसके  बाद  हमें  क्या  उपलब्धि  हुई  है  ।  निचले

 स्तर  पर  क्‍या  हो  रहा  है  ?  क्‍या  कारण  हैं  कि  अच्छे  उहं इय  से  बनाई  गई  जल  विद्युत  विकास  योजनाओं

 खनन  विकास  योजनाओं  या  औद्योगिक  विकास  योजनाओं  का  भी  उस  क्षेत्र  के  लोग  विराध  कर  रहे
 जब  तक  हम  इस  प्रइन  का  उत्तर  नहीं  देते  हमें  इस  असन्तोष  का  सही  उत्तर  नहीं  मिल  सकता  ।

 उसका  विरोध  किया  जा  रहा  है  क्‍योंकि  वे  महसूस  करते  हैं  कि  उनके  क्षेत्र  का और  दोहन  किया  जाएगा
 जो  कि  उनके  हित  में  न  होकर  किसी  अन्य  के  हित  में  होगा  ।  बाहर  से  लोग  ठकेदार

 इंजीनियर  और  सरकारी  अधिकारी  आएगें  और  बे  उनका  शोषण  करेगे  ।  यह  सब  हो  रहा  है  ।  यदि

 वे  देश  के  संविधान  के  अन्तग्गंत  अपनी  मातृभूमि  पर  स्वतन्त्र  प्रशासन  करना  चाहते  हैं  तो  हम  उन  पर

 यह  आरोप  क्यों  लगाते  हैं  कि  वे  राष्ट्र-विरोधी  हमें  उन्हें  यह  कहने  का  क्या  अधिकार  है  कि  वे

 अलगाववादी  प्रवृत्ति  अपना  रहे  हैं  ?  वे  कारखंड  को  किस  देश  में  ले  जाएंगे  ?  फारखंड  कहां
 क्‍या  बंगाल  की  खाड़ी  के  उस  पार  ?  यह  जहां  है  वहीं  जंसाकि  मंने  कहा  उस  क्षेत्र  क ेलोग  जो
 धताब्दियों  से  अपने  अधिकारों  से  वंचित  जिनका  आज  भी  शोषण  किया  जा  रहा  जिन्हें  आज  भी
 उनके  हक  से  वंचित  रखा  जा  रहा  यहां  भारत  में  उन्हें  उपयुक्त  महत्व  देगा  ।  हमें  नि:संकोच

 होकर  बात  कहनी  चाहिए  ।  यदि  श्री  तिरकी  विधेयक  को  समभौता  के  रूप  में  लेते  तो  में  उनके  लिए
 कामना  करता  हूँ  उन्होंने  अपने  राज्य  के  आदिवासी  क्षेत्रों  को  शामिल  न  करने  में  सावधानी  बरती  है'**

 यह  उनकी  और  उनकी  पार्टी  के  बीच  की  बात  लेकिन  मुझे  खुशी  है  कि  यदि  उपयुक्त
 रूप  से  इन  जनजातियों  जिलों  को  भाग  6  के  अन्तर्गत  लाने  से  हम  एक  और  प्रयत्न  कर  सकते  हैं  कि

 उन्हें  वास्तव  में  अधिकार  देने  उनके  लिए  संस्थागत  परिवतंन  करने  उन्हें  रोजगार  के
 अवसर  देने  चाहिए  जिससे  उनका  विकास  संसाधन  पर  नियन्त्रण  हो  सके  ।  हो  सकता  है  कि  हम
 दारी  से  प्रयत्न  करें  लेकिन  सभापति  में  समभता  हूं  कि  उसके  लिए  भी  समय  निकल  रहा  है  ।
 अतः  हमें  स्पष्ट  बताना  होगा  कि  लोगों  का  एक  आदिवासी  लोग  अलग  राज्य  की  मांग  करते  हैं  तो
 उस  मांग  पर  सहानुभूतिपूर्वक  विचार  किया  जाना  चाहिए  ।  राज्य  की  व्याख्या  क्या  की  जा  सकती
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 में  समझता  हूं  कि इसकी  तस्वीर  हमारे  सामने  राज्य  उसे  कहा  जा  सकता  है  जहां  लोगों  में  आपस
 में  सामाजिक  सांस्कृतिक  एकरूपता  हो  तभी  वह  राज्य  आगे  बढ़  तभी  उसका  कुछ  प्रभाव  होगा  ।

 हमने  ऐसा  छोटा  र/ज्य  भी  देखा  जिसका  विकास  बहुत  तेजी  से  हुआ  है  क्योंकि  उस  राज्य  के  सभी
 लोग  राज्य  को  आगे  बढ़ाने  के  प्रयास  करते  है  ।  यह  हमारा  राज्य  है  और  हमें  इसका  विकास  करना

 इसे  आगे  बढ़ाना  है  ।  जनता  में  एक  बार  यह  भावना  पंदा  हो  जाने  पर  उन्हें  कोई  रोक  नहीं  सकता  और
 उससे  हमारे  देश  को  कोई  नुकसान  नहीं  होगा  ।  उस  पर  हमारे  देश  को  गव॑  इससे  हमारे  देश  की
 प्रगति  और  विकास  को  और  प्रोत्साहन  मिलेगा  ।

 लेकिन  मुझे  कुछ  संदेह  है  ।  अतिराष्ट्रीयता  से  अतिराष्ट्रीयता  पैदा  होती  सांम्प्रदायवाद  से
 से  सांप्रदायवाद  पंदा  होता  मुर्के  भय  हैं  कि  कहीं  हमारे  आदिवासी  भाई  भी  उन  गर  आदिवासी

 लोगों  को  घुसपेठिया  या  विदेशी  न  समभना  शुरू  कर  द  जो  वर्षो  से  उनके  पड़ौसी  कुछ  लोग  यह
 भी  कहते  हैं  कि यदि  आदिवासी  अपने  अलग  राज्य  की  मांग  करते  उन्हें  या  तो  विदेशियों  से  प्रोत्साहन
 मिला  है  या  वे  विदेशियों  के  एजेंट  दूसरी  तरफ  कुछ  ऐसे  आदिवासी  भी  जो  वहां  रह  रहे  गैर
 आदिवासियों  को  कहते  हैं  कि एक  बार  हमें  अलग  राज्य  मिलने  फिर  आपको  यहाँ  से  जाना  पड़ेगा  ।

 मेरे  विचार  से  यदि  आदिवासी  चाहते  कि  उनका  आंदोलन  सकल  हो  ।  उनकी  अलग

 संविधान  के  अंतर्गत  उनका  अलग  राज्य  की  मांग  को  देश  की  जनता  से  सहानुमूति  मिले  तो  उन्हें  कुछ
 ऐसे  काम  करने  होंगे  जिससे  उन  लोगों  का  भय  और  आशंकाएं  दूर  हो  ।

 कोई  कसी  भी  परिस्थितियों  में  वहां  गया  हो  और  वहां  का  अधिकारी  रहा  है  यदि  कभी

 जनजाति  क्षेत्र  अस्तित्व  में  भाए  तो  उसे  जनजातीय  राज्य  के  निवासी  के  सामने  माना  ।  उनके
 साथ  मेंदभाव  नहीं  किया  उसको  यह  आश्वासन  दिया  जाना  क्योंकि  यह  हम  सबका

 देश  है  और  हम  सभी  भारतीय  लोग  एक  भाग  को  दूसरे  भाग  से  पूरी  तरह  से  अलग  नहीं  किया  जा
 सकता  ।  इस  मामले  में  हम  वास्तव  में  प्रतिद्वन्दी  राज्यों  के  विभाजन  को  ओर  जा  रहे  हैं  और  उसे
 अवश्य  रोका  जाना  हम  सभी  को  प्रतिद्वन्दी  राज्यों  क ेविभाजन  के  विरुद्ध  काये  करना  होगा
 लेकिन  हम  ऐतिहासिक  उसे  मैं  अपनी  पहचान  कि  प्रक्रिया  कहता  के  रास्ते  में  रुकावट  नहीं
 बन  सकते  ।  इस  आन्दोलन  का  कौन  विरोध  रहा  है  ?  आओ  हम  उन्हें  उस  राज्य  विशेष  में

 हमेशा  बहुमत  संख्या  के  लोग  ऐसा  करते  हैं  ।  क्‍यों  ?  क्योंकि  वे लाभ  उठा  रहे  मुख्य  रूप  से

 यह  यथास्थिति  और  यथा-स्थिति  न  चाहने  वाली  शक्तियों  के  बीच  संघर्ष  ह ैऔर  ये  यथास्थिति  न  चाहने
 वाली  शक्तियां  हैं  जिनकी  और  से  यह  ऐतिहासिक  आन्दोलन  आया  समय  उनके  पक्ष  में  चाहे
 हम  उस  क्षेत्र  की  ओर  देखे  अथवा  न  यह  आन्दोलन  तेज  होगा  क्योंकि  पू  जीवादी  समाज  में  इस
 आशिक  प्रक्रिया  के  स्वरूप  को  देखते  हुए  उनके  साथ  भेदभाव  जारी  रहेगा  चाहें  हम  इस  सदन  में  कितनी

 ही  पविन्न  धारणा  क्यों  न  व्यक्त  और  यह  आग  बढ़ती  जाएगी  ।

 सभापति  अन्त  मैं  सुझाव  देना  चाहता  हूं  (:  यदि  भा  रखंड  राज्य  बनाने  का  विचार

 यहां  तक  कि  इस  आन्दोलन  के  समथ्थंकों  को  में  जानता  हुं  कि  आन्दोलन  को  फिर  से  संगठित  किया
 जा  रहा  उसका  पुननिर्माण  किया  जा  रहा  है  उन्हें  प्रस्तावित  भारखंड  राज्य  की  प्र।क्ृतिक  सीमाओं
 की  कुछ  घोषणाएं  करनी  यह  ऐतिहासिक  सीमा  नहीं  हो  यह  किन्‍्ही  ऐतिहासिक  दावों

 पर  आधारित  नहीं  हो  सकती  ।  यह  इस  समय  की  जातोय  परिस्थितियों  और  जनसंह्या  के  आधार  पर

 होनी  चाहिए  उनका  अथं  है  कि  वे  जनज!ति  बहुमत  वाले  जिले  लेटे  हैं  जोकि  वे  ले  सकते  हैं  और  वे  कुछ
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 सैयद

 सिद्धांतों  पर  आधारित  पड़ौसी  जिलों  से  कुछ  क्षेत्रों  को  जोड़  सकते  हैं  चाहे  वह  सिद्धांत  समीप  होने  का
 भाषायी  सम्बन्ध  का  सिद्धांत  हो  अथवा  भाषायी  तथः  सांस्कृतिक  सम्बन्ध  गांव  को  ईकाई  मानने

 का  सिद्धांत  लेकिन  जनजाति  लोगों  के  क्षेत्रों  के  समीपवर्ती  सभी  जिलों  को  नए  राज्य  में  मिलाने
 अथवा  नए  राज्य  का  भाग  बनाने  के  लिए  लोगों  को  इच्छां  के  विरुद्ध  उन  पर  जोर  नहीं  दिया  जा  सकता
 अतः  ऐतिहासिक  दावों  को  ध्यान  में  रखे  गैर-जनजाति  लोगों  के  जनजाति  राज्य  में  रहने  के
 अधिकारों  का  आदर  करते  हमें  भारत  का  मानचित्र  फिर  से  बनाने  की  सम्भावना  की  ओर
 नीतिक  शक्तियों  का  ध्यान  दिलाना  चाहिए  जिसके  आधार  पर  श्री  जय  प्रकाश  नारायण  ने  एक  बार
 सामाजिक  सांस्कृतिक  एकरूपता  की  बात  कही  उस  आधार  पर  शायद  हेम  अपने  जनजाति  भाईयों
 को  न  केवल  झारखंड  में  अपितु  अन्यत्र  भी  संतुष्ट  कर  सकते  क्योंकि  यह  संघर्ष  भाड़खंड  में  ही
 समाप्त  नहीं  यह  संघर्ष  जारी  रहेगा  और  हर  जगह  फंल  जाएगा  और  हमें  ठीक  इसी  समस्या  का
 सामना  करना  पड़ेगा  और  तब  हमें  वही  देंना  होगा  जो  वह  चाहते  अलहदगी  विभाजन
 भारत  से  अलग  राष्ट्र  बल्कि  राज्य  के  दर्जे

 का अधिकार  और  उस  स्थान  के  संसाधनों  के  लिए
 दावा  जिसे  वह  अपना  देश  समभते  हैं  ।

 श्री  मल्लापललोी  रामचन्द्रन  :  आप  विधेयक  का  समर्थन  कर  रहे  अथवा  विरोध
 कर  रहे  हैं  ?

 श्री  संयद  शाहब॒दीन  :  जब  यह  मतदान  के  लिए  आएगा  तब  आप  जान

 श्री  मुल्लापल्ली  रामचन्द्रन  :  अपनी  पार्टी  वी  तरह  आप  भी  चकराए  हुए  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  श्री  श्रीवल्लभ  पाणिग्रही  ।

 श्री  विजय  एन०  पाटिल  ::  आपको  इस  आर  से  दो  व्यक्तियों  और  दूसरी  ओर  से
 एक  व्यक्ति  को  बुलाना  चाहिए  ।

 सभापति  महोदय  :  मैं  यही  कर  रहा  हूं  ।  इसरो  पहले  कि  माननीय  सदस्य  आगे  मैं  जानना
 चाहता  हूं  कि  क्‍या  आप  समय  बढ़ाना  चाहेंगे  क्योंकि  निर्धारित  समय  4.40  बजे  समाप्त  हो

 श्री  बसुदेव  आचाये  :  अगला  विधेयक  मेरा  है  ।

 श्रो  बाला  साहिब  विखे  पाटिल  :  केवल  आधा  घंटा  ।

 कुछ  साननोय  सदस्य  :  एक  घंटा  ।

 सभापति  महोदय  :  हम  एक  घंटे  का  समय  बढ़ाते  हैं  ।

 अव  श्री  श्रीवल्लम  पाणिग्रही  ।

 शो  ओवल्लभ  पाणिप्रही  :  सभापति  मैं  अपने  माननीय  मित्र  श्री  तिरकी
 द्वारा  रखे  गए  इस  संविधान  संशोधन  विधेयक  1937  पर  चर्चा  में  भाग  लेने  का  अवसर  देवे  के  लिए आपका  घन्यवाद  करता  हूं  ।

 यह  विधेयक  संविधान  में  अर्थात्‌  अनुच्छेद  244  और  अनुसूची  में  संशोधन  के  लिए  है  ।  मैंने अभी-अभी  माननीय  सदस्यों  द्वारा  दिए  गए  को  ध्यानपूर्वक  सुना  हमारे  विद्वान  भिन्न
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 श्री  सैयद  शाहबुद्दीन  न ेजनजातियों  क ेलिए  जो  बिहार  और  उनके  गाथ  लगने  वाले  क्षेत्र

 का  हिस्सा  के नाम  से  एक  अलग  वनाए  जाने  की  आवश्यकता  पर  वक्यदुता  से  भाषण

 इस  विधेयक  को  ल  ने  वाला  अपने  विधेयक  के  उह्द  इ्य  के  बारे  में  पूरी  तरह  साप्ट  नं  है  और
 उनका  कहना  है  कि  भाड़खंड  नाम  से  एक  अलग  राज्य  होना  चाहिए  और  उन्होंने  प्रस्तः  4  राज्य  में

 लाए  जाने  क्षेत्रों  की  कम  रेखा  दी  ह ैऔर  इनके  साथ  वह  यह  भी  कहते  हैं  कि  यदि  ऐसा  राय  नहीं
 तो  कुछ  स्वायत  शासी  जिले  जिनकी  अनुसूची  छः  में  व्यवस्था  है  उनका  सृजन  किया  जाना

 स्वयं  उनको  इस  पर  यकीन  नहीं  है  ।

 जब  हम  इस  प्रश्न  पर  चर्चा  कर  रहे  हैं  तो  सबसे  पहले  मेरे  दिमाग  में  यह  प्रइन  उठता  क्या

 यह  समय  देश  को  अथवा  संसद  को  ,  लोगों  के  प्रतिनिधियों  को  इस  प्रकार  की  चर्चा  में  लगाने  का
 क्या  हमारे  पास  समस्याओं  की  कमी  है  ?  हमारे  सामने  ऐसी  गम्भीर  समस्याएं  हैं  जिनसे  देश  की

 अखण्डता  और  एकता  को  खतरा  हम  पंजाब  के  बारे  में  चर्चा  कर  रहे  हर  देखते  हैं  वह्मां  क्या

 हो  रहा  काफी  समय  बाद  वहां  स्थिति  में  कुछ  सुधार  हुआ  है  ।  तमिल  समस्या  ने  अलग  मोइ  ले

 लिया  है  |  तमिल  उम्रवादियों  का  एक  ग्रुप  समभौते  पर  हस्ताक्षर  करते  समय  अपने  दिए  गए  दाब्दों  से

 हट  गया  है  ।  गोरखालेंड  की  समस्या  राज्य  में  पूरी  तरह  सक्रिय  जहां  से  इस  विधेयक  को  लाने  वाले

 सदस्य  स्वयं  आये  हैं  ।  वह  समस्या  को  जानते  हैं  ।  जैसाकि  किसी  माननीय  सदस्य  ने  सोचा  है  कि  श्री

 तिरकी  ने  जानबूककर  अपने  राज्य  को  इस  विधेयक  की  परिधि  से  बाहर  रखा  है  ।  जव  ऐसी  बहुत

 सी  समस्याएं  हैं  जिनसे  देश  की  अखंडता  को  ही  खतरा  तो  क्‍या  हमें  एक  और  समस्या  जोड़ने  की

 कोशिश  करनी  चाहिए  ?

 भाड़खंड  की  अवधारणा  एक  राज्य  का  सृजन  करने  की  मांग  है  जिनमें  कुछ  जनजाति

 बहुत  क्षेत्रों  को शामिल  करना  यह  अभी  हाल  ही  में  को  गई  मांग  नहीं  यह  मांग  कई  दशकों

 पहले  की  गई  थी  और  इसे  दबा  दिया  गया

 जंसाकि आप  जानते  स्वर्गीय  श्री  जयपाल  सिंह  पहले  व्यक्ति  थे  जिन्होंने  इस  आन्दोलन  को

 शुरू  किया  लेकिन  बाद  उन्होंने  अपने  विचार  को  बदल  यह  अवधारणा  विभिन्‍न

 स्तरों  से  गुजरी  बाद  प्रें  अन्य  दल  आगे  आए  और  उन्होंने  भी  इस  मांग  पर  जोर

 मैं  एक  प्रश्न  पूछना  चाहता  हुं  ।  यदि  जंसाकि  सुझाव  दिया  गया  एक  राज्य  का  सृजन  किया

 जाता  तो  क्या  सभी  जनजातिय  लोगों  की  तकलीफें  रातों  रात  दूर  हो  जाएगी  ?

 निद्िचत  रूप  से  नहीं  क्या  जनजातिय  लोग  रातों  रात  स्वतंत्र  हो  जाएंगे  निश्चित  रूप  से  नहीं  ।  इस  क्षेत्र

 में  जनजातियों  के  लोग  भी  संगठित  नहीं  उनके  भी  जाति  मत  और  उस-जाति  के  आघार  पर  अंपने

 विभाजन  इस  प्रकार  उनकी  भी  एक  समान  भाषा  और  संस्कृति  नहीं  लेकिन  मैं  इस  बात  से

 सहमत  हूं  और  आगे  इसके  लिए  जोर  देता  हुं  कि  राज्य  का  दर्जा  दिए  जाने  अथवा  स्वयतशासी  जिला

 बनाने  से  अधिक  महत्वपूर्ण  बात  उनकी  आथिक  समृद्धि  और  उनका  आर्थिक  विकास  करना  स्वतंत्रता

 प्राप्ति  क ेबाद  हमने  जनजातिय  लोगों  की  आथिक  समृद्धि  के  लिए  कई  कदम  उठाए  लेकिन  हम

 यह  मानते  हैं  कि  वे  कदम  पर्याप्त  नहीं  वे  काफी  नहीं  अभी  बहुत  कुछ  करना  होगा  ।  यही  समय

 है  कि  हमें  उसपर  अपना  ध्यान  केन्द्रीत  करना  चाहिए  और  उनकी  ओर  अपना  ध्यान  देना  चाहिए  |  जब

 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  को  यह  स्पष्ट  किया  गया  था  कि  योजना  तंत्र  और  कई  पंचवर्षीय  योजनाओं  के

 अमीर  और  अमीर  होते  जा  रहे  हैं  और  गरीब  ओर  गरीब  होते  जा  रहें  हैं  और  पद
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 श्रीवल्लभ

 जनजातियों  और  हरिजनों  को  उतना  लाभ  नहों  मिल  रहा  है  जितनी  को  आशा  इसके  बाद  जनजाति

 के  लोगों  क ेलिए  और  अनुसूचित  जातियों  के  लिए  कायंक्रम  बनाए  गए  और  उन्हें  कार्यान्वित  भी  किया

 गया  |  मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  इन  कार्यक्रमों  के  कार्यान्वियन  में  कुछ  खामियां  यदि  जनजाति

 उप-योजना  जैसे  कार्यक्रमों  को  ठीक  प्रकार  से  कॉन्वित  किया  तो  स्वभाविक  है  कि  उससे

 जातियों  7  लोगों  को  और  अधिक  लाभ  मिलेंगे  ।

 राज्य  का  दर्जा  अथवा  स्वायत  जिले  की  एक  समाप्त  न  होने  वाली  मांग  मेरा  यह

 सुमावं  है  जनजातिय  लोगों  और  अन्य  पद-दलित  लोगों  के  लिए  बनाए  गए  विभिन्‍न  आशिक  कायेक्रमों

 के  सफल  करार्यान्वियन  के  लिए  संगठित  प्रयास  किये  जाने

 इम  मांग  के  अन्य  पहलू  पर  भी  विचार  करनः  अब  सवर्ण  लोगों  अर्थात्‌  सवर्ण  हिन्दुओं
 को  भी  यह  माँग  की  है  कि  आर्थिक  स्थितियों  के  आधार  पर  विभाजन  किया  जाना  सवर्ण

 हिन्दुओं  में  अनेक  बहुत  ही  गरीब  लोग  हैं  जोकि  गरीबी  में  सड़  रहे  हैं  और  उनके  पास  यहां  तक  एक

 दिन  का  पेट  भर  खाना  नहीं  लेकिन  क्योंकि  उनका  ऊची  जाति  से  सम्बन्ध  वे  कोई  लाभ  नहीं  ले
 मैंदोनों  क्री  बरावरी  नहीं  कर  रहा  हूँ  लेकिन  समस्याएं  बढ़ती  चली  जनजातिय

 लोगों में  90  प्रतिशत  बहुत  ही  गरीब  है  |  हालांकि  जनजातिय  लोगों  में  कुछ  जमीदार  भी  जनजातियों

 में  राजा  भी  अतः  स्वाभाविक  है  कि  हम  इस  प्रकार  की  आम  मांग  नहीं  कर  सकते  ।

 जनजातिय  लोगों  की  समस्याओं  को  मस्तिष्क  में  रखते  केन्द्र  में  अब  एक  अलग  कल्याण

 मंत्रालय  कार्य  कर  रहा  विभिन्‍न  राज्यों  में  विशेषकर  जहां  पर  जनजातियों  के  लोगों  की  काफी

 संख्या  हमने  जनजातिय  लोगों  के  विकास  के  लिए  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  विभाग

 बनाए  इसके  अलावा  विधान  सभा  समितियां  हैं  जिनमें  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति
 सदस्य  हैं  जो  जनजातियों  के  लोगों  के  लिए  बनाए  गए  विभिन्‍न  कारयेक्रमों  के  कार्यान्वयन  का  निरीक्षण

 करते  हैं  ।

 मूमि  हस्तांतरण  के  बारे  में  उड़ीसा  सहित  विभिन्‍न  राज्यों  में  बहुत  ही  कठोर  कानून  और

 वहां  भी  जनजातियों  के  लोगों  से  सम्बन्धित  भूमि  का  हस्तांतरण  बरजित  अतः  इसका  भी  कड़ाई  से

 पालन  क्रिया  जा  रहा  है  ।

 जहां  तक  वनों  का  सम्बन्ध  जनजाति  लोग  वनों  का  एक  भाग  वे  वन  के  अन्दर  ही  रहते

 हैं  ।  हम  जानते  हैं  कि वन  ही  उनका  जीवन  है  ।  हाल ही  क्षेत्रीय  वन  परमझ्ंरात्रो  ग्रुप  के  एक  सदस्य

 के  रूप  मुझे  छोटा  नागपुर  क्षेत्र  सारन्दा  वन  प्रभाग  में  जाने  का  अवसर  मिला  था  जहां  यह  भाडखंड
 आन्दोलन  चल  रहा  यहां  तक  कि  उसे  फाड्खंड  आन्दोलन  का  मुख्यालय  कहा  जा  सकता  यह
 देखकर  केवल  रोना  ही  आता  है  कि  वहां  किस  प्रकार  संगठित  होकर  गैर  कानूनी  तरीके  से  पेड़ों  को

 जा  रहा  स्वाभाविक  है  कि  उस  वन  में  रहने  वाले  जनजातिय  लोग  इसके  लिए  जिम्मेदार

 नहीं  उन्हें  भड़काया  जा  रहा  उन्हें  राजी  किया  जा  रहा  है  और  यहां  तक  कि  उन्हें  पेड़ों  को

 »  गिराए  जाने  के  लिए  घमकी  भी  दी  जाती  है  ।  यहां  तक  कि  कूछ  नेताओं  द्वारा  उनसे  धन  की  वसूली  भी
 की  जाती  है  ।  यह  धन  को  वसूली  उनसे  बल  प्रयोग  करके  की  जाती  वे  कहते  हैं  इस  जमीन
 पर  हल  चलाते  रहना  होगा  और  उनसे  होने  व॒ली  आमदनी  हमें  देनी  होगी  ।”'  उन्होंने  आतंक  कायम
 कर  रखा  यही  कुछ  हमने  संसदीय  समिति  के  सदस्यों  के  रूप  में  देखा  जनजातिय  लोग  बहुत  ही
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 साधारण  है  ।  जब  बाहर  के  लोग  उनके  पास  जीप  आदि  में  जाते  वे अपने  घरों  को  छोड़कर  जा  रहे
 यहां  तक  कि  उनको  उन  लोगों  के  साथ  बोलने  का  अवसर  भी  नहीं  मिलता  ।  वहां  ऐसे  कुछ  लोग  कुछ
 बिचौलिए  हैं  जो  वास्तव  में  उनका  शोषण  कर  रहे  उनके  लिए  राज्य  है  अथद्ाा  उनके  लिए
 स्वायतशासी  जिला  हो  अथवा  विभिन्‍न  स्तरों  पर  जनजातिय  लोगों  का  चाहे  वह  किसी
 केद्वारा  भी  किया  जा  रहा  उसे  समाप्त  किया  जाना  चाहिए  ।  यह  पहला  काय॑  है  जो  हमें  करना
 होगा  ।  शोषण  को  समाप्त  करना  हमें  न  केवल  जनजातिय  लोगों  का  शोषण  समाप्त  करना
 होगा  बल्कि  हमें  जनजातिय  लोगों  के  आथिक  विकास  और  ग्राथिक  समृद्धि  को  भी  सुनिश्चित  करना

 हमें  जनजातिय  लोगों  के  लिए  बनाए  गए  विभिन्‍त  आर्थिक  कार्यक्रमों  के  सफल  कार्यान्वयन
 भर  तेजी  से  कार्यान्वयन  को  भी  सुनिश्चित  करना  होगा  ।

 हा  रु  ॥
 शिक्षा  के  बारे  जनजातियों  के  लोगों  के  लिए  उनकी  वाफी  संभावना  उड़ीसा  भी  .

 अन्य  स्थानों  की  उन्हें  के०  जी०  से  वी०  जी०  तक  अर्थात  प्राथमिक  स्तर  से  विश्वविद्यालय  स्तर  ।
 तक  मुफ्त  शिक्षा  दी  जाती  उन्हें  छात्रावासों  में  भी  प्राथमिकता  के  आध,र  पर  जगह  दी  जाती  हूँ
 क्योंकि  यह  उनके  लिए  बहुत  जरुरी  है  और  इस  पर  होने  वाला  खर्च  राज्य  द।/रा  वहन  किया  जाता  ।
 हमें  देखना  चाहिए  कि  उन्हें  शिक्षा  दी  उन्हें  रोजगार  दिया  जाए  और  सही  परिप्रेक्ष्य  में  उचित
 तरीके  से  उनको  आथिक  लाभ  भी  मिलने

 जिस  प्रस्तावित  राज्य  या  स्वायत्तता  प्राप्त  जिलों  की  रूपरेखा  प्रस्तुत  की  गई  हैं  उनमें  उड़ीसा
 का  कुछ  हिस्सा  भी  शामिल  श्री  रथ  ने  पहले  ही  इसका  उल्लेब्व  है  ये  क्षत्र  पहले  कभी  भी

 एक  प्रशासनिक  इकाई  के  अन्तर्गत  नहीं  ये  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  से  पहले  के  विभिन्‍न  रजवाड़ों  के  अन्तगंत

 हम  उन्हें  कहते  हैं  ।  उनमें  तथा  अन्य  जनजातीय  जोगों  में  कोई  समानता  नहीं  उनकी

 एक  अलग  स्थि  है  उनकी  भाषा  अलग  है  और  उनकी  बहुत-सी  बातें  अलग  हरानी  की
 बात  यह  है  कि  सभी  प्रकार  से  भड़काने  के  बावजूद  भी  उड़ीसा  के  उन  क्षेत्रों  के  मूल  निवासियों  ने  कभी
 भी  झारखण्ड  राज्य  बनाने  की  मांग  नहीं  की  हमेशा  उन  क्षत्रों  में  पड़ोसी  राज्यों  से  घुसपंठ  करके
 आने  वाले  लोगों  ने शोर  मचाया  वहां  स्थानीय  निवासियों  और  आदिव।सियो  वः।ई  मांग
 नहीं  ह ैऔर  उनकी  कानून  और  व्यवस्था  की  तथा  अन्य  समस्‍यायें  नहीं  हैं  ।  में  इस  विधेयक  का  स्वागत

 नहीं  करता  क्योंकि  एक  ऐसी  स्थिति  में  प्रस्तुत  किया  गया  है  जब  सम्पूर्ण  राष्ट्र  का  ध्यान  सभी

 जातीय  लोगों  की  सम्पूर्ण  प्रगति  की  ओर  केन्द्रित  होना  चाहिए  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मुझे  बोलने  का  अवसर  देने  के  लिए  में  आपका  घन्यवाद  करता

 श्लो  विजय  एन०  पाटिल  :  जैसा  कि  मेरे  मित्र  श्री  रुंयद  शाहबुद्दीन  ने  उल्लेख

 किया  है  यह  विधेयक  बहुत  देर  से  प्रस्तुत  किया  गया  पांचवे  अथवः
 थ्टि  दशक  के

 आ  रम्भ  में  इसे

 प्रस्तुत  किया  जाना  चाहिए  था  तभी  इससे  कोई  लाभ  परन्तु  अब
 जंसा

 कि  मेरे
 मित्र

 श्री  बाजू
 बन  रियान  ने  उल्लेख  किया  है  राज्यों  के  आदिवासियों  ने  भी  प्रगति  कर  ली  हैं  और  उनमे  से  बहुत  से

 आई०  ए०  एस०  अधिकारी  तथा  व्य!पारी  लोग  है  अब  वे  देश  की  मुरू  में

 मेरे  मित्र  श्री  राजहंस  ने  इस  बात  पर  हैरानी  व्यक्त  की  है  कि  श्री  तिरकी  ने  प्रस्तावित

 संशोधन  में  त्रिपुरा  और  बिहार  की  बात  की  है  परन्तु  बंगाल  को  उसमें
 शामिल

 हीं
 किया  यह

 उनकी  राजनैतिक  कुशलता  है  और  यही  कारण  है  कि  उनकी  उस  राज्य  में  रुचि  नहीं  है  ।

 मेरे  मित्र  श्री  रियान  यह  उल्लेख  कर  २हे  थे  कि  बामपंथी  सरकार  ने  आदिवासी  लोगों  के  लिए
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 कुछ  किया  है  और  उन्हें  अन्य  लोगों  द्वारा  छीनी  गई  उनकी  मूमि  वापस  दिला  दी  है  ।  वे  यह  मूल

 चके  हैं  कि  प्रधानमन्त्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने  वर्ष  1975-76  में  संसद  में  एक  नियम  बनाया  था  कि

 सारे  देश  में  अन्य  जातियों  के  व्यक्तियों  द्वारा  गई  आदिवासी  लोगों  की  भूंमि  उन्हें  वापस  दी

 .  आदिवादियों  को  इसके  बाद  लाखों  एकड़  वापिस  दिलाई  गई  महाराष्ट्र  में  मेने  कानूनी  तौर

 38  एकड़  मूमि  खरीदी  थी  परन्तु  उस  अधिनियम  के  कारण  मु्े  वह  भूमि  आदिवासी  लोगों  को

 वापस  करनी  एड़ी  ।  प्रधानमन्त्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांवी  और  कांग्रंस  सरकार  ने  आरम्भ  से  ही  इस  देश

 में  आदिवासी  तथा  कमजोर  वर्ग  के  अन्य  लोगों  के.लिए  अच्छा  काय॑  किया  परन्तु  किसी  भी  सच्चे

 |  भारतीय  के  लिए  अप्रत्यक्ष  रूप  से  फारखण्ड  का  प्रइन  उठाकर  ऐसा  संशोधन  प्रस्तुत  करना  उचित  नहीं '
 लगता  क्योंकि  इस  कारण  ज'ति  के  आधार  पर  देश  का  विभाजन  हो  जायेगा  ।  अब  सथाल  परगना  में

 आदिवासियों  की  प्रधानता  है  महाराष्ट्र  के  45  संसद  सदस्यों  में  से  6  संसद  सदस्य  सतपुड़ा  के  चारों

 ओर  गुजरात  और  महाराष्ट्र  में  काफी  प्रगति  गुजरात  में  मेरे  मित्र  श्री  दीनू  भाई
 :  गाधित  की  एक  चीनी  की  फैक्टरी  आदिवासी  लोग  इतने  अधिक  पढ़े-लिखे  और  बुद्धिमान  हैं  कि
 ।  मेरे  घुलिया  जिले  में  एक  आदिवासी  सिविल  सर्जन  हैं  जो  बहुत  बुद्धिमान  व्यक्त  श्री  वास्वे  जोकि
 |  एक  कलैक्टर  हैं  वे  भी  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  हैं  ।  वहां  डिप्टी  रजिस्ट्रार  भी  एक  जनजातीय  व्यक्ति  थे  ।  मुख्य
 ।  जिला  अधिकारी  भी  जनजातीय  हैं  आदिवासी  लोगों  को  कांग्रेस  सरकार  द्वारा  उपलब्ध  कराये  गये
 /  अवसरों  और  आरक्षण  और  प्रतिवादी  नीति  के  कारण  ही  ऐसा  हुआ  अतः  यह  आवश्यक  नहीं  है

 कि  इन  तीन  जिलों  में  शामिल  करने  के  लिए  छटी  अनुसूची  में  संशोधन  किया  छटी  अनुसूची  का

 |  कया  अभिप्राय  है  ?  यह  अनुसूची  आदिवासी  क्षेत्रों  में  विभिन्‍न  जातियों  के  अनुसार  नए  जिलों  का
 निर्माण  करने  के  लिए  है  हमारे  राज्य  में  और  जनजातियां  यदि  हम  अपने  क्षंत्र  के
 निजी  की  जाति  के  अनूसार  विभाजित  करे  तो  इस  प्रकार  एक  अलग  जिला  बन  जायेगा  ।  परन्तु  एक

 बहुत  छोटा  जिला  व्यवह!रिक  नहीं  म्िः्यत  रूप  से  वहां  क्षेत्रीय  परिषद  है  प-न्‍्तु  वहां  क्षेत्रीय
 परिषद  की  अवधारणा  एक  स्वशासो  जिला  परिषद  के  रूप  में  है  और  वहां  जिला  परिषद  पहले  से  ही
 विद्यमान  महाराष्ट्र  जैसे  राज्यों  में जहां  कि जनजातीय  लोगों  की  प्रधानता  है  जिला  परिषदों  में
 जनजातीय  अध्यक्ष  भी  होते  में  यह  सुझाव  दूंगा  कि  यदि  हम  अधिकाधिक  आदिवासियों  और  अनुसूचित
 जातियों  को  राष्ट्र  की  मुख्य  धारा  में  शामिल  करे  तो  इससे  उन्हें  बहुत  लाभ  होगा  ।  हमने  महा  राष्ट्र  में
 एक  अधिनियम  बनाया  है  या  इसी  प्रकार  से  अधिनियम  अन्य  राज्यों  में  भी बनाए  जाए  तो  इससे  इन
 क्षेत्रों  एवं  इन  लोगों  के  व्रिक्राप्त  मे ंबड़ी  सहायता  मिलेगी  ।  महाराष्ट्र  में  जिला  स्तर  की  सहकारी
 समितियों  में  हमने  अनुसृचित  जातियों  और  जनजातियों  के  जिए  कम  से  कम  दो  स्थानों  का  आरक्षण
 किया  सहकारी  समितियों  और  पचायत  समिमियों  में  पहले  ही  आरक्षण  है  हमारे  स्वशासी  निकायों
 और  स्थानीय  निकायों  में  भी  यह  आरक्षण  प्रणाली  है  ताकि  हमारे  कमजोर  वर्ग  के  मित्र  निर्णय  लेने
 वाली  संस्थाओं  और  प्रश  सनिक  निक्राय्रों  में  भाग  ले  केवल  यही  नहीं  महाराष्ट्र  की  प्रगतिशील
 चीनी  सहकारो  गपितियों  में  भी  महाराष्ट्र  सरकार  ने  इनके  लिए  सदस्यता  की  सुविधा  प्रदान  की
 महाराष्ट्र  सरकार  इन  व्यक्तियों  के  लिए  शेयर  खरीदने  के  लिए  930  रु०  की  अदायगी  करती  है  और
 उन्हें  केवल  10)  रु०  की  अदायगी  करनी  पड़ती  है  जब  कि  अन्य  व्यक्तियों  को  शेयर  खरीदने  के  लिएः
 1000  रुपये  दी  ऋदायगी  करनी  पड़ती  है  ।  स्थानीय  स्थानीय  संस्थाओं  की  प्रशासनिक  धारा
 में  उन्हें  लाने  के  लिए  ये  सुविधाएं  दी  जा  रही  अतः  संविधान  की  छठी  अनुसूची  में  इस  प्रकार  का
 संशोधन  करमा  आवश्यक  नहीं  है  ।  नि
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 में  श्री  तिरकी  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वे  इस  संशोधन  को  वापस ले  लें  क्योंकि  इसे  बहुत  देर  :

 प्रस्तुत  किया  गया  है  ।  देश  ने  अच्छी  प्रगति  की  है  और  पिछली  40  वर्षों  में  संविधान  हमारे  देश  क॑
 प्रगति  के  पथ  पर  लाया  हैं  थोड़े  समय  के  लिए  आई  जनता  सरकार  के  बाद  जब  हमारी  दल  बहुमर
 में  आया  तो  हमने  सेवा  के  लिए  आरक्षण  की  अवधि  को  10  वषों  के  लिए  और  बढ़ा  दिया  ।  यह  बार
 भी  सम्पूर्ण  देश  क ेआदिवासियों  के  लिए  हमारे  नेक  इरादे  हमारी  मित्रता  और  सहानुमूति  दर्शाती  है

 ई

 पूर्वोत्तर  क्षेत्रों  में  केन्द्रीय  सरकार  सड़क  बना  रही  है  और  वहां  अधिक  उद्योग  स्थापित  कर  रही  है
 आदिवासी  क्षेत्रों  की  विशेषकर  संयाल  परगना  की  जो  भी  मांगें  होंगी  सरकार  उनकी  जांच  करेगी

 ४

 उन  क्षेत्रों  मे ंखनिज  और  धातुओं  पर  आधारित  उद्योगों  में  उन्हें  अधिक  रोजगार  के  अवसर  प्रदान
 और  यही  आपकी  मांग  होनी  चाहिए  |

 500  भ०  प०  !

 बाहर  से  लोगों  को  लाने  के  बजाय  उन्हें  नौकरियों  में  अधिक  आरक्षण  देना  संयात्द

 परगना  में  स्थित  धातु  तथा  खनिजों  पर  आधारित  निजी  उद्योगों  में  भी  उन्हें  अधिक  प्रगति  के  अवस  |
 देने  चाहिए  |  संविधान  के  इस  संशोधन  को  प्रस्तुत  करने  की  अपेक्षा  राज्य  सरकार  और  केन्द्रीय

 की  यह  मांग  होनी  चाहिए  जिससे  अधिक  प्रगति  होगी  !  इन  शब्दों  के  साथ  में  इस  विधेयक  का

 करता  हूं  ।  ले

 |  डे

 श्री  रामाञ्य  प्रसाद  तिह  :  सभापति  हमारे  माननीय  सदस्य  तिरकी  जा

 जो  विधेयक  लाए  उसके  समर्थन  या  विरोध  की  बात  में  नहीं  करना  चाहता  लेकिन  जो  विधेयक  हें

 लाए  उसके  बारे  में  कुछ  बातें  कहना  चाहता  हूं  ।  गी

 सब  से  पहली  बात  यह  है  कि  झारखण्ड  पार्टी  की
 तरफ  से  करारखण्ड  राज्य  को  जो  मांग  उठा

 गई  टह  क्‍यों  ?  इस  पर  विचार  करने  की  जरूरत  है  ।  हम  लोग  यहां  पर  बहस  करते  तो  डा

 बहम  में  दलगत  भावना  से  प्रेरित  होते  हैं
 और  हम  एक  कोर्ट  की  तरह  वकालत  करते  हैं  कि  हम  दोए

 नहीं  हैं  और  वे  दोषी  हम  अच्छे  हैं  और  वे  बुरे  जो  इस  तरह  की  बात  करते  उनकी  देश  द

 प्रति  श्रद्धा  नहीं  है और  वे  देश  की  एकता  को  कायम  नहीं  रखना  इस  सदन  में  सही-सहो  बा

 होनी  चाहिए  ।  सबसे  बड़ी  बात  यह  है  कि  का  रखण्ड  राज्य  की  मांग  क्‍यों  उठी  ।  उसके  लिए  कौन  दोछ

 है  ।  आज  सरदार  बूठाधिह  को  वहाँ  जाने  की  जरूरत  क्यों  क्‍या  इतने  दिनों  से  कोई  गृह  मन्त्र

 नहीं  था  ?  40  वर्षों  से
 आप  ने  एक  पार्टी  का  राज्य  कायम  रखा  है  और  40  वर्षो  तक  आप  का  राजਂ

 केन्द्र  और  राज्यों  दोनों  में  रहा  है  ।40  वर्षो  तक  आपने  उन  लोगों  के  साथ  जानवर  की  तरह

 किया  और  ऐसा  व्यवहार  भअंग्रं जों  के  जमाने  में  भी  उनके  साथ  नहीं  होता  जानवरों  से  बदतर

 को  रखा  और  इसलिए  इन  40  वर्षों  में  उनके  अन्दर  असन्तोष  पंदा  हुआ  ।  अब  उनके  नौजवानों  में  5.

 दिमागी  तौर  पर  विकास  हुआ  उसके  कारण  वे  अलग  झारखण्ड  राज्य  की  मांग  उठाते  हैं  और

 यह  मांग  बाजिव  बीसियों  सालों  तक  भिजोरम  के  नागरिकों  के  साथ  जो  आपने  व्यवहार

 उसके  लिए  वे  संघर्ष  करते  रहे  और  जो  उनका  नेता  उसकी  आपने  बराबर  कहा  है  कि  वह

 है  और  राष्ट्रीय  धारा  से  अलग  चला  गया  है  लेकिन  वही  राष्ट्रदोही  नेता  आज  उसे  राज्य  का  मुख्यमंः
 |

 बन  कर  बैठा  हुआ  है  ।  है|

 15  अगस्त  हमारा  राष्ट्रीय  महान  पर्ब  है  और  15  1987  को  मकारशण्ड  मुक्ति  मोर्चे
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 श्री  रामाश्रय  प्रसाद  ञ

 नौजवानों  को  आवाहन  किया  कि  वे  इस  स्वाधीनता  दिवस  में  शरीक  न  हों  और  वहां  के  नौजवानों  ने

 इसका  वे  कहते  हैं  कि  यह  राष्ट्र  हमारा  नहीं  इसका  कारण  क्या  है  और  इसके  लिए  कौन
 दोषी  है  ।  अभी  तक  आपने  उन  लोगों  को  आदमी  नहीं  बनाया  और  जहां  तक  हो  जानवरों  से  |
 भी  बदतर  हालत  में  उन  लोगों  को  रखा  है  ।  उनके  धन  और  श्रम  शक्ति  का  शोषण  किया  है  और

 वहां  पर  बहुत  से  बड़े-बड़े  पोलिटिसियन्स  और  विजनेस  करने  वाले  लोग  करोड़पति  बन  गये  ।

 इससे  वहां  के  नौजवानों  में  असन्तोष  क्‍यों  न  हो  ।  वे  सोचते  हैं  कि  हमारे  साथ  कंसा  व्यवहार  हो  रहा  है
 और  वे  कहते  हैं  कि  यह  देश  हमारा  नहीं  ह ैऔर  किस  काम  के  लिए  यह  देश  है।न  हमारा

 _

 न  आथिक  और  न  मानसिक  विकास  हुआ  यह  जो  बिल  आया  यह  ऐसी  परिस्थिति  में  आया
 जबकि  चारों  तरफ  आग  लगी  हुई  ये  आग  लगाने  वाले  कौन  ये  कोई  दूसरे  नहीं  ये  आप  हैं  ।

 कांग्रेस  पार्टी  वाले  कहते  हैं  कि हम  ने  आदिवासियों  का  विक!स  किया  जब  ऐसी  बात  तो  फिर

 13  राज्यों  से  आपका  राज्य  क्‍यों  खत्म  हो  गया  ।
 ५

 5-05  स०  प०
 सोमनाथ  रथ  पीठासोन

 आप  गौर  कीजिए  कि  अगर  आप  सही  मायनों  में  काम  किये  होते  तो  क्या  आज  क्षेत्रीय  पार्टियों
 का  जन्म  होता  ?  उनका  राज्य  में  राज  कायम  हो  यह  सब  किस  वजह  से  हुआ  ?  आप  राष्ट्रीय
 पार्टी  का  दावा  करने  वाले  एक  क्षेत्रीय  पार्टी  बन  गये  आज  आप  उस  आदमी  की  पार्टी  बन  गये  हूँ
 जिसने  जिंदगी  में  कभी  राजनीति  नहीं  की  थी  ।  यह  आप  किस  के  बदौलत  बने  ?  आपको  ईमानदारी  के
 साथ  इस  पर  गौर  करना

 आपने  दलगत  राजनीति  को  मजबूत  किया  जातीबता  को  मजबूत  किया  यही  कारण  है
 कि  झारखण्ड  का  नतीजा  आज  हमारे  सामने  आपने  क्षेत्रीयत्ता  को  मजबूत  दिया  अगर  आपने

 राष्ट्रीयता  को  मजबूत  किया  होता  तो  इस  देंश  में  चाहे  आदिवासी  चाहे  ब्राह्मण  जो  भी  वे
 सब  देश  के  नागरिक  कहे  जाते  अगर  आपने  सभी  का  बराबर  विकास  किया  होता  तो  इस  तरह  का
 सवाल  हमारे  सामने  नहीं  इन  सवालों  को  देखने  की  आपमें  ईमानदारी  होनी  चाहिए  जिसको *
 आपने  बिलकुल  छोड़  दिया  ईमानदारी  से  आप  अलग  हो  गये  हें  और  दलगत  राजनीति  के  चंगल  में
 आप  फंसे  हुए  हें  । आप  इसमें  और  भी  फंसना  चाहते  हें  । आपको  मालूम  होना  चाहिए  कि  इस  देश  के
 13  राज्यों  में  से  आप  हट  चुके  आने  वाले  दिनों  में  आपका  हर  जगह  से  हटना  लाजमी  हो  जायेगा
 अगर  आपने  अपनी  स्थिति  में  सुधार  नहीं  किया  और  इन  आदिवासियों  को  आपने  आदमी  बनाने  की

 *

 कोशिश  नहीं  की  तो  ।  हम  समभते  हें  कि  आपका  रहना  मुश्किल  हो  जाएगा  ।  इस  पर  आपको  गौर
 करना

 हमारे  आदिवासी  घ॒र्मं  परिवर्तन  ईसाई  घ्॒म  को  उन्होंने  अपनाया  ।  यह  कहीं  अच्छा  है  कि
 ईसाई  धर्म  उन्हें  पढ़ा-लिखा  कर  बड़े-बड़े  औहदे  पर  तो  ल ेआया  ।  आप  उन्हें  अभी  तक  नहीं  ला  सके  ।
 इसलिए  बहुत  से  आदिवासियों  ने  धर्म  परिवर्तन  किया  ।  में  लोक  सभा  की  एक  समिति  की  ओर  से
 उड़ीसा  गया  वहां  में  सम्बलपुर  के  इलाके  में  ठहर  वहां  मेरे  रिइ्तेदार  काम  करते  मंने  ॥
 वहां  जाकर  देखा  तो  मेरी  आंख  से  खून  निकल  आया  ।  उस  पहाड़ी  एरिये  में  छोटे-छोटे
 बूढ़ियां  खूरपी  से  घास  काट  रहे  थे  और  काट  कर  जड़  निकाल  रहे  थे  ।  मैंने  उनसे  जब  पूछा  तो  उन्होंने
 बताया  कि  उसको  उबाल  कर  वे  खाते  हें  ।  अगर  इस  जड़  को  उवाल  कर  बूटा  सिंह  के  परिवार  का  या
 आपके  परिवार  का  कोई  सदस्य  खाए  तो  यहां  त्राहि-आ्रहि  हो  उसको  खाकर  परिवार  का  कोई
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 भी  नहीं  बच  सकता  यह  स्थिति  उन  आदिवासियों  की  वे  रात-दिन  महनत  पहाड़
 तोड़  कर  आपका  कल्याण  कर  रहे  हें  और  वे  जड़ी  खाकर  जिन्दा  इसके  लिए  कौन  जिम्मेदार  है  ?

 आपको  देखना  चाहिए  कि  जो  इलाके  अविकसित  हैं  उनका  कड़ाई  के  साथ  विकास  हो  ।  जब
 इस  देश  में  सभी  का  विकास  होगा  तभी  हम  इस  देश  की  एकता  कायम  रख  सकते  हें  ।  वरना  देश  की
 एकता  कायम  नहीं  रह  सकती  है  ।  अगर  आप  को  देश  की  एकता  कायम  रखनी  है  तो  उसके  लिए  काम
 करें  ।  अगर  आप  चाहते  हैं  कि  यह  जो  विधेयक  इस  सदन  में  आया  है  यह  न  आये  तो  आपको  कोई  ऐसा
 काम  करना  चाहिए  और  कोई  ऐसा  काम  नहीं  करना  चाहिए  जिससे  कि  इस  तरह  की  आवाज  राष्ट्र
 में  निकले  ।

 इसी  बात  को  कह  कर  में  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 श्री  मानक्राम  सोडी  :  माननीय  सभापति  माननीय  सदस्य  तिरको  साहब
 जी  ने  जो  विधेयक  प्रस्तुत  किया  है  उस  पर  यदि  गंभी  रता  से  विचार  किया  जाए  तो  आदिवासो  क्षेत्र  के
 विकास  के  लिए  जरूरी  भी  लेकिन  यदि  माननीय  सदस्य  अपने  राजनीतिक  दृष्टिकोण  से  इस  विधेयक
 का  लाभ  उठाने  की  सोचें  तो  में  इसका  विरोध  क्‍योंकि  आज  देश  में  आदिवासियों  के  विकास
 को  नीति  चल  रही  जो  आदिवासी  दाहुल  क्षंत्र  है  उन  क्षत्रों  के  विकास  के  लिए  कई  किस्म  की

 योजनाएं  बनायी  गयी  हैं  ।  उन  क्षेत्रों  की  शेड्युल  एरिया  घोषित  किया  गया  है  और  इसको  घोषित
 करने  के  बाद  उसके  लिए  प्रावधान  किया  गया है  प्रत्येक  राज्य  में  आदिवासी  विकास  परिषद  है  जो

 एडवाइज री  कौंसिल  के  नाम  से  जानी  जाती  है  ।

 यह  जो  विधान  के  अनुसार  आदिवासी  कौंसिल  का  गठन  किया  गया  उसमें  यह  था  कि  इस
 क्षेत्र  के  लिए  वह  ठीक  तरह  से  काम  करेगी  |  बिहार  और  उड़ीसा  में  अगर  इसके

 अनुसार  काम  किया  जाता  तो  आज  इसकी  जरूरत  नहीं  पड़ती  ।  आज  इस  विधेयक  की  जरूरत

 इसलिए  पड़  गयी  क्योंकि  यह  परिषद  ठीक  तरह  से  काम  नहीं  कर  रही  इस  कौंसिल  में  यह  प्रावधान
 था  कि  जिस  क्षेत्र  के  लिये  कायदा-कानून  बनामा  जा  रहा  अगर  वह  उस  क्षेत्र  की
 स्थिति  और  रहन-सहन  के  मुताबिक  फिट  नहीं  है  तो  उसको  देखें  और  अपनी  सिफारिश  उस
 राज्य  के  राज्यपाल  को  मेजे  ।  राज्यपाल  अपना  मत  देकर  उसको  राष्ट्रपति  के  पास  भेजे  और  राष्ट्रपति
 की  स्वीकृति  के  बाद  उसकी  सिफारिश  उस  क्षेत्र  में  लागू  की  उसके  अलावा  कोई  कानून  राज्य  का
 या  केन्द्र  का  वहां  पर  लागू  न  किया  अगर  इस  पर  ठीक  तरह  से  अमल  किया  गया  होता  तो
 आज  जो  पिछड़े  क्षत्रों  की बात  की  जा  रही  है  उसको  जरूरत  नहीं  पड़ती  ।

 अभी  भी  समय  है  कि  हम  इसमें  सुधार  कर  सकते  हैं  ।  मध्य  प्रदेश  में  शोसक  लोगों  के  बारे  में
 एक  विधि  बनाकर  कौंसिल  द्वारा  भेजी  गई  थी  और  राज्यपाल  से  कहा  गया  था  कि  अगर  किसी  शोसक
 की  जिला  प्रशासन  पहचान  करती  है  तो  उसको  वहां  से  हटा  दिया  राज्य  शासन  ने  उसको
 राष्ट्रपति  के  पास  भी  लेकिन  उसके  बाद  उसका  पता  नहीं  आज  8-10  साल  हो  गये  हैं  ।  इस
 बात  से  इस  बात  का  आभास  होता  है  कि  इस  क्षत्र  के  लोगों  की  उन्‍नति  के  लिए  सरकार  क्‍या  कर  रही

 इस  तरह  से  उन्‍नति  की  बात  करने  से  बात  नहीं  बनती  ।  अभी  तक  जितना  भी  ट्राइबल  एरियाज  में
 विकास  हुआ  है  वह  सड़क  पर  रहने  वाले  लोगों  का  ज्यादा  हुआ  सड़क  पर  जो  पक्के  मकान  बने  हुए

 व ेलोग  बाहर  से  आकर  बसे  हूं  ।  ट्राइबल  इलाके  की  योजना  जो  उसका  लाभ  पहले  वे  ही
 लोग  लेते  हूं  ।  ये लोग  ही  अपने  घर  बुलाकर  अधिकारी  को  बिठा  सकते  चाय  पिला  सकते  क्योंकि
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 श्री  कानकू राम  सोडी |

 उनके  पास  साधन  जेसी  उसकी  राय  होता  उसी  तरह  से  आदिवासियों  को  कहा  जाता  है  कि

 इस  तरह  की  स्कीम  इसमें  आप  लोग  लाभ  उठाइए  ।  इस  बारे  में  में  उदाहरण  देता  हूं  कि  कृषि

 बकास  के  लिए  कुएं  पर  सबसिडी  देने  की  योजना  है  कि  50--75  परसेंट  सबसिडी  आदिवासियों  को

 प्चाई  के  लिए  दी  ताकि  वह  उन्नति  कर  कुआं  खुदना  शुरू  नहीं  होता  कि  उससे  बिजली

 की  लाइन  का  एग्रीमेंट  करा  लिया  जाता  पानी  मिलता  नहीं  है  और  वह  लोन  पटा  नहीं  पाता  ।

 नौन  नहीं  पटा  तो  उसकी  जमीन  का  आक्शन  हो  जाता  जमीन  बिक  जाती  लोग  तो  यहां  तक

 कहने  लगे  हैं  कि यदि  किसी  आदिवासी  की  भूमि  पर  आपकी  नीयत  खराब  हो  गई  हो  तो  उसको  इस

 प्क्रीम  मे ंडाल  दो और  जमीन  हड़प  लो  ।

 इसलिए  अगर  कोई  इस  प्रकार  की  विधि  बन  रही  जो  कि  वहां  की  परम्परा  के  विपरीत  जाती

 उसको  रोकने  के  लिए  हम  क्या  करने  जा  रहे

 एक  कानून  बना  कि  जंगल  अतिक्रमण  हो  नियम  बना  कि  सीमांकन  किया

 जाए  ।  सीमांकन  करने  के  लिए  फारेस्ट  वालों  ने  लाइन  बनाई  और  छप्त  लाइन  के  अन्दर  आदिवासी  की
 बाप-दादा  की  पट्टे  वाली  जमीन  भी  आ  गई  और  इससे  उसको  बहुत  परेशानी  हुई  ।

 इसलिए  जहां  पर  इस  तरह  के  कानून  जो  वहां  की  परम्परा  के  विपरीत  उसको  रोकने
 के  लिए  यह  कौंसिल  बनी  थी  कि  वह  वहां  की  परिस्थिति  के  अनुसार  राष्ट्रपति  से  आदेश  ले  लेगी  ।

 जहां  पर  आदिवासी  रहते  वहीं  पर  आज  हरा-भरा  जंगल  दिखाई  देता  है  |  बाहरी  लोगों  के

 घुसने  से  वह  हरा-भरा  जंगल  आज  बहुत  तेजी  से  कट  रहा  है  क्‍योंकि  वे  लोग  भादिवासियों  को  रकम
 देकर  जंगल  कटवाते  हैं  और  यह  कहते  हैं  कि  ये  लोग  ही  जंगल  काट  रहे  इस  तरह  आदिवासी  ही
 बदनाम  होते  आप  पर्यावरण  की  बात  कर  रहे  हैं  और  वहां  पर  जंगल  काटे  जा  रहे  उसमें  वन
 विभाग  की  सांठ-गांठ  दिखाई  देती  स्वयं  उपयोग  के  लिए  और  आदिवासियों  के  तीज-त्यौहार  के
 तत्कालीन  लिए  प्रधानमन्त्री  ने  शराब  बनाने  की  छुट  दी  उसमें  उन्हें  राहत  मिली  है  क्योंकि  पहले
 उकेदार  आदिवासियों  को  किसी  न  किसी  चंगुल  में  फंशाकर  उनकी  जमीन  हड़प  लेते  थे  और  बिना
 बारंट  के  ही  उनके  घर  में  घुस  जाते  थे  और  इस  प्रकार  बहू-बेटियों  की  बेइज्जती  करते  इस  प्रकार
 के  शोषण  को  रोका  जाना  बहुत  जरूरी  जो  नियम  बने  हुए  उनका  उपयोग  सही  ढंग  से  हो  तो
 आदिवासियों  का  भला  हो  सकेगा  ।  ठीक  उसी  प्रकार  छोटा  भाड़  और  बड़ा  भाड़  का  सन्‌  80  का  वन
 अधिनियम  किस  रूप  में  हमारे  सामने  आया  ।  एक  गांव  को  दूसरे  गांव  से  सड़क  बनाकर  जोड़  भी  नहीं
 सकते  ।  इसी  प्रकार  पीने  के  पानी  के  लिए  जहां  बोरिंग  की  आवश्यकता  वह  फारेस्ट  एरिया  में  आ
 गया  तो  डिपार्टमेंट  ने  पानी  सप्लाई  नहीं  करने  दिया  ।  ब्लाक  हैडक्वाटंर  का  किस्सा  है  जिसमें
 राज्य  शासन  को  हस्तक्षेप  करके  पानी  का  इन्तजाम  करना  बस्तर  में  स्कूल  और  कालेज  का
 भवन  भी  नहीं  किसी  भी  स्कूल  का  एक  भी  ग्राउन्ड  नहीं  कालेज  बनाने  के  लिए  फंड  आता  है
 और  चला  जाता  भवन  के  लिए  जगह  नहीं  मिल  रही  है  क्‍योंकि  नक्शे  और  खसरे  में  बड़े  भाड़  का
 जंगल  लिखा  हुआ  इसलिए  ट्राइबल  एरिया  के  लिए  जो  भी  कायदे-कानून  बनाये  वह  उनकी
 स्थिति  और  परम्परा  के  अनुसार  ही  यह  जो  विधेयक  यहां  लाया  गया  इसका  मकसद

 .  ठीक  है  ।  शोषक  लोगों  को  घुसने  से रोका  जाए  और  जो  भी  विकास  सहायता  प्रदेश  में  या  क्षेत्र  में
 !  शासन  की  तरफ  से  जा  रहो  उसका  पूरा  लाभ  को  उस  दृष्टिकोण  से  इस  संशोधन
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 नो  तय  जसफसफफसस  संविधान  ---

 विधेयक  में  यह  जो  स्वायत्त  शासन  की  व्यवस्था  उसकी  जरूरत  पड़ेगी  ।  अगर  ढंग  से  विचार  किया

 जाए  तो  इस  विधेयक  की  जरूरत  नहीं  पड़ेगी  इसलिए  यह  कहना  मुश्किल  है  #  इसको  सपोर्ट  करें  या

 नहीं  करें  ।  ट्राइबल  की  संस्कृति  और  तरक्की  का  जो  रास्ता  है  और  शासन  के  द्वारा  जो  त॑यार
 योजना  उसमें  यदि  वह  बाघक  होता  है  तो  उसको  सरल  रास्ता  निकालना  होता  और  थिकास  की
 गति  को  तेज  करना  होगा  तभी  हम  देश  के  मेन  घारा  से  जुड़  सकंगे  और  आगे  बढ़  सकंगे  ।  इन  दाब्दों
 के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 *  श्री  हश्हिर  सोरन  :  सभापति  महोदय  आरम्भ  में  ही  मैं  अपने  भित्र  श्रो  पीयूष
 तिरकी  को  यह  संविधान  संशोधन  विधेयक  प्रस्तुत  करने  क ेलिए  धन्यवाद  देना  चाहुंगा  ।  इसे  प्रस्तुत
 करते  समय  श्री  तिरकी  ने  आदिवासियों  को  समस्याओं  पर  प्रकाश  डाला  और  साथ  ही  यह  विधेयक

 प्रस्तुत  करके  आदिवासियों  के  बारे  में  अपने  विचार  व्यक्त  करने  का  हमें  एक  अवसर  प्रदान  किया
 +  श्री  तिरकी  ने  अच्छी  भावना  से  यह  विधेयक  प्रस्तुत  कियां  उन्होंने  इस  विधेयक  के  माध्यम  से

 सामान्य  जनता  में  आदिवासी  लोगों  के अधिकारों  और  उनकी  वास्तविक  आवश्यकताओं  के  प्रति  जागृति
 उत्पन्न  की

 परन्तु  उन्होंने  गे  र-सरकारी  विधेयक  के  माध्यम  से  अपने  विचार  व्यक्त  किए  हैं  इसलिए  इसे
 स्वीकार  करना  सरकार  के  लिए  संभव्र  नहीं  है  ।  फिर  भी  श्री  तिरकी  ने  सभा  को  आदिवासियों  की
 दशा  से  अवगत  कराया  है  और  सरकार  से  इत  लोगों  के  उत्थान  के  लिए  तुरन्त  कार्यवाही  करने  के

 लिए  आग्रह  किया  है  ।  इसलिए  सरकार  का  यह  कतंव्य  है  कि  वह  सभा  को  बताये  कि  इन  पिछड़  लोगों
 के  सामाजिक  और  आथिक  विकास  के  लिए  क्या  कायंवाही  की  जा  रही  है  क्योंकि  सरकार  ने
 वासी  लोगों  को  गरीबी  रेखा  से  ऊपर  उठाने  के  लिए  अनेक  उपाय  किए  उनके  आर्थिक  विकास  के
 लिये  बहुत  सी  केन्द्रीय  योजनाओं  को  आरम्भ  किया  गया  उनके  शंक्षिक  विकास  पर  ध्यान  दिया
 गया  है  परन्तु  इन  लोगों  का  अपेक्षिद  विकास  नहीं  हो  प  या  हमें  इस  बात  का  पता  लगाना  चाहिए

 ये  अन्य  समुदायों  की  अपेक्षा  क्यों  पिछड़े  हुए  जब  इस  विधेयक  पर  चर्चा  आरम्भ  की  गई  तो
 मैं  चुपचाफ  बंठा  थः  क्योंकि  मैं  इस  विधेयक  के  बारे  में  प्रत्येक  सदस्य  के  विचार  सुनना  चाहता  था  ।
 मैंने  प्रत्येक  व्यक्ति  की  बात  को  ध्यानपूर्वक  सुवा  हैं  मुझे  कहते  हुए  दुख  है  कि  बहुत  से  माननीय
 सदस्यों  को  आदिवासी  लोगों  के  जीवन  स्तर  के  बारे  में  जानकारी  नहीं  है  ।

 वे  आदिवासी  लोगों  के  साथ  कभी  नहीं  रहे  हैं  ।  उन्हें  केवल  पुस्तकों  और  पत्रिकाओं  के  माध्यम
 से  आदिवासी  लोगों  के  बारे  में  जानकारी  इसका  अभिप्राय  यह  हूँ  उन्हें  अनुमृचिन  जनजातियों
 के  बारे  में  केवल  कितनी  जानकारी  है।यही  एक  समस्या  परन्तु  अब  हम  अधिक  देर  तक  चुप
 नहीं  बंठ  सकते  ।  हमें  इस  बारे  में  सोचना  चाहिए  कि  भारत  सरकार  द्वारा  विभिन्‍्त्र  आदिवासी  विकास
 कार्यक्रमों  के  अन्तगंत  इतनी  अधिक  घनराशि  खर्च  किए  जाने  के  वाबजूद  भी  इन  लोगों  का  अवेक्षित
 विकास  क्‍यों  नहीं  हो  पाया  है  ?  सम्भवतः  श्री  तिरकी  इसी  वास्तविकता  की  ओर  सरकार  का  ध्यान

 आकर्षित  करना  चाहते  हैं  ।

 *  उड़िया  में  दिए  गए  भाषण के  अंग्रं  जी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।

 209



 विधान  विधयक  6  87

 श्री  हरिहर
 |  महोदय  बहुत  से  माननीय  सदस्यों  ने आदिवासी  लोगों  की  आदतों  और  स्वभाव  को  जाने  बिना

 ह  उन  पर  दोष  लगाया  हमारा  पर्यावरण  आज  उचित  वनों  को  लगातार  कादा

 या  बई  पैमाने  पर  पेड़ों  को  काटे  जाने  के  समाचार  आ  रहे  परन्तु  इसके  लिए  कौन  उत्तरदायी

 दुर्भाग्य  से  आदिवासी  लोगों  पर  यह  दोष  आरोपित  किया  जा  रहा
 ह

 डी

 ।  अब  मैं  उस  झारखंड  आन्दोलन  के  बारे  में  कुछ  शब्द  कहना  चाहूंगा  जो  छोटा  नागपुर  में  जोर

 गेकड़ता  जा  रहा  है  ।  झारखंड  आन्दोलन  के  नेताओं  को  अलगाववादी  कहा  गया  इस  विधेयक  में
 प्रारखंड  राज्य  का  कहीं  उल्लेख  नहीं  परन्तु  मैं  नहीं  जानता  कि  फिर  भी  झारखंड  आन्दोलन  के  बारे

 मैं  कुछ  लोगों  ने  चर्चा  करने  का  प्रयास  क्‍यों  किया  हमारे  प्रंविधान  में  आदिवासियों  के  सर्वांगीण
 सास  के  लिए  उपलब्ध  श्री  तिरकी  ने  उनके  शैक्षणिक  सांस्कृतिक  और  सामाजिक  तथा  आथिक

 पर  जोर  दिया  आदिवासियों  का  स्थानीय  प्रशासकों  और  बाहर  के  लोगों  द्वारा  शोषण  किया
 गा  रहा  उन्हें  शोपण  से  बचाने  के  लिए  राज्य  सरकारें  पर्याप्त  कार्यवाही  नहीं  कर  रही  हैं।फिर

 अनुमूचित  क्षेत्रों  के  लिए  स्व'यत्व  शाशी  जिले  बनाने  के  लिए  संविधान  में  संशोधन  करने  की  मांग  में  क्या
 पुराई  क्‍या  अपने  उत्थान  की  मांग  करना  उन  आदिवासियों  का  कत्तंव्य  नहीं  है  जिनकी  पिछले  40
 पदों  से  उपेक्षा  की  गई  है  ?  फिर  कुछ  मानतीय  सदस्यों  ने  इतनी  कटु  आलोचना  की  है  ?  जैसा  कि  मैंने
 प्यान  दिया  राजनैतिक  उद्देश्यों  की  प्राप्ति  के लिए  सभा  में  भाषण  दिए  जा  रहे  ऐसे  लोग

 धासियों  के  उत्थान  के  बारे  में  नहीं  सोचते  ।  यदि  वे  लोग  गम्भीतापू्वंक  आदिवासियों  के  कल्याण  बारे
 में  सोच  रहे  हैं  तो  उन्हें  इन  लोगों  का  आथिक  स्तर  ऊँचा  उठाकर  उन्हें  समाज  के  अन्य  लोगों  के  समान

 जाने  के  लिए  कुछ  सुझाव  देने  मुझे  यह  कहते  हुए  दुख  है  कि  ऐसा  करने  के  बजाए  वे  मामले  को

 जनैतिक  रूप  दे  रहे  कृपया  आदिवासियों  को  अलगःववादी  मत  यदि  कुछ  आदिवासियों  ने
 शाव:ज  उठाई  है  एक  अलग  राज्य  झारखड  की  मांग  की  है  तो  इसमें  क्या  बुराई  है  ?  उन्हें  विघटनकारी

 पिक्तियाँ  कंसे  कहा  जा  सकता  है  |  क्या  वे  भारतीय  नहीं  वया  भारत  उनकी  मातृभूमि  नहीं
 भाषकी  जानकारी  के  लिए  वे  इस  देश  के  मूल  निवासी  हैं  ।  क्‍या  इन  निर्दोष  तथा  उपेक्षित  लोगों  को
 अपनी  समस्याओं  पर  प्रकाश  डालने  का  कोई  अधिकार  नहीं  है  यदि  आदिवासियों  के  कल्याण  के  लिए

 कही  गई  किसी  बात  की  गलत  व्याख्या  वी  जाती  है  तो उससे  आदिवासी  तथा  गैर-आदिवासी  लोगों  के

 नफरत  उत्पन्त
 ही

 सकती  है  ।  यदि  आदिवासी  लोगों  के  प्रति  आपका  व्यवहार  इसी  प्रकार  रहता
 है  तो  उप्तसे  राज्य  का  विधघटन  हो  सकता  है  और  उसप्तके  लिए  केवल  आप ही  उत्तरदायी  होंगे  ।

 लोकसभा  और  राज्यों  की  विधान  सभाओं  में  अनुसूचित  जनजाति  के  लोगों  के  लिए
 स्थान  आरक्षित  किए  गये  उनके  स्तर  को  उठाने  के  लिये  सरकार  प्रत्येक  आदिवासी  क्षेत्र  में

 क्रियान्वित  कर  रही  क्षेत्रों  मे ंआरम्भ  किए  गये  कारयंक्रम  पूरे  जोर  पर  हैं  परन्तु
 [  झुपया  मुझे  स्पंष्ट  रूप  से  बताइये  कि  क्या  इन  योजनाओं  को  वास्तव  में  प्रभावशाली  ढंग  से  क्रियान्वित

 [  किया  जाएगा  ?  क्‍या  वस्तव  में  आदिवासी  लोगों  को  लाभ  मिल  रहा  महोदय  मुझे  यह  कहते  हुए
 |  बहुत  दुख  हैं  कि आदिवासियों  के  नाम  पर  धन  खर्च  किया  जा  रहा  है  परन्तु  उन्हें  वास्तव  में  लाभ  नहीं
 !  मिल  रहा  है  ।  बिचौलिए  और  इस  कायंत्रम  के  कार्यान्वयन  के  प्रभारी  स्थानीय  अधिकारी  इस  धन  को
 |  अपनी  जबों  में  भर  लेते  जिला  स्तर  प्रशासन  द्वारा  माइक्रो  परियोजनाओं
 ₹  तथा  चालू  विशेष  परियोजनाओं  को  गम्भीरतापूर्वेक  क्रिपान्वित  नहीं  किया  जा  रहा  धन  का  दुरुपयोग
 २  किया  जा  रहा  है  ।  वह  वास्तविक  क्षेत्र  तक  नहीं  पहुँच  पाता  ।  भ्रष्टाचार  तथा  घन  के  दुरुपयोग  का  अन्त
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 करने  के  लिये  यह  आवश्यक  है  कि  अदिवासी  विकास  परियोजनाओं  के  क्रियान्वयन  का  काम  उन्हीं  लोगईयक
 को  सौंपा  जाना  चाहिये  जिन्हें  आदिवासी  समस्याओं  की  वास्तव  में  जानकारी

 मैं  आदिवासी  संस्कृति  के  बारे  में  कुछ  कहना  कृपया  मुझे  कुछ  और  समझे  हुए
 दीजिये  क्‍योंकि  मैं  एक  आदिवासी  परिवार  से  सम्बन्ध  रखता  आप  आदिवासियों  तथा  उनकी  संस्कृ  और
 को  उतनी  अच्छी  तरह  नहीं  जानते  जितनी  अच्छी  तरह  मैं  जानता  अपने  भाषण  में  आपने  कहा  है  क्िरत
 आदिवासी  संस्कृति  जगन्नाथ  संस्कृति  मैं  इसका  विरोध  करता  हूं  |  आपने  अपनी  बात  का  बर
 सिद्ध  करने  के  लिये  आप  विभिन्‍न  प्रकार  की  व्याख्याएं  दे  रहे  हैं  और  उनकी  संस्कृति  को  जगरनाथ  संस्कृश्निठन
 कह  रहे  हैं  परन्तु  यह  बात  बिल्कुल  ठीक  नहीं  है  प्रत्येक  आदिवासी  समुदाय  के  विभिन्‍न  रिवाज  और  भिन्‍्त्यता
 संस्कृति  है  ।  जब  एक  आदिवासी  परिवार  में  बच्चा  पंदा  होता  है अथवा  जब  एक  आदिवासी  शादी  करतदऋर

 है  अथवा  जब  वह  मरता  है  तो  विभिन्‍न  प्रकार  के  रीति-रिवाज  किगे  जाते  है  ।  मद्ोदय  आपने
 आदिवार्सट्रीय

 संस्कृति  के  संरक्षण  के  बारे  में  कहा  मैं  आपकी  इस  बात  से  सहमत  हू  हि  आदिवासी  संस्कृति  क  है  ।
 संरक्षण  किया  जाना  चाहिए  ।  पके

 परन्तु  अब  हमें  वर्तमान  प्रशासनिक  ढांचे  के  बारे  में  चर्चा  करनी  चाहिए  |  उड़ीवा  राज्य  का  हूं  है  ।

 उदाहरण  राज्य  में  वर्तमान  प्रशासनिक  ढांचा  पूरे  राज्य  में  नागू  होता  है  ।  परन्तु  वरतमारकल

 प्रशासन  राज्य  में  रहने  वाले  आदिवासियों  की  समस्याओं  को  सुलझाने  में  असफल  रहा  इसी  प्रकाओों  के

 अम्य  राज्यों  में  भी  यही  बात  है  अतः  उन  क्षेत्रों  का  पता  लगाया  जाना  चाहिए  जिनमे  जा  दिवासी  जन  इस

 संख्या  अधिक  अदिवासी  लोगों  की  समस्याओं  का  पता  लगाया  ज,ना  चाहिये  औौर  उन्हें  हल  करने  त्ते

 के  लिये  कदम  उठाये  जाने  चाहिये  ।  किन्तु  राज्य  सरकारें  इनकी  समस्याओं  को  हल  करने  में  असफल्‍रैजी

 वे  अधिकाधिक  गरीब  होते  जा  रहे  हैं  ।  ऐसी  स्थिति  में  अनुसूचित  क्षेत्रों  में  स्वायत्तशासी  जिले  बनानाध्भी

 बहुत  जरूरी  स्वायतशासी  जिले  बनाने  में  कोई  बुराई  नहीं  स्वायत्तशासी  जिले  बनाने  मे  झारखंशीरा

 आन्दोलन  का  कोई  वास्ता  नहीं  यह  केवल  कोई  माननीय  सदस्यों  की  गलत  घारणा  असम,इस

 मेघालय  और  त्रिपुरा  के  मामले  को  ही  इन  राज्यों  में  रहने  वाली  अनुसूचित  जनजातियों  नेएके

 स्वयत्तशासी  जिलों  के  कारण  ही  कुछ  प्रगति  की  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  इस  विधेयक  के  क्षे॥धिकाराष्ट्र

 में  अपने  राज्य  को  न  लाने  के  लिये  श्रो  तिरकी  की  आलोचना  की  है  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  उनकी  इच्छा  से

 इच्छा  क्या  परन्तु  हमें  यह  नहीं  कहना  चाहिये  कि  इस  विधेयक  को  राजनैतिक  उद्दृश्वों  से  प्रेरित

 कर  प्रस्तुत  किया  गया  मध्यप्रदेश  और  पश्चिमी  बंगाल  आदिवासियों  की  आवश्यक-हूल
 ताओं  को  पूरा  नहीं  कर  पाए  है  ।  उनकी  प्रगति  की  ओर  उचित  ध्यान  नहीं  दिया  गया  महोदय  मैंगा
 यह  सुझाव  देना  चाहूंगा  कि  राज्यों  में  उन  जिलों  को  स्वायत्तशासी  घोषित  करना  चाहिये  जिनमें

 वासी  लोगों  को  आजादी  अधिक  है  ।  क्योंकि  केवल  स्वायत्तशासी  जिले  ही  आदिवासी  लोगों  के  उत्थान|क
 में  सहायता  कर  सकते  परन्तु  श्री  तिरको  द्वारा  प्रस्तुत  विधेयक  मे  बहुत  सी  कमियाँ  इस  संदर्भ
 में  मैं  सरकार  को  यह  सुझाव  चाहूंगा  कि  उन  विभिन्‍न  आदिवासी  कल्याण  कायंक्रमों  की  एक  सूचीक्षों  :
 बनाई  जाये  जिन्हें  देश  में  अभी  तक  क्रियान्वित  किया  गया  उन  कायंत्रमों  के  अन्तगंत  कौ  गई  स  [
 उपलब्धि  की  उचित  समीक्षा  की  जानी  चाहिए  |  विभिन्‍न  योजनाओं  की  विफलता  के  कारणो  को  भी  हे

 |

 ढुंडा जाना चाहिये | यह निर्णय भी लिया जाना चाहिये कि आदियासी विकास कायंतक्रमों को कार्यान्वितटे करने के लिये क्‍या उपाय किये जाने यदि स्वायत्तशासी जिले आदिवासियों के विकास में सहायता ले कर सकते हैं तो उनका गठन किस प्रकार किया जाना चाहिये | इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुये न हे शाह
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 सरकार  को  एक  व्यापक  विधेयक  प्रस्तुत  करना  चाहिये  ताकि  देश  में  रहने  वाले  आदिवासी  लोगों  को

 कुछ  लाभ  मिल  सके  और  उन्हें  देश  के  अन्य  समुदायों  क ेबराबर  लाया  जा  सके
 ।

 माननीय  सदस्य

 साम्यवादी  ने  आदिवासियों  को  भूमि  की  समस्या  के  बारे  में  कहा  अपने  भाषण  में  *

 उन्होंने  कह्टा  है  कि  त्रियुरा  और/पश्चिमी  बंगाल  में  वामपंथी  रकारें  आदिशासी  किसानों  के  हितों  की

 रक्षा  कर  रही  हैं  |  उन्होंने  यह  आरोप  लगाया  है  कि  कांग्रेस  शासित  राज्यों  में  भू-सुधार  उपायों  को  उचित

 रूप  से  क्रिया  न्वित  नहीं  किया  जा  रहा  आदिवासी  किसानों  के  हितों  की  रक्षा  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  यह  «

 सच  नहीं  है  ।  न  केवल  कांग्रेत  शासित  राज्यों  में  अपितु  साम्यवादी  दल  शासित  राज्यों  में  भी अनियमितताएं

 विद्यमान  हैं  ।  आदिवासी  किसानों  को  हर  जगह  परेशान  किया  जा  रहा  है  ।  जिला  स्तर  के  राजस्व

 कारी  किसी  न  किसी  बहाने  आदिशासी  किसानों  को  परेशान  कर  रहे  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  साम्यवादी

 दल  के  माननीय  सदस्य  राजनेंतिक  उद्देश्यों  से  प्रेरित  है  अतः  उन्होंने  साम्यवादी  सरकारों  की  प्रशंसा  वी  है

 तथा  कांग्रेसी  राज्य  सरकारों  की  की  मैं  यह  नहीं  जानता  कि  वे  वास्तविकताओ  को  क्‍यों

 नहीं  कहना  चाहते  ।  क्या  सःम्यवादी  सरकारो  ने  सफलतापूर्वक  भूमि  हृदबन्दी  नियमों  को  क्रियान्वित  किया

 है  ?  क्‍या  उन्होंने  भूमिहीन  आदिवासियों  में  अतिरिक्त  भूमि  को  वितरित  किया  है  ?  क्या  उनकी  सरकारों  ने
 आदिवासी  लोगों  को  उनकी  वह  भूमि  वापस  दिला  दी  है  जो  जमींदारों  ने  उनसे  बलपूवंक  छीनी
 मैंने  उन  राज्यों  का  दौरा  किया  मेरे  जानकार  लोग  उन  राज्यों  में  रह  रहे  हैं  ।  उन्हें  आदिवासी  लोगों
 की  समस्याओं  को  राजनतिक  रंग  नहीं  देना  चाहिए  ।

 एक  और  बात  मैं  सरकार  के  प्लान  में  लाना  उड़ीसा  में  कुछ  अ!दिवासी  अनुसूचित
 जनजाति  से  परन्तु  उनके  रिस्तेदार  जो  पश्चिमी  बंगाल  और  असम  में  चले  गये  थे  उन्‍हें  आदिवासी
 नहीं  समझा  जाता  ।  यदि  विहार  अथवा  में  एक  समुदाय  के  लोग  अनुसूचित  जनजाति से  है  तो

 उन्हें  पश्चिमी  बगाल  अथवा  त्रिपुरा  आदि  अन्य  राज्यों  मे  भी  अनुसूचित  जनजाति  से  समझा
 जाना  चाहिए  |  बहुत  से  लोग  आदिवासी  लोगों  के  बारे  में  कुछ  भी  नहीं  जानते  ।  यद्यपि  उन्हें  आदिवासियोंਂ
 से  पूरी  सहानुभूति  है  परन्तु  उन्होंने  उनकी  समस्याओं  का  अध्ययन  नहीं  किया  यदि  उन्हें  उन
 कार्यक्रमों  के  क्रियान्वयन  का  काय  सौंपा  जाता  है  तो  उन्हें  आदिवासी  कल्याण  कार्यक्रमों  पर  ध्यान  देना

 अतः  श्री  तिरकी  ने  यह  ठीक  ही  कहा  है  कि  अनुसूचित  क्षेत्रों  मे  स्वायत्तशासी  जिले  बनाने
 चाहिए  तथा  उन  जिलों  के  प्रशासन  का  कार्य  उन्ही  लोगों  को  सौंपा  जाना  चाहिए  जिन्हें  आदिवासी  *

 समस्याओं  की  है  ।

 महोदय  मैंने  अपने  मित्र  श्री  शान्त।राम  नायक  का  भाषण  सुना  अपने  भाषण  में  श्री
 शान्ताराम  नायक  ने  यह  कहा  है  कि  यदि  एक  विशेष  सरकार  आदिवासी  लोगों  को  न्याय  देने  में  असफल
 रही  है  तो  उस  राज्य  के  अनुसूचित  क्षेत्रों  में  स्वायत्तशासी  जिलो  का  निर्माण  करने  में  कोई  हानि  नहीं

 जो  भी  है  उन  जिलों  का  सम्पूर्ण  प्रशासन  राज्य  सरकारो  के  नियन्त्रण  में  अतः  यदि  हम  पहले
 आदिवासियों  के  कल्याण  के  बारे  मे  सोचते  हैं  तो  हमें  अपने  रवेये  को बदलना  महोदय  यह  एक
 दुख  की  बात  है  कि  जो  लोग  आदिवासी  उत्थान  कार्यत्रम  के  प्रभारी  हैं  वही  उनका  शोषण  कर  रहे
 ऊँची  जातियों  लोग  और  विशेष  रूप  से  धन  उधार  देने  वःले  लोग  आदिवासियों  के  पिछड़ेपन  के  लिए
 उत्त  रदायी  है  ।  यदि  शोषणकर्त्ताओं  को  ही  इन  लोगों  को  संरक्षक  बनाया  जाता  है  तो  हम  कंसे  उनकी
 उन्नति  की  आशा  कर  सकते  हैं  ?  यदि  सरकारी  अधिकारी  आदिवासी  लोगों  के  हितों  की  अपेक्षा  अपने
 हितों  की  रक्षा  करते  हैं  ओर  केन्द्रीय  आबंटन  को  अनुचित  बनाते  हैं  तो  कँसे  हम  आदिवासियों  को  लाभ

 *
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 के  अपने  लक्ष्य  को  प्राप्त  कर  सकते  बिल्ली  को  मछलियों  का  बहुत  शौक  यदि  बिल्ली  से
 ही  मछलियों  की  देखभाल  के  लिए  कहा  जाए  तो  आप  अन्दाजा  लगा  सकते  हैं  कि  मछलियों  का  क्या  हाल

 इसी  प्रकार  यदि  भ्रष्ट  अधिकारियों  को  आदिवासी  विकास  योजनाओं  का  प्रभारी  बना  दिया
 है  तो  धन  उनकी  जेबों  में  जाएगा  और  आदिवासी  लोग  पिछड़े  ही

 आदिवासी  लोगों  के  रोजगार  की  बात  को  ही  लीजिए  ।  भारत  सरकार  ने  आदिवासी  प्रत्याशियों
 '  के  लिए  कुछ  पद  आरक्षित  किए  परन्तु  कभी-कभी  रोजगारदाता  इस  बहाने  रिक्त  स्थानों  को  नहीं '

 भरते  कि  योग्य  उम्मीदवार  उपलब्ध  नहीं  आरक्षित  पदों  पर  भी  गैर-आदिवासी  उम्मीव्वार

 ही  नियुक्त  किए  जाते  यह  वारतव  में  बहुत  ही  अनुचित  विगत  में  इस  मामले  पर  कई  बार  सदन  में  '

 चर्चा  हुई  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि आदरणीय  नियमों  का  उल्लंघन  करने  वाले  नियोक्ताओं  के  विरुद्ध

 कार्यवाही  क्‍यों  नहीं  की  गई  है  ।  अतः  इन  समस्यओं  के  निपटान  के  लिए  एक  स्वायत्तशासी  निकाय  का

 होना  आवश्यक  जो  अधिकारी  आदिवासियों  को  जानबूझकर  रोजगार  से  वंचित  करते  हैं  वे  ऐसे
 करने  का  साहस  नहीं  करेंगे  क्योंकि  उन्हें  उस  स्वायत्तशासी  निकाय  का  सामना  करना  पड़ेगा  जो  उनके

 विरुद्ध  कायंवाही  कर  सकता  है  ।  इसका  झारखण्ड  राज्य  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  पृथकतावादी  रवैये

 का  इसमें  कोई  प्रश्न  नहीं  श्री  शाहबुद्दीन  ने कहा  है  कि  यदि  एक  अलग  झारखण्ड  राज्य  की  स्थापना

 की  जाए  तो  उसमें  कोई  नुकसान  नहीं  है  ।  मैं  यह  नहीं  कहता  की  केवल  आदिवासियों  के  लिए  एक

 अलग  झारखंड  रांज्य  होना  परन्तु  उड़ीसा  आदि  की  तरह  विगत  में  कई  राज्य

 बनाए  गए  हाल  में  ही  हमने  कुछ  क्षेत्रों  के  लोगों  को  राज्य  का  दर्जा  दिया  यदि  ऐसा  अनुभव
 किया  गया  कि  आदिवासियों  के  लिए  झारखंड  राज्य  बनाने  की  आवश्यकता  है  तो  एक  नए  राज्य  का

 निर्माण  करने  में  कोई  समस्या  नहीं  उन  क्षेत्रों  के  गर-आदिवासी  लोग  भी  उस  नए  राज्य  में  रह
 सकते  हैं  ।  झारखंड  राज्य  के  निर्माण  के  बारे  में  लोगों  को  गुमराह  नहीं  करना  चाहिए  ।

 अपने  भाषण  के  आरम्भ  में  ही  मैंने  वन-सम्पत्ति  के  विनास  का  उल्लेख  किया  है  ।  पेड़ों  को

 जमाने  पर  काटकर  गिराया  जा  रहा  है  ।  वन  अधिकारियों  की  मिली  भगत  से  ठेकेदार  पेड़ों  को  काट  रहे

 हैं  और  भारी  लाभ  कमा  रहे  परन्तु  आदिवासियों  को  झूठे  मुकदमों  में  फंसा  दिया  जाता  है  और

 तस्कर  ठेकेदार  तथा  अ्ष्ट  वन  अधिकारियों  को  छोड़  दिया  जाता
 मध्य

 प्रदेश  से  मेरे  मित्र  श्री  सोढी

 ने  यह  ठीक  ही  उल्लेख  किया  है  कि  पेड़ों  को
 काटने

 के  लिए
 आदिवासियों  को

 उत्तरदायी  ठहराया  जाता

 है  जबकि  वास्तविक  अपराधी  परदे  के  पीछे  रहते  अदिवासी  लोग
 वनों

 में  रहते  वन  उनका
 घर

 है  ।  उन्हें  अपना  कपड़ा  और  इंधन  वनों  से  प्राप्त  होता  वनों  से  ही  उन्हें
 पानी  तथा  ब्नि

 प्रतिदिन  की  आवश्यकता  की  वस्तुएँ  मिलती  हैं  ।  वनों  में  वे  गाने  गाते  हैं  ।  वे  वन  की  झरनों
 तथा

 पहाड़ों  से  प्यार  करते  हैं  ।  उनकी  आवश्यकता  की  प्रत्येक  वस्तु  वहां
 उपलब्ध

 होती  है  ।  वे
 वनों

 को

 नष्ट  नहीं  करेंगे  ।  वनों  के  विनाश  के  लिए  हमें  आदिवासियों  को
 दोष  नहीं  देना  चाहिए  ।

 हा
 क्षेत्र

 में

 बाहर  से  आने  वाले  वन  अधिकारी  अथवा  आस-पास  के  गांवों  में
 रहने

 वाले  लोग  व्यापारिक  उद्देश्यों
 ध

 वनों  को  नष्ट  करते  हैं  तथा  वन-सम्पत्ति  की  तस्करी  करते  हैं  ।  ये  गे  र-आ  दिवासी
 लोग

 कभी-कभी

 वासी  लोगों  को  वनों  के  विनाश  में  लगा  लेते  जो  लोग  सोचते  हैंकि  वनों  के  विनाश  के  लिए

 आदिवासी  लोग  उत्तरदायी  हैं  वे  गलती  पर  यदि  कहीं  पर  वन  विद्यमान  हैं  तो  वे  केवल

 आदिवासी  क्षेत्रों  में  ही  अ।दिवासी  क्षेत्रों  में  और  गैर-आदिवासी  क्षेत्रों  मे ंकुल  वन  क्षेत्र  का आप  एक

 हैं  213.
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 व्यापक  अध्ययन  कीजिए  ।  आपको  इस  बारे  में  जानकारी  मिल  जाएगी  ।  अतः  वनों  के  विनाश  के  लिए
 वन  ठेकेदार  उड़ीसा  के  शिवीलीपी  क्षेत्र  के  शिवीलीपी  वन  विकास  निगम  के  अधिकारी

 उत्त  रदायी  हैं  ।  आदिवासी  लोग  निर्दोष  हैं  यदि  उन्हें  झूठे  मुकदमों  में  भी  फंसाया  जाता  है  तो  भी
 विरोध  नहीं  करते  ।  इसका  अर्थ  यह  नहीं  है  कि  आप  उन  पर  दोषारोपण

 मैं  सरकार  से  एक  बार  फिर  यह  अनुरोध  करता  हूं  कि  आदिवासी  लोगों  की  समस्याओं

 और  उन्हें  लाभ  पहुंचाने  के  बारे  में  विचार  किया  आपको  यह  जांच  करनी  चाहिए  कि  कैसे
 स्वायतशासी  जिले  आदिवासी  लोगों  के  हितों  की  रक्षा  कर  सव  ते  इन  सभी  बातों  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  सरकार  को  एक  व्यापक  विधेयक  जल्दी  ही  प्रस्तुत  करना  चाहिए  ।

 इन  शब्दों  क ेसाथ  वाद-विवाद  में  भाग  लेने  का  अवसर  प्रदान  करन  के  लिए  मैं  आपका  धन्यवाद
 करता  हूं  और  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  इस  विधेयक  पर  चर्चा  के  लिए  निर्धारित  समय  पांच  मिनट  के  बाद  समाप्त

 होने  जा  रहा  क्या  सदन  चर्चा  का  समय  बढ़ाना  चाहता

 कुछ  माननीय  सदस्य  ;  जी

 सभापति  महोदय  :  सदन  की  सहमति  हम  इस  विधेयक  पर  चर्चा  के  लिए  एक  चण्ट  का
 समय  बढ़ाते  श्री  समर  ब्रह्म  चौधरी

 अब  बोल  सकते  हैं  ।

 श्री  समर  ब्रह्म  चोधरो  :.  सभापति  मैं  माननीय  सदस्यों  द्वारा  दिए  गए
 भाषणों  को  ध्नानपूर्वक  सुनता  रहा  हूं  ।  चर्चा  के दौरान  कई  माननीय  सदस्यों  ने  यह  विचार  व्यक्त  किए
 हैं  कि इस  विधेयक  को  लाने  वाला  सदस्य  इस  विधेयक  को  लाकर  जनजातियों  के  लोगों  को  देश  की  मुख्य
 घारा  से  अलग  ले  जाने  का  प्रयास  कर  रहा  उन  पर  पृथकतावादी  प्रवृत्तियों  को  प्रोत्साहन  देने  का
 भी  दोष  लगाया  गया  कुछ  सदस्यों  ने  तो  यहां  तक  कि  इसे  देश  की  एकता  और  अखडता  पर  एक
 प्रहार  बताया  है  ।

 मुझे  हैरानी  है  कि  देश  की  एकता  और  अखंडता  की  घारणा  क्या  यदि  बंगाली  भाषा
 के  आधार  पर  राज्य  लेते  यदि  गुजराती  भाषा  के  आधार  पर  राज्य  लेते  यदि  भारत  भांषा  के
 आधार  पर  हमने  राज्यों  का  पुनगंठन  करना  यदि  यदि  बंगाली  भाषा  बोलने  वाले  लोगों  को  समात्रोजित
 करने  के  लिए  बिहार  का  एक  बहुत  बड़ा  क्षेत्र  बगाल  को  इस  तक  पर  दे  दिया  जाए  कि  इस  क्षेत्र  में  बंगाली
 भाषा  बोलने  वाले  लोग  सबसे  अधिक  हैं  तो  यह  देश  की  एकता  के  लिए  प्रहार  नहीं  यह  देश  की
 अखंडता  के  लिए  खतरा  नहीं  होगा  ।

 जब  जनजाति  के  लोग  संवैधानिक  जोकि  भारत  के  संविधान  में  पहले  से  ही  प्रतिष्ठित

 के  फायदों  की  मांग  करते  तो  उन्हें  पृथकतावादियों  का  नाम  दिया  जाता  उन्हें  उन  लोगों  की
 तरह  माना  जाता  है  जो  देश  की एकता  और  अखंडता  के  लिए  खतरा  है  ।  मुझे  देश  की  अखंडता  के  बारे
 में  हैरानी  होती

 हैं  इस  विधेयक  को  लाने  वाले  सदस्य  श्री  तिरकी  ने  छठी  अनुसूची  के  उपबंधों  असम
 राज्य  के  लागू  करने  के  लिए  कहा  है  ।  वास्तव  छठो  अनुसूची  में  क्या  यह  सिद्ध  हो  चुका
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 है  कि  छठी  अनुसूची  भी  जनजातियों  के  लोगों  के  हितों  की  सुरक्षा  करने  के  लिए  अपर्याप्त  कई  अवसरों
 पर  इस  विचार  को  स्वयं  सरकार  और  सतताधारी  दल  द्वारा  स्वीकार  किया  गया  इसी  वजह  से
 मेघालय  का  सृजन  किया  गया  इसी  वजह  से  मिजोरम  का  सृजन  किया  गया  इसी  वजह  से
 नागालैंड  का  सुजन  किया  गया  था  ।  अतः  नागा  लोगों  और  मिजो  लोगों  के  हितो  की  सुरक्षा  के  लिए
 छठी  अनुसूची  के  उपबंधों  को  अपर्याप्त  पाया  गया  है  ।  यही  बात  गेरो  और  खासी  लोगों  की  है  ।  अब  जब
 सरकार  ने  यह  स्वीकार  कर  लिया  है  कि  छठी  अनुमूची  के  उपबंध  जनजातियों  के  लोगों  के  हितों  की

 सुरक्षा  के  लिए  अपर्याप्त  हैं  तो  पांचवीं  अनुसूची  के  उपबंधों  को  जारी  रखने  का  क्‍या  कारण  है  ?  इसमें
 क्या  व्यवस्था  है  ?  इसमें  परामशंदात्री  परिषदों  की  व्यवस्था  है  और  परामशंदात्री  परिषदों  की  व्यवस्था
 करके  इसमें  दावा  किया  गया  है  कि  जनजातियों  के  लोगों  से  परामर्श  किया  जाता  इसमें  जनजातियों
 के  लोगों  को  परामर्श  करने  का  अधिकार  दिया  गया  लेकिन  वास्तव  में  जनजातियों  के  लोगों  को
 पांचवीं  अनुसूची  के  अन्तगंत  परामर्श  करने  का  अधिकार  नहीं  दिया  गया  है  क्योंकि  संबंधित  राज्य

 परामशंदात्नी  परिषदों  की  सलाह  मानने  के  लिए  बाध्य  नहीं  इसका  मतलब  यह  है  कि  संबधित
 सरकार  परामशंदात्री  परिषदों  की  सलाह  को  मानने  के  लिए  कानूनी  रूप  में  बाध्य  नहीं  भरतः

 पांचवीं  अनुसूची  के  अन्तर्गत  परामर्श  का  अधिकार  भी  नहीं  दिया  गया  है  ।  बल्कि  यह  तो  पांचवी  अनुसूची
 के  अन्तगंत  आने  वाले  क्षेत्रों  मे ंरहने  वाले  जनजातियों  के  लोगों  को  लोकतन्त्न  से  वंचित  करना
 यदि  ऐसा  है  तो  उस  अनुबंध  को  जारी  रखने  का  क्या  लाभ  हमने  यह  स्वीकार  कर  लिया  है  कि  छठी

 अनुसूची  के  उपबंध  भी  अपर्याप्त  हैं  तो  पांचवीं  अनुसूची  के  उपबंधों  को  जारी  रखने  का  क्‍या  कारण  है  ?
 जनजाति  समस्या  का  मूल  प्रश्न  क्या  मुद्दा  यह  है  कि  जनजाति  के  लोग  भी  अपनी  »तीय

 पहचान  को  बनाये  रखना  चाहते  हैं  ।  वे  अपने  भौगोलिक  क्षेत्रों  का  भी  संरक्षण  करना  चाहते  ऐसे  क्षेत्र

 जहां  वे  अति  प्राचीन  काल  से  रह  रहे  ऐसे  क्षेत्र  जो  उनको  पीढ़ियों  दर  पीढ़ियों  अपने  पृव॑जों  द्वारा

 मिलते  रहे  थे  ।  उन्हें  उन  क्षेत्रों  का  संरक्षण  करने  का  हर  अधिकार  प्राप्त  है  और  मैं  अनुभव  करता  हू
 कि  जनजाति  के  लोगों  का  अपने  अपनी  भूमि  पर  अधिकार  है  किसो  और  का  नही  इन्ह  किसो

 अन्य  को  नहीं  दिया  जा  उन्हें  अपनी  भूमि  और  क्षेत्रों  का  संरक्षण  करने  का  हर  अधिकार  प्राप्त

 है  ।  यद्यपि  मावनीय  सदस्यों  ने  यह  विचार  व्यक्त  किये  हैं  कि  इस  विधेयक  से  पृथकतावादी  भ्रव॒त्त  को

 प्रोत्साहन  मिलेगा  और  इसमें  देश  की  एकता  और  अखंडता  को  धक्का  लगेगा  किन्तु  किसी  भी  सदस्य

 ने  जनजातियों  के  लोगों  क ेविकास  के  लिये  विशेष  जिम्मेदारी  देने  से  मना  नहीं  किया  है  ताकि  वे

 जाति  क्षेत्रों  और  अपनी  भूमि  में  अपने  हितों  का  संरक्षण  कर  अब  सब  से  अधिक  सद्भाव  की  बात

 यह  होगी  कि  जनजातियों  के  लोगों  के  विकास  और  उनको  क्षेत्रों  के
 सरक्षण  के  लिये  किसी  अच्छी  बात

 को  आगे  बढ़ाना  चाहिए  ।  हम  उसको  वास्तविकता  में  कंसे  प्रकट  कर  सकते  हम  क्‍या  कर  रहे

 हम  कहते  हैं  कि  जनजातियों  का  संरक्षण  किया  जाना  चाहिए  और  सरकार  को  जनजातिनों  के  लोगो

 के  विकास  तथा  उनके  हितों  की  सुरक्षा  की  ओर  विशेष  ध्यान  देना  लेकिन  जब  कोई  उनको

 उनकी  भूमि  और  क्षेत्रों  की  सुरक्षा  का  अधिकार  देने  का  प्रश्न  उठाता  है  और  उसी  समय  हम  इसमें

 विदेशी  हाथ  देखते  हैं  और  हम  पृथकतावादी  प्रवृति  का  अनुभव  करते  हैं  और  हम  एक  प्रवृति  का  अनुभव

 करते  हैं  जो  कि  देश  की  एकता  के  लिए  प्रहार  है  ।  जनजाति  विकास  का  विचार  जनजातियों  के

 लोगों  को  सब  कुछ  किया  कराया  देने  का  रहा  उनके  बारे  में  ऐसी  ही  अवधारणा  रही  है  कि  उन्हें

 किसी  अन्य  व्यक्ति  द्वारा  मार्गदर्शन  दिया  जाता  रहे  क्‍योंकि  वह  स्वयं  अपनी  सुरक्षा  नहीं  कर
 बयों  ?  भारत  जैसे  लोकतांत्रिक  देश  जनजातियो  के  लोगों  को  अपने  क्षेत्रों  को  अपने  क्षेत्रों  के थे
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 ये  कँ।स  के  लोकतांत्रिक  अधिकार  क्यों  नहीं  दिए  जाने  चाहिए  ?  यह  एक  बहुत  ही  दुर्भाग्यपूर्ण  स्थिति  है

 गे  संबंधित  राज्य  का  प्रमुख  समाज  जनजाति  क्षेत्रों  में  निहित  स्वार्थ  पंदा  कर  लेता  है  ।  जब  कोई
 से  जातियों  के  लोगों  को  लोकतांत्रिक  अधिकार  देने  की  बात  करता  है  तोये  निहित  स्वार्थ  बहुत  ही
 ज  डन्‍ने  हो  जाते  हैं  और  वे  पृथकतावादी  प्रवृति  को  खोज  करने  की  कोशिश  +भरते  जब  प्रधान  समाज

 ।  नोग  पृथकतावाद  की  देश  की  एकता  के  लिए  की  खोज  करते  दूसरी  ओर  जनजाति

 सु  वोग  प्रधान  प्रधान  ग्रुप  के  सांस्कृतिक  और  भाषा  साम्राज्यवाद  उनके  निहित  स्वार्थों  के

 के  प्रंकरण  की  खोज  करते  सभापति  अविश्वास  से  अविश्वास  पंदा  होता  यदि
 *  जाति  के  लोग  जनजाति  के  लोगों  पर  विश्वास  नहीं  करेगे  और  इसके  विपरीत  यदि  जनजाति  के  लोग

 |
 क  के  लोगों  के  दारे  में  आशंकित  हो  जायेंगे  तो  इससे  हम  कहां  पहुंचेंगे  ?

 रि
 ह

 कुछ  माननीय  सदस्य  झूम  खेती  के  बारे  में  बोल  रहे  थे  ।  वास्तव  झूम  खेती  अच्छी  नहीं
 हि  से  न  केवल  वनों  को  नुकसान  होता  है  बल्कि  जनजाति  लोगों  को  भी  नुकसान  होता  है  ।  यह

 पा  लकर  खेती  करना  और  यह  जनजाति  अयंव्यवस्था  के  लिए  अच्छी  नहीं  रही  लेकिन  क्‍या  हमें
 श्वास  करना  चाहिए  कि  यदि  जनजातियों  के  लोगों  को  भारतीय  संविधान  के  ढांचे  के  अन्दर  किसी
 हार  की  स्वायतत्ता  दी  जाती  वे  इस  झूम  खेती  को  जारी  लालडेंगा  ने  मिजोरम  का  मुख्य

 .  श्री  का  पद  संभाला  ।  सत्ता  संभालने  के  उनका  प्रथम  गम्भीर  प्रयास  झूम  खेती  को  समाप्त  करना

 मं  री  जहां  तक  हम  जानते  उन्होंने  झूम  खेती  को  समाप्त  करने  और  स्थायी  किस्म  की  खेती  अथवा
 वन-यापन  के  लिए  कुछ  अन्य  तरीके  उपलब्ध  कराने  के  लिए  विस्तृत  कदम  उठाए  यदि
 तियों  के  लोगों  को  किसी  प्रकार  की  स्वायत्तता  दी  जाती  यदि  उन्हें  अपने  कार्यो  का  स्वयं  प्रबन्ध

 सम  रने  की  अनुमति  दी  जाती  क्या  यह  मानना  उचित  होगा  कि  थे  हर  बुरी  बात  को  जारों  रखेंगे  ।  ैमें
 हैं  मानकर  नहीं  चलना  चाहिए  कि  जनजातियों  के  लोगों  में  प्रगतिशील  विचारों  अथवा  बुद्धिमत्ता  की

 नी  देशभक्ति  केवल  कुछ  लोगों  का  एकाधिकार  नहीं  कुछ  माननीय  सदस्य  यह  कह  रहे  थे  कि
 ।  नजाति  के  लोगों  में  कुछ  अधिकारी  भी  हैं  भौर  वे  बहुत  बुद्यिमान  जनजाति

 ,  गतिशील  और  बुद्धिमान  लोग  उत्पन्न  कर  सकता  निश्चय  ही  वे  समझ  सकते  हैं  कि  बुरा  क्‍या  है
 |  र  अच्छा  क्या  है  और  हमें  उस  बात  को  नहीं  भूलना  इन  सभी  प्रतिकूल  परिस्थितियों  के

 गवजूद  जनजाति  समाज  हजारों-हजारों  वर्षों  से  जीवित  रहा  है  और  आज  भी  वे  जीवित
 हैं  ;  गति  के  लोग  किन्हीं  अन्य  लोगों  की  तुलना  में  कम  देशभक्त  नहीं  यदि  जनजातियों  के  लोगों  को
 के  ,  गरतीय  संविधान  के  ढांचे  के  अन्तरगंत  किसी  प्रकार  की  स्वायत्तता  दी  जाती  तो  मैं  नहीं  समझता  कि

 यह  मानना  चाहिए  कि  वे  पृथकतावादी  हैं  और  वे  देश  की  एकता  पर  प्रहार  करेंगे  ।  इस  प्रकार
 देर  |)  मनोवृत्ति  और  विचार  जनजातियों  के  लोगों  के  विचारों  को  ठेस  पहुंचायेंगे  क्योंकि  व ेआशंकित  और

 त्वयं  को  विश्वास  के  अयोग्य  अनुभव  सभापति  मेरे  विचार  में  मुख्य  धारा  की  धारणा
 हि  है  देश  की  एकता  और  गबखंडता  के  लिए  हानिकारक  है  ।  प्रत्येक  नागरिक  को  समान  दर्जा  मिलना

 बाहिए  ।  कुछ  नागरिक  मुख्य  धारा  में  आते  हैं  और  दूसरे  लोग  दूसरी  धारा  में  आते  यह  धारणा
 लोकतंत्र  की  धारणा  के  साथ  मेल  नहीं  खाती  ।  हमें  सभी  नागरिकों  के  साथ  एक  समान  व्यवहार  करना

 प्रत्येक  भाषायी  और  जातीय  समुह  के  साथ  एक  समान  व्यवहार  किए  जाने  की  आवश्यकता के  सभी  लोग  एक  तमान  देशभक्त  हैं  ।

 2(  हमारे  यहां  भारत  में  बहुत  सी  विरोधी  बातें  हमने  भाषा  ओर  क्षेत्रीय  संस्कृति  के  आधघ्वार
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 पर  राज्यों  का  पुनर्गठन  है  ।  लेकिन  संयुक्त  राष्ट्र  में  हम  भारतीय  स्थिति  का  वर्णन  करते  हुए
 बॉयलिंग  पॉटਂ  का  सिद्धान्त  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  ।  अन्तर्राष्ट्रीय  समुदाय  और  संयुक्त  स्वदेशीय  और
 जनजाति  लोगों  के  हितों  की  सुरक्षा  के  लिए  कुछ  मानक  प्रदान  करने  के  बारे  में  सोच  रहे  भारत
 सरकार  ने  संयुक्त  राष्ट्र  में  यह घोषणा  की  है  कि  में  परिवतंन  हो  रहा  है  और  इसके  लोग  और
 संस्क्ृतियां  एक  दूसरे  में  मिल  रही  लेकिन  वास्तव  में  हमने  भाषा  के  आधार  पर  राज्यों  का  पुनगंठन
 किया  हमने  प्रत्येक  राज्य  के  लिए  एक  भाषा  को  क्षेत्रीय  भाषा  अथवा  राज्य  भाषा  के  रूप  में  मान्यता
 दी  है  जैसे  मराठी  उड़िया  और  अन्य  हमने  साहित्यिक  पुरस्कार
 के  प्रयोजन  के  लिए  किसी  एक  भाषा  को  मान्यता  नहीं  दी  ज्ञानपीठ  पुरस्कार  को  एक  राष्ट्रीय
 पुरस्कार  के  रूप  में  मान्यता  दी  गई  हम  प्रत्येक  मुख्य  भारतीय  भाषा  के  निए  यह  पुरस्कार  देते  ६  ।

 हमारी  ऐसी  कोई  भाषा  विशेष  नहीं  है  जिसे  साहित्य  अकादमी  के  पुरस्कार  के  लिए  एक  मात्र  भाषा  के
 रूप  में  मान्यता  दी  जा  सके  ।  हम  यह  पुरस्कार  सभी  मुख्य  भारतीय  भाषाओं  के  लेखकों  को  देते

 इससे  यह  पता  लगता  है  कि  परिवतंन  की  वास्तव  में  जो  कुछ  हम  कर  रहे  हैं  उसके  बिल्कुल
 विपरीत  जैसा  कि  हम  जानते  हैं  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  ने  वर्ष  1957  में  107  परम्पराओं  के

 मन्तगंत  स्वदेशी  और  जनजाति  के  लोगों  के  हितों  की  सुरक्षा  क ेलिए  मानकों  को  स्वीकार  किया  था  ।  इस
 समय  इन  मानकों  में  संशोधन  करने  के  लिए  विश्वव्यापी  अभियान  चलाया  गया  है  जिसे  संयुक्त  राष्ट्र  ने
 स्वीकार  कर  लिया  जहां  तक  मैं  जानता  हूं  संयुक्त  राष्ट्र  न ेभारत  सरकार  को  एक  प्रश्नावली  भेजी

 लेकिन  भारत  सरकार  ने  जनजाति  के  लोगों  अथवा  यहां  तक  कि  संसद  से  भी  परामर्श  करने  की  कभी

 नहीं  सोची  कि  इसके  लिए  क्या  मानक  होना  एक  काफी  बड़ी  प्रश्नावली  संयुक्त  राष्ट्र  द्वारा
 भारत  सरकार  को  भेजी  गई  है  और  इसे  संसद  को  प्रस्तुत  नहीं  किया  गया  और  यहां  तक  कि  इस
 मामले  पर  विचार  करने  के  लिए  संसदीय  समिति  का  भी  गठन  नहीं  किया  गया  भारत  सरकार  एक
 ओर  तो  अपने  लोगों  की  बहु-भाषी  और  बहु-संस्कृति  को  स्वीकार  करती  है  और  दूसरी  ओर  संयुक्त  राष्ट्र
 में  वे  पॉटਂ  के  सिद्धान्त  को  प्रस्तुत  कर  रही  अतः  मैं  कहता  हमारे  यहां  बहुत  से

 विरोधाभाष  हैं  ।  ्

 सभापति  जब  सभी  अन्य  मुख्य  भारतीय  भाषाएं  जीवित  रह  सकती  हैं  और  फल-फूल
 सकती  तों  छोटी  जाति  और  जनजाति  भाषाओं  को  उनके  जीवित  रहने  के  लिए  आश्वासन  दिया

 जाना  यह  भी  भारत  सरकार  की  जिम्मेदारी  है  और  पूरे  राष्ट्र  की  जिम्मेदारी  है  कि  वह
 जाति  भाषाओं  को  संरक्षण  यह  राष्ट्र  की  जिम्मेदारी  है  कि  वह॑  ऐसे  राजनीतिक  और  प्रशासनिक
 प्रबन्ध  करे  जहां  छोटी  जाति  ओर  जनजाति  के  समूह  स्वयं  को  सुरक्षित  महसूस  कर  सकें  ।  हमें
 विकता  से  कभी  इन्कार  नहीं  करना  चाहिए  |  यदि  हम  जनजाति  समस्याओं  को  हल  करने  के  अपने  प्रयासों
 में  हम  वास्तव  में  ईमानदार  तो  हमें  उसे  वर्तमान  वास्तविकता  के  आधार  पर  हल  करने  का  प्रयास  :

 करना  चाहिए  ।  आज  हम  देखते  हैं  प्रधान  समूह  जनजातियों  में  निहित  अपने  स्वार्थों  को  बढ़ावा  दे  न्हे
 हैं  ।  अतः  यह  देखना  हमारी  जिम्मेदारी  है  कि  इस  प्रधान  ग्रुप  को  किस  अ्रकार  रोका  जाए  और  छोटे
 जातीय  ग्रूपों  को  संरक्षण  दिया  जाए  ।  मैं  समझता  हूं  कि  स्वायत्तता  जिसकी  भारतीय  संविधान  में  पहले
 से  ही  व्यवस्था  की  गई  उसकी  सभी  जनजाति  क्षेत्रों  में  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  जिससे  उनको  न
 केवल  परामश्श  का  ही  अधिकार  मिल  जाएगा  बल्कि  उन्हें  भागीदारी  का  अधिकार  भी  मिल  जाएगा  ।
 भारतीय  संविधान  में  जनजातियो  के  लोगों  के  अधिकारों  की  सुरक्षा  के  लिए  पर्याप्त  उपवन्ध  हैं  ।  इसमें

 217



 संविधान  विधेयक  6  1987

 समर  ब्रह्म
 +

 छठी  अनुसूची  का  उपबन्ध  इसमें  अनुच्छेद  244  के  अन्तर्गत  स्वायतः  जिलों  की  व्यवस्था

 जब  गारो  और  खासी  पव॑तीय  जनजातियों  के लोग  एक  अलग  पहाड़ी  राज्य  लेने  के  लिए  कड़ा  सं

 कर  रहे  तो  इसी  संसद  ने  भाश्तीय  संविधान  में  अनुच्छेद  244  जोड़ा  था  ओर  राज्य  के  अन्द

 हीं  डफराज्य  के  एक  दर्ज  का  सृजन  किया  था  जिससे  इन  लोगों  में  सुरक्षा  की  अनुभूति  हो  सके  । जब  द  '

 संसद  मे  एक  नए  विधान  के  सृजन  से  पूर्वोत्तर  पहाड़ी  जनजातियों  के  लोगों  के  मस्तिष्कों  में  सुरक्षा  ९

 अमुभूति  और  भागीदारी  की  अनुभूति  पैदा  करके  वहां  स्वायत्तता  की  व्यवस्था  की  तो  हम  कुछ  उ

 प्रकार  के  विधान  को  क्‍यों  नहीं  अपनाते  जिसमें  हम  वास्तव  में  अन्य  जनजातियों  के  लोगों  में  सुरक्षा

 अनुभूति  और  एक-दूसरे  से  संबंध  रखने  की  अनुभूति  ला  सकते  हैं  ?

 एक  माननीय  सदस्य  ने  उल्लेख  किया  है  कि  इस  विधेयक  से  असंतोष  के  बीज  पंदा  हो
 मैं  तो  यह  कहता  हूं  कि  बल्कि  यह  विधेयक  असंतोष  का  ही  उत्पाद  जनजातियों  के  लोगों  में  ८

 ही  असंतोष  है  ओर  जैसा  कि  एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  जनजाति  भारत  पहले  से  ही  प्रज्ज्लित

 हाल  ही  में  मुझे  झारखंड  जाने  का  अवसर  मिला

 6.00  म०  प०

 मैंने  झारखंड  में  क्या  देखा  कि  क्षारखंड  आम्दोलन  में  न  केवल  जनजाति  के  लोग  सक्रिय  रूप

 हैं  वल्कि  अन्य  गर-जनजाति  के  लोंग  भी  इसमें  शामिल  अतः  आशंकित  होने  की
 सभापति  मैं  आपके  माध्यम  से  अपील  करता  हूं  कि  यही  उचित  समय  है  कि  हमें  अनुसूचित
 जनजातियों  के  लोगों  को  समस्याओं  पर  गंभीरता  से  विचार  करना  चाहिए  और  किसी  प्रकार  की
 स्वायत्तता  प्रदान  करने  के  लिए  कुछ  व्यवस्था  करनो  चाहिए  जिससे  कि  वे  अपने  आपको  सुरक्षित्त  महसूस
 कर  सके  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्द  करता  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  आपका  धन्यवाद  |  इस  विधेषक  पर  अगले  दिन  फिर  बिचार  किया
 सभा  अब  9,  1987,  11  बजे  समवेत  होने  के  लिए  स्थणित  होती  है  ।

 6.01  म०  प०

 तत्पदचात्‌  लोकसभा  सोमवार  9  1987/18  कातिक  1909  के  ग्यारह  बद
 भ०  पूृ०  तक  के  लिए  स्थणित

 ,  सनलाईड  प्रिंट्स-दिल्ली


